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राष्ट्रीय आय-व्यय-शाख । 


लेखंक--- 


श्रीप्राणनाथ विद्यालकार । 


ज्ञानमण्ड्, काशी । 
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प्रथम संस्करण २०००] मूल्य ३।) 


हि प्रकाशक--- 
नसरणाडल कायोलय 
काशी । | 


स्वोधि 
पेकार प्रकाशकके लिये रक्ति 
तृ। 
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सप्तापित । 
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सम्पत्ति-शासत्र जहां क्चतम होता है, राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 
चहांसे शुरू होता है। कुछ ही वर्षोंसे इस शास््रका महत्त्व विद्वानों 
को प्रतीत हुआ है। प्रभ यही था कि इसको सम्पत्ति शाख्रका 
एक भाग समझता जाद या एक प्रथक्‌ शासत्र माना जाय । नि:संकेह 
बहुतसे विद्वानोंने इसको सम्पत्तिशाश्रके अन्तर्गत रखा है । 
हालैण्डके प्रसिद्ध अथंतत्त्नज्ञ पियसनने अपने सम्पत्ति-शास्रके 
द्वितीय भागमें, और प्रोफेसर निकल्सनने ठतीय भागयें राज्यकर 
तथा राज्यकर प्रक्षेपण स्रम्धन्धी विषयोंपर प्रकाश डालते हुए इस 
विषयको उचित स्थान दिया है। चेप्मेनने भी अपने छोटेसे प्न्धमें 
इसका परित्याग नहीं किया है। इसके विपरीते-बहुतसे विद्वानोंने 
इसको एक प्थक्‌ शासत्रका रूप दिया है। दृष्टान्त स्वरूप इंग्लैंडमें 
बैस्टेबल, अमराकाममे देनरी काटर आदस, क्रांसमें ली राय- 
च्यूलियो और जमनीमें गुस्ताव कोन्ह बहुत बड़े, राष्ट्रीय आय-व्यय- 
शासत्रके लिखनेके कारण प्रसिद्ध हें। महाशय सेलिग्मैनने राज्ड 
करपर अनेक प्रन्थ लिखे हैं और उनके प्रन्थ इस समय राज्यकरके 
सम्बन्धमें प्रामाणिक साने जाते हैं । ऐसे ऐसे विद्वानोंके छोटे तथा 
बड़े कुल मिलाकर ८७ प्रन्‍्थोंके संक्षिप्त नोटोंसे यह अन्थ तैयार किया 
गया है और साथ ही पृष्ठके नीचे स्थान स्थानपर उन भ्रन्धोंका 
'धद्धरण दे दिया गया है। इस भन्थकों सीन साल तक पाव्य 
प्रभ्थके रूपमें विद्यायियोंको पढ़ाया भी जा चुका है। भाज कल 


( २ ) 


इस विषयका अध्यापन प्राय: बी. ए. के बाद ही भारतीय झआंग्ल- 
विद्यालयोंमें शुरू होता है। इस विषयका महत्त्व तथा काठिन्य 
इसीसे स्पष्ट है । 

सम्पत्तिशाश्रके साथ इम विषयका कितना सम्बन्ध है, इसका 
ज्ञान राज्यकर संभारके नियमोंसे ही जाना जा सकता है। 
भूमिके सम्बन्धमें रिकार्डके लगान सम्बन्धी सिद्धान्त अति 
स्पष्ट हैं। श्रोफेसर हाक्सनने उसको अ्रम तथा पूंजीके संबंधमें 
भी चरिताथ किया है। इस पन्थमें रिकार्डो तथा हाक्सनके 
आधथिक लगानपर राज्यकर-प्रच्तेपण, कर-विचालन तथा कर- 
संरोपण संबंधी नियमोंको दिया है। जिनको रिकार्डा तथा 
हाक्सनके आध्िक लगान-सिद्धान्तका ज्ञान नहीं है उनके लिए 
इस अ्म्थका सममना असम्भव है । यही बात उपयोगिता, सीमा- 
न्तिक उपयोगिता, स्‍्यूनतम तथा अधिक इस्तत्षेपके सिद्धान्तोंके 
द्वारा राजकीय हस्तक्षेप तथा व्यष्ट्रिवादके प्रश्रतों सरल करनेमें 
है। संक्षिप्त नोटोंके सम्मिश्रणसे तेयार किये जानेके कारण 
प्रन्थके काठिन्यने और भी उम्म रूप घारणु कर लिया है | 

इस ग्रन्थका सम्पादन कई महारयोंके द्वारा हुआ है। इसके 
पहले दो फर्मोंका सम्पादन श्रीमान्‌ बाबू श्रीप्रकाशज्ीने किया। 
उनके सम्पादनका क्रम यह था कि प्रत्येक पेरेका संक्षेप उसके 
साथ दिया जाय और मुख्य प्रकरणशका एक पृरष्ठपर और परि- 
च्छेद शीषकका. दूसरे प्ृृष्ठपर उल्लेख किया जाय। इसके बाद 
इस प्रस्थका सम्पादन प्रोफेसर रामदास गौड़के हाथमें गया। 
प्रस्थके सम्पादनमें कुछ कठिनाई देखकर उन्होंने इस प्रम्थका 
सम्पादन एकमात्र मेरे हाथमें दे दिया । ३९८ पृष्ठ तक इस अस्थ- 
का सम्पादन में ही करता रहा । उसके बाद श्रीमुकुन्दी लाल 


इस ग्न्थका प्रबन्ध अपने हाथमें लिया । कप 


( है ) 


समय आया तो पाठकोंके सम्मुख कदाचित्‌ यह ग्रन्थ द्वितीय 
संस्करणके समय अपने सखच्छरूपमें आसके | 


इस ग्न्थके संबंधमें दो महाशयोंको में विशेष रूपसे धम्य- 
वाद देना चाहता हूँ। एक तो बाबू श्रीप्रकाश जी हैं जिन्होंने 
विशेष अमके साथ इस ग्रन्थके पहले दो फर्मोका सम्पादन 
किया । निःसंदेह उनका सम्पादन आदशे-सम्पादन था। लेखक 
का यह दौभोग्य है कि लनके जैसे महानुभाव उदार तथा योग्य 
व्यक्तिकी कृपा इस ग्रन्थ पर चिरकाल तक न बनी रही । दूसरे 
बाबू शिवश्नसादजी हैं जिनकी उदारताकी प्रशंसा करना सूर्येको 
दीपक दिखाना है। इति शम्‌। 


काशी । 
कप | प्राणनाथ । 


इस विषयपर प्रकाश डालने वाली 
न्य उपयोगी पुस्तकें । 


औरिल्य 
श्रीधाणनाथ वियालंकार 
जे० ए० निऋल्सन 


चंथम 

पघ्विडनी एन्ड वेब 
शाफल 

सेमुएल वील 


ड्ग्बी 
घी ० डबल्यू० ढर्‌० काटन 
वी० जी० काले «८ 


श्रीरमेशचन्द्र दत्त 
;् 


८ 


है! । 
हेनरी कार्टर आइम 


सेल्षिग्मेन 


अायाकाहाड़ अमाााभात, पट संभावकाअरीपशााांपाजा, 


“** शथशासख्म्‌ 
““ भारतीय संपत्तिशास्त्र 
“* प्रिन्सिपिल्ख श्राफ़ पोलिटिकल 
परकानामी-- 
“* ऐसे शान दी लेवलिंग स्षिस्टेस 
“” इंड्स्ट्रिबल छ्िमाकेसी 
““* क्िन्टसेस्ल आफ सोशलिज्म 
- बुद्धिए्ट रिकार्डल आफ दी 
वेस्टर्न बलडे 
““ प्राश्परुख ब्रिटिश इस्डिया 
““* हैन्डबुझ आफ ऋमशिपत्षञ इन्फमेंशन 
“” इसण्डियन इंडस्ट्रियल पएन्ड 
एकानामिक प्राब्लेम्स 
“ इंडियन एकानामिकल, क्‍ 
“* इंडिया अनडर अली िटिश रुख, , 
# ० इंडिया हम दि विकोरिणन प्ञ, 
० फेमीन्स इन इसिडया 
”” दी साइन आफ फाहनास्ख 
““ एसेज इन टेक्लेशन 


सैलिम्पैन "“ 


सी० एफ० नेहेनल ह 


वी० जी० काले 


निकलसन रूसो 


वाकर 
कोहन 
सैलिग्मेन 


जे० एस० मित्त कम 
प्रन० जी ० पियसन ५3४ 
पोलक तथा मेटलेंड *** 


ऐजव्थे 
बोक्ख 


हाब्सन डक 
6 . #( ५ 


रिच् टी० एली 

टासिंग कक 
बेजहाट '. क्रकक 
सीयीनाडे एल्स्टन दडह 
मोखके 


सी० एस० देवा हा 


(४३ ) 


इंसिडंस भाफ टैक्सेशन 
पब्छिक फाहनांस 


इंडियन पक्ानामी 
आदम स्मिथ कल 


इंग्लिश इन्डस्ट्रीज़ एन्ड कामसे, 
वेल्थ आफ नेशन्ख 


' प्रिन्लिपिद्सल आफ पोक्षिटिकल 


पकानामी 
पोक्षिटिकल एकानामी 


* घोलिटिकूल एकानामी 

““" दी साइन्स आफ फाइयनांखछ 
5 

' च्रोग्नलिव टंक्सेशन, 


दि इनकम टेक्स 
प्रिन्लिपिल्ललत्‌ आऊ एक्कानामी 
प्रिन्लिरिस्स आफ एकानासी 
हिस्टी आफ इंग्लिश 


* प्योर थ्योरी आफ टेक्लेशन 
- पब्लिक एकांनामी आफ दि 


अधथेनियन्सख 
इकानामिक्ल आफ डिस्ट्रीब्यूशन 
एसेज इन टेकलेशने इत अमेरोकन 
स्टेट एन्ड लिटीज 


“ मानोपोलीज्ञ एन्‍्ड टूस्ट्स 


प्रिन्लसिपिस्ल आफ एकानामिक्सख 
लवाडे स्ट्रीट 
पएलिमेन्टल आफ गेक्सेशन 


न “* ऐजिमेन्टल आफ इंडियन टैकलेशंन 


स्पीचेज्ञ 


आादम स्मिथ 

नोबल 

बी० जी० काखे 

सर 8७० वेस्ट 

प्रोफेसर छीहन 

बाचा 

आझर-रंगस्वामी आयंगर 
दाह 


( है ) 


' इंपीरियल गलजेटियर आफ इन्डिया 


भाग ३ 
एन्नुशल फाइनांलियल स्टेटमेन्ट 


' पल्छिक डेट्स 
' मेशनल फाइनेन्ल 
“ गोखले एन्ड एकानामिक सिफास्स 
“” रिकलेक्शनस आफ प्रि० ग्लैडस्टन 
“ पब्छिक फाहनानलस 
' सिखेन्ट इंडियन फाइनान्स 
“ दी इंडियन कांस्टिट्यूशन 
' पार्लमेन्टरों गवर्न॑मेन्ट आफ इंब्लेड 


विषय-सूची । 
अथम भार 
राष्ट्रीय हस्तक्षेप । 
उपक्रम 


प्रथम परिच्छेद । 
राष्ट्रीय आय-व्यय शास्रका खरूप १-१८ 


(१ ) राष्ट्रीय आय-व्यय शासत्रकी श्रवश्यकता 
(२ ) राष्ट्रीय आय-व्यय शासत्रका लक्षण हि 


१, राष्ट्रका जीवन अमर हे १२ 
२, राष्ट्र जनताके लिये हे १२ 
३. राष्ट्रीका विकाश भिन्न भिन्न हे १२ 


(३ ) राष्ट्रीय आवश्यकताओका स्वरूप 
१, शधइ्ट्की चन तथा सम्पत्ति सम्बंधी 
आवश्यकता ५्ध 
२. मुफ्त कार्य करवाना १५ 
३. बाधित तोशपर कार्य करवाना १६ 


१२ 


श्र 


( २) 
द्वितीण परिच्छेद | 
राष्ट्रीय हस्तक्षेप १६-३० 


( १) आर्थिक झआादशर्श १६ 

(२) खांसादयिक स्वर्तञ्ञता, निहंस्तत्तेर तथा अल्पतम 
इस्तच्तेपका लिख्धारत श्२ 

(३ ) अधिकतम इज्योगिताका सिद्धान्त 3। 


ततीय पारिच्छेद । 
व्यप्टिवाद ३१-४७ 


(१ ) ब्यष्टिवादके लाभ ३१ 
( के ) माँग तथा व्ययमें व्यध्विद 3२ 
( ख़ ) उत्पत्तिमें व्यध्विद ३६ 
( ग ) विभागमें व्यध्विद ३ 
( २) व्यश्विदको दानियाँ 8७ 
( के ) व्यय तथा मॉँगमें व्यध्विद श्र 
( ख ) उत्पत्तिमें व्यध्चिवाद श्र 
( गे ) विभागमें व्यध्विाद ५४ 
चतुथे पारिच्छेद । 


भारत सरकारका भारतीय कृषि, व्यापार तथा 
व्यवसायमें हस्तक्षेप ५८-७८ 


१. प्राकृतिक सम्पत्तिपर सरकारका खत्व.... पृष् 
२. व्यावसायिक अधःपतनम सरकारका सागभ छेझ 


( ३ ) 
पञ्चम पारिच्छेद । 


भारत परकारकी आर्थिक नीति तथा राष्ट्रीय 
आय-व्यय ७*-११६ 


(है) भारत रूरकारकी आर्थिक नीति सर 
(२) भारत खरकारफे हस्तक्षेप तथा 
नियंत्रणका नया झूप & ४ 
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प्रेरणा 


है 


राष्ट्रीय आय-व्यय शास्त्र 


प्रथम साग 


राष्ट्रीय-हस्तक्षेप 


उपक्रम 
राष्ट्रीय आय-व्ययका आधार राष्ट्रीय हस्तक्षेप 
है। बिना राष्ट्रीय हस्तक्षेपके न आय ही सम्भव हें 
न व्यय ही यही कारण है कि राष्ट्रीय आय-व्ययका 
प्राण राष्ट्रीय हस्तक्षेप माना जाता है। अवाचीन 
आय-व्यय शाखके लेखकोंने राष्ट्रीय हस्तक्षेपकों एक 
पृथक भागमें स्थान नहों दिया है। इससे विषयक्रो 
स्पष्ट करनेमे कुछ कुछ बाधा अवश्य पड़ी हैं| 
भारतमें राष्ट्रीय हस्तक्षेप प्रत्येक पगपगपर विचारा- 
स्पद्‌ है। जातीय दारिद्य तथा हासका एकमात्र 
आधार इसीपर है। भारत सरकारका राष्रके आय 
व्ययमें हस्तक्षेप भारतके स्वार्थमें पूर्ण रूपसे नहीं 
है । विस्तृत तौरपर विचार करनेकेलिये राष्ट्रीय 
हस्तक्षेपकों एक पृथऋ भागका रूप देना आवश्यक 
था। इसीडिये राष्ट्रीय हस्तक्षेपकों ग्रेथका प्रथम 
भाग रक्‍्खा गया हे । 


बह 2 


प्रथम परिच्छेद 
राष्ट्रीय आय-व्यय-शाखत्रका स्वरूप 


( १) 


राष्ट्रीय आय-व्यय शासत्रकी आवश्यकता 


भिन्न भिन्न शास्हरोंकी उन्नतिभ समाजकी 
आधिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक परिस्यितिका 
बहुत अधिक भाग है। साधारणसे साधारण खमा- 
जमें राजनैतिक, भाषा संबंन्धी तथा अन्य कई एक 
प्रकारका संबंध कुछ न कुछ अवश्य ही होता है | 
यही कारण हैँ. कि राजनीति, व्याकरण, दर्शन 


आदिका इतिहास समाजकी आरमस्मिक अवस्थाके : 


साथ घनिष्ठ तौरपर जुड़ा हुआ है । 

आजकल भिन्न मिन्न जातियों तथा समाजोंकी 
स्थिति बहुत ही पेचोदा है। नागरिकोंका उत्तर- 
दातृत्व और राज्यके कांय पूवपिक्षा बहुत ही अधिक 


बढ़ गये हैं। छोटेलसे छोटे कामसे छेकर बड़ेसे. 


बड़े काम तकमें राज्यका हस्तक्षेप है। पीनेका पानी 
तथा भोजनका प्रत्येक पदार्थ तक राज्यकी प्रबल 
शक्तिके प्रभुत्वसे बचा नहीं छ | हमारा जातीय 
जीवन तथा सामाजिक संगठन पू्चापेक्षा बंहुत ही 
अधिक बदल गया है ।मध्यकालूम' रेल, तार, नलों- 
का जल, विद्यत्‌ या गेसका प्रकाश, टाम्वे आदि 


सखित्न भिन्न 
शारुअ सास 
जिक स्थिविफे 
परिखास है १ 


आशुनिरऋ 
समाहजोका संग- 
ठन तथा भा- 
रतवथको दशए 


राष्ट्रीय आय व्यय शाखकी आवश्यकता 


कुछ भी नहों थी । अतः राज्यकी शक्ति हमारे 
अन्तरीय जीवन तथा अन्तरीय सामाजिक संगठन 
तक नहीं पहुँची हुई थी । परंतु अब दशा सर्वधा 
विचिन्न है । हम कोंग नवीन 'आविष्कारोंके 
परवश हों चुके हैं। हमारे सुख दुःखका आधार 
अब नवीन आविष्कार ही हैं। रेल न हो या 
रेल्पर ज्ञाना किसी कारणसे रोक दिया जाय 
तो हम बनारससे रूखनऊ नहों पहुँच सकते 
हैं। प्राचीन तथा मध्यकालमें रथों, चाड़ा गाड़ियों 
तथा सिकरमकी संख्या अधिक थी। इनके द्वारा 
ही लोग इधर उधर आया जाया करते थे। परंतु 
अब यह बात नहीं है | रेलके बन जानेसे गमता- 
गमनक उपरिलिखित साधनोंका होप हो गया है' 
और इस प्रकार हमारी संपूर्ण गति तथा व्यायार- 
व्यवसाय एकमात्र रेलके अधीन हो गया हैं। 
(जिसका रेलूपर प्रश्षुत्व है, एक प्रकारसे डसीका 
हैमारे जातीय व्यापार-व्यवसाय तथा गरमनागमसन- 
पर प्रभुत्न है। एक दही क्षणमें वह रेलके सहारे 
हमको भयंकर विपत्तिमें डाल सकता है, हमारे 
व्यापार-व्यवसायकों तबाह कर सकता है ओर 
हमको भूखों मार सकता है॥ नछके जलूके साथ 
भी यही बात ४। भिन्न भिन्न नगरोमें जलके नरूके 
ऊूग' जानेसे घरोंमें कर्ण बनानेकी प्रथा अब इस 
देशसे उठती जाती है। नलके जलूूसे यहुत ही सुर 
मिलता है, परंतु एक प्रकारसे हमारे जीवनका 
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मुख्य आधार जल भी अब हमारे हाथ नहों रहा 
है। यदि जल सारडार » से हमको जरू न दिया 
जाय तो हम प्यासे समर सकते है। हम पानीके 
लिये भी दूसरोंके आधीन हैं। यही बात विद्युतके 
प्रकाश, डाक, तार, विदेशीय सामानके साथ है। 
“ सारांश यह है कि आजकल जीवनके आवश्यकरे 
आवश्यक पदाथमें हम परवश हैं। भारतमें उपरि 
लिखित कामोंमें प्रायः राज्यका ही एकाधिकार है 
और इसीसे यह रूपष्ट है कि राज्यके काय तथा 
शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण हैं ओर उनका हमारे 
जीवन-मरणमें कितना अधिक भाग है। ) 
स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि क्या . भारत में 
भारतीय राज्यने उपरिलिखित शक्तिगर्भित कामोंकी या 
इंग्लेंडके धनकेद्वारा किया है या भारतवर्षियोंके नीति तथा उस 
धनद्वारा ? यदि इन कामोंमें इंग्लैर्डका धन छगा ५ एके जिचार 
है तो इन कार्मोंसे जो आथिक लाम होता है, क्या 
उस आर्थिक छाभकों एक मात्र इंग्लैएड ही भोगता 
है या इसका कुछ भाग भाग्तियोंकों भी मिलता 
है ? जिन कामोंमें घाटा है, क्या लाभमके* सद्बश 
घाटा भी इंग्लैर्ड रूवयं ही उठाता है, या उस 
टेको भारतीय राज्य भारतके धघनसे पूर्ण करता 
है ? भारतमें राज्यकी व्यापार-व्यवलाय विषयक 
नीति क्‍या है? क्‍या भारतीय राज्य वासू्तवमें 
निहंस्तक्षेप देवीका उपासक है? या इंग्लेणडके 
..._ & जल भाण्डार ८ वाटर हाउस ( ४४७7 ्र००४७ ) 
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सद्ृश देशके व्यापासर-व्यवसायको सन्मुख रखकर 
और उसकी उन्नतिका मूल निहंस्तक्षेपकों समझ- 
कर निहस्तक्षेप देवीका भक्त बन गया है? यदि 
यही बात है तो क्या उसका मुख्य उद्देश्य भारतका 
आधिक हित है अथवा इंग्लेरडका ? सारनीय 
राज्यने किसपर अधिक घन व्यय किया है? नहरों 
अथवा  रेलों पर ? यदि रेलकपर अधिक श्रत व्यय 
किया है तो क्‍यों ? भारतीय राज्य यदि भारनके 
व्यापार व्यवसायको उन्नतिमे उदास्लीन है ओर 
घनकी सहायता न देना ही अपना उ् ध्य बना बैठा 
है तो उसमे रेछके व्यवसायमें इस नीतिकों क्यों 
तोड़ा है? और “गाइरेण्टो” विधिके द्वारा भारतीय 
घनसे क्‍यों आंग्ल पूजीप५तियोंकी ज़िबें भरों है 

भारतीय राज्यनं मादक द्र॒व्योच्ता एकाथ्रिकार 
अपने हाथमे रक्‍्खा है। प्रश्त उठता है कि यह 
क्यों ? कया इसमे खिटकऊरलेएड या जापान राज्यके 
सद्वश भारतीय राज्यका कोई पवित्र उद्दं श्य है ? 
क्या भारतीय राज्यन इन चीज़ोंका एकाधिकार 
अपने हाथमें इसलिये रक्‍्खा है कि लोगोंमें इनका 
प्रयोग बहुत न बढ़े । यदि यहो बात है तो चीनसे 
अफीम युद्ध क्‍यों किया गया ? और महाशय शर्मोने 
वाइसरायकी सभामें जब इस नोतिको स्पष्ट तौरपर 
उद्घोषित करनेके लिये भारतीय राज्यसे प्रार्थना 
की तो भारतीय राज्यने क्यों मौनन्नत धारणकर 
लिया ? भारतमें प्रतिवर्ष मादक द्रव्योंका प्रयोग 
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क्यों बढ़ता जाता है ? भारतीय राज्यने भारतकी 
भूमि, जंगछ, प्व॑त, नदी आदि अनेक ज्ञातीय . 
पदार्थॉपर अपना स्वत्व स्थापित किया है-। प्रश्त 
उठता है कि क्‍या यह स्वत्व स्वाभाविक है या 
अस्वाभाविक है? यदि यह खत्व स्वाभाविक है तो 
क्या भारतीय राज्य भारतीय जनताके पति उत्तर 
दायी है ओर अपनी प्रश्ञ॒ुत्वशक्ति * तथा करीय 
शक्ति।का स्लोत भारतीय जनताकों ही मानता है ? 
यदि यह बात नहों है तो भारतीय संपक्तिपर उसका 
स्वत्व न्याययुक्त तथा स्वाभाविक कैसे कहा जा 
सकता है ? यदि राज्य जञातिका प्रतिनिधि है दो 
उसका रूवत्व जातीय संपतक्तिपर किस न्यायसे 
माना जा सकता है? सारतीय राज्य भूमिपर 
अपना स्वत्व प्रकट करके जीमींदारोंसे रूगान 
लेता है। प्रश्न उठता है कि इस रूगानकी मात्रा 
का आधार क्‍या है ? यदि राज्य युद्धादिके सयंकर 
खर्चोकी पूरा करनेके लिये लगानकी मात्रा बहुत ही 
अधिक बढ़ा दे तो इससे बचनेका उपाय क्या है ? 
उस लगानके द्वारा यदि देशमें प्रतिवर्ष दुर्भिक्पड़ने 
लगे ओर द्रिद्रदा तथा निर्धनतासे भारतीयोंका 
आचार गिर जाय तो इस पापका अपराधी कौन 
है? भारतका राज्यकोष इंग्लेरडम स्वणकोष निधि: 


अल हीन जता भगामिशित अकने ताततकाब्ककक कानणपगएीशि फट ध्बप बन 





# अभुत्व शक्ति ८ सावरेन्टी (809७7 शएग5) 
। करीय शक्ति >टैक्सिड पावर (7853778 70०7) 
स्वशकोष निधि ८ ((०0)0 ४७8४७7०"४७ ईप70) 
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के नामसे रक्खा गया है। प्रश्त उठता है कि इस- 
"को भारतमें ही क्‍यों न रक्‍्खा जाय, क्योंकि सारत 
में पूंजीकी बहुत कमी हे और व्याजकी मात्रा इतनी 
अधिक है कि व्यवसायके खुलनेमें बहुत विध्न 

डइते हैं । यदि यह कहा जाय कि भारतमं भारतीय 
धनको सुरक्षित तोरपर नहों रक्खा जा सकता है, 
क्योंकि यहां कोई “बंक् आफ इंग्लैरड” के सद्दश 
राष्ट्रोय बंक नहों है ठीक है। मारतमें राष्ट्रीय बंकः 
की क्यों न स्थापना की जाय ? क्योंकि जमंनी आदि 
समय देशोंमं उसी विधिपर छाम्र किया जाता हैं | 
प्रत्येक देशका अपता अपना राष्रीय बंक हैं । भारत 
ही क्‍यों इस बातमें सबसे पीछे पड़ा रहे? हां 
अमरीकाके संदुश राज्यकरोषविधिपर भी काम 
चलाया जा सकता है। परंतु भारतीयोंकी स्थिति 
ही ऐसी है कि यहाँ राष्ट्रीय बंक ही ज्यादा छाभदा- 
यक ही जॉयगा। इसपर आगे चलकर प्रकाश डाला 
जायगा। आमतोरपर यह कहा जाता है कि “करके 
द्वारा व्यय से अधिक घन भ्रहण करना राजय नियमों- 
की ओऔटमें प्रजाकों लटना है ” | क्‍या यह खत्य है ? 
यदि यह सत्य है तो भारतीय राज्य एसा क्यों 
करता है? कुछ एक विशेष वर्षोकों छोड़कर प्रायः 
प्रतियर्ष संपूर्ण ख्चोके बाद राउयके पास घन बचता 
है। भारतीय राज्य क्यों नहीं इस बुरी बातको दूर 
_करता है। भारतीय राज्य जनताके प्रति उत्तरदायी 
४ राष्ट्रीय बंक ६ स्टेट बंक (806 लता) 
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: नहीं है। उसकी करीय शक्ति तथा प्रश्ुत्व शक्ति 
ऑग्ल जनता तथाआंग्ल पार्कामेंटके हाथमें है। यहां 
यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि देशमें हरलूखल 
मचे जिसका वास्तविक कारण पीछे साबित हो 
कि राज्यकी गरूती ही थी तो क्या डस हलूचलूकों 
दुबानका व्यय देशकों ही देना पड़ेगा। क्या इसका 
व्यय आंग्ल देशसे आवेगा | ऐसे और बहुतसे 
प्रश्द हैं जिनपर गम्भीर तौर पर विचार करता. जाव-व्य&ः 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। इन प्श्नोंके आच्यको जा- 
विचारस कौनसी खयंसिद्ध बाते हैं जिनको 
आधार बनाकर विचार प्रोरम्सम किया जाय ? 
वह कोनसा सार्ग है जिसपर चलनेसे हम 
अपेन उद्देश्य तथा लक्ष्यतक पहुंच सकते हैं? 
राष्ट्रीय आय-व्यय शास्त्र £ इन्हीं विकट समस्याओं 
तथा प्रश्नोंकों सरल करने का यत्न करता है । 


# राष्ट्रीय आय-व्यय शाख्र दि साइन्स आफ फाइनान्स 
या पब्लिक फाइनान्स (७ 80070७ ० फिशक्षा ७७ 07 
2प्रा)0 ४७70७) 
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खआाय-उययद 
शाल्त्रका लत्तस 


आय-व्यय 
आरूअका तोन 
शतोपर प्रा- 
चार है। 


(१)राष्ट्रका 


ऊअीबन प्यभर है --- 


राष्ट्रीय आय-व्यय शाख्रका लक्षण 
( २ ) 
. राष्ट्रीय आय-व्यय शासत्रका लक्षण 
राष्ट्रीय आय-व्यय तथा तत्संबंधी विषयोपर 
विचार करनेवाले शास्त्रका नाम राष्ट्रीय आय-व्यय शाख 
है। एक प्रकारसे यह शास्त्र संपत्तिशास्रका ही एक 
भाग है। संपत्तिशास्रक व्ययविभाग। पर राष्ट्रीय दष्ठि 
से विचार करना हो इस शास्त्रका बह श्य है। राष्ट्रको 
वास्तविक आवश्यकताएं क्‍या हैं और उनकी पूति 
किस प्रकारसे की जा सकती है यही दो प्रश्न हैं 
जिनके उत्तर देनेक लिये राष्ट्रीय आय व्यय शासत्रका 
आरम्भ है । इस शास्ममें मुद्रा, बेंक, घितिमय 
संबंधी विकट समस्याओंपर कुछ भी बविचार न 
किया जायगा, क्‍योंकि इनपर विस्तत तौरपर 
विचार करना संपत्तिशासत्रका ही काम है। इसी 
प्रकार यह भी स्पष्ट हैकि वेयक्तिक आय-व्ययके साथ 
इस शासत्रका कुछ भी संबंध नहों है | यह तो केवल 
राष्रके ही आय व्यय संबंधी प्रश्नों पर विचार करना हैं 
राष्ट्रीय आय व्यय शाख्रका आरंभ करनेसे पूत 
निमश्चलिखित तीन बातोंको सामने रख लेना 
चाहिये | 


(१) राष्टका जीवन अमर है---राष्ट्र कभी भरी 


लत. कला, १कमा*्मावाकी कप धका० धन 5 (न मेले कनपकेनप सतह ओमेंगननाछ+ किस ४८०+, है 


+ व्ययविभाग ८ कंजंप्शन आफ वेल्थ ((00श800श7छ- 
07 0 ४७७)६),) 


दर 


राष्ट्रीय आय-व्यय-श।खका स्वरूप 


नष्ट नहों होता है । इसकों बिना माने इस शाख््रका 
, आरम्भ करना कठिन है। यह क्‍यों ? यह इसीलिये 
कि यदि हम यह समझ लेंवे कि कर राष्ट्रकों मर 
जाना है तो उसकी आमदनीके साधनोंकों ही ढुंढ॒ 
करके हम क्या करेंगे ? राष्ट्रकी उन्नति अवनति 
तथा मृत्युजीवनकों दिखाना तो पऐेतिहासिकों 
तथा दाशंनिकोंका काम है। राष्ट्रके जमाखर्चपर 
विचार करनेवालोंका यह काम नहों है कि वह 
राष्ट्रके मरने जोने पर गम्भीर विचार करें। इस 
शास्त्रके लिये तो राष्ट्र सदा जीवित रहता है | 
ओर उसका जमाख्चे किस प्रकार होता है इसीको 
यह शास्त्र दिखाता है। 

(२) राष्ट जनताके लिये है---राषइुकों अपने 
लाभकी कुछ भी परवाह नहीं है | इसको सामने 
रखकर ही राष्ट्रीय आयव्ययशास्त्रकों आरम्भ करना 
चाहिये। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रतितिध्ि- 
तन्नत्र राज्योंसे राष्ट्र प्रजाके हितके लिये ही सस्पूर्ण 
काम करता है | उसको अपने राभका कुछ ख्याल 
नहों होता है। इसीको दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार भी 
कहा जा सकता है कि आय-वब्यय शार्त्रका-आधार 
उत्तरदायी प्रतिनिधि-तन्त्र राज्यपर है । विचार 
करते समय स्वेच्छाचारो निरंकुश राज्यकों यह 
सामने नहीं रखता है । 

(३) राष्टोंका विकास मिन्‍न सिन्‍न हें--अर्थात्‌ 
सब राष्ट्र एक सद्ृश नहों हैं। इस दशा सब 


श्र 


(२) राध्टू 
जनता के लिये है 


(३) राष्ट्र 
का विकास 
भिन्न भिन्न है 


राष्ट्रीय आवश्यकताओंका स्वरूप 


'राष्ट्रीक लिये जमाखर्च सम्बन्धी एक ही सिंद्धास्त 
उचित नहों हों सकता है । यदि यूरोपीय 
देशोंम भूमिपर राज्यका स्वत्व आवश्यक नथा 
उचिल है तो इसका यह मतलब नहों है कि 
भारतवर्षमें भी यह आवश्यक तथा उच्ित ही है। 
इसका अभिप्राय यर है कि आयव्यय शास्त्र सम्बन्धी 
पश्नोंयर विचार करते समय राष्ट्रोंकी शिन्न सिन्न 
स्थितिकों सम्मुख रखना ज़रूरी है । 
जज 5.८८ा8 ८८.५ -.. 


( ३) 


राष्ट्रीय आवश्यकताओंका स्वरूप 

राष्ट्रकी चाहे एक शरीरी माने और चाहे एक 
संगठित संस्था मानें उसकी आवश्यकताओंका 
स्वरूप पूव वत्‌ ही बना रहता है। 

(९) राष्ट्रको घन तथा संपत्ति संबंधी अवश्यकता-- 


राष्ट्रकी धन राष्ट्रकी आवश्यकताएँ सिन्न भिन्न समयोंपर भिन्न 
उया। संपत्ति सिन्न होती हैं। प्रतिनिधि-तन्त्र उत्तरदायी राज्योंमें 
इश्वकता।. राष्ट्रों भूमि तथा श्रमकी जरूरत होती हे । निरूसन्देह 
यूरोपमें “ फ्यूडल ”-राजतंत्रके न रहनेसे राष्ट्रकी 

अपनी भूमि बहुत ही कम है। जो कुछ भूमि राष्टुके 

पास आजकल है वह पाक, कंपनी बाग, दुर्ग, छाचनी 

तथा सरकारी दफ्तर आादिके बनानेसे ही काम 

आती है । अधिक भूमिकी जब राष्ट्रकों ज़रूरत 


१ 


] 


शाष्टाय आाय-न्यय शाखका स्वरूप 


हीती है तब वह भी व्यक्तियोंके सदश ही रुपया 
देकर भूमि खरीद लेता है। भूमिक सदुंश ही राष्टु- 
को धनकी जरूरत होती हैं। विना धनके सेना 
राज़कमंचारी तथा सरकारी दफ्तरोंका खां 
चलाना राज्यके लिये असम्भव है। 

(२) मुफ्त कार्य कवाना--खसभी देशोंम भिन्न 
भिन्न राष्ट्रीय कार्योंकी छोग मुफ्त ही कर देते हैं । 
भारतमें आनरेरी मजिस्देश तथा अनाथारूय या 
घमंशालाके टुसूटीका काम छोग मुफ्त ही करते हैं । 
अमरीकादि देशोंमे भी मेयर तथा भिन्न भिन्न शिक्षा 
सम्बन्धी कार्मोंकों छोग विना रुपया पेसा लिये ही 
करते हैं। यहांक्यों ? इसके कई एक कारण हैं। कई एक 
यद ऐसे मानक हैं कि अमीर लोग उन पदों तथा 
अधिकारोंकोीं मुफ्त काम करके भी प्राप्त कर 
लेना चाहते हैं। अमरीका आदि देशींम राज्यके 
अन्दर शक्ति प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भी भिन्न 
मिन्न दुछके छोग' ऐसा करते हैं। बहुतसे' काम 
लोग दया तथा सहाजुभूतिसे प्रेरित हो कर भी 
मुफ्त ही करते हें। जो कुछ भी हा शासनशास्त्र- 
के विद्वान राज्यकायंकों उचित विधिपर चलानेके 
लिये यह आवश्यक समभते हैं कि किखीसे भी 
मुफ्त काम न लिया जाय | वे लोग इसमे निमुन- 
लिखित चार युक्तियाँ देते हैं। 

(को मनुष्यसे सेवा, सहानुभूति तथा राष्ट्रीय 
धेमक भाव सदा एक सदूश नहों रहते हैं। इस 

हक 


राष्ट्र का 
शुफपत व्काय 
करवाना 


राज्य का 
सुफ्त काय लेने 
से विरोध १ 


धासिकप्रय- 
सिकी चहुच- 
लता ६ 


उच्चर दात- 
स्वका ने खकेनाः 


काय का 
अमुभव न दोना 


राप्टीय आवश्यकताओंका स्वरूप 


हारतभे इन भावषोंकों आधार बना कर किसी 
भी महुष्यसे मुफ्त राज्यकाय लेनेमें राज्यकार्य ठीक 
ढंगपर नहीं होते हैं। प्रबन्धम शिधिलता आजाती 
है | इसमे संदंह भी नहों ह्‌ कि धक्षाणिक या स्ाए- 
यिक कार्योम देशभक्ति तथा देशप्रेमसे प्रभावित 
पुरुषोंसे काम लेना बहुत ही अच्छा हो सकता है, 
क्योंकि जो काम यह लोग कर देते हैं वह एक भ्ृति- 
जीवी नहीं कर सकता है । इसमे संदेह भी नहीं है 
कि स्थिर कामों तथा स्थिर प्रबन्धोंक लिये वही 
लोग उत्तम हैं जो कि वेतन लेकर काम करते हैं । 

(ख) उत्तम शासनक छिये आवश्यक है कि 
राज्य कमंचारी अपने कामक लिये पूरे तौरपर 
उत्तरदायी है । झुफ्तकाम करनेवाले प्रायः उत्तर 
दातृत्वकी परवाह नहीं करते हैं और किसीका दबाव 
नहों मानते है | भ्वति-जीची सदा ही अपने ऊपरफे 
अधिकारीकी आज्ञानुसार काम करते हैं और 
नौकरी कूटनेके भयसे काममें किसी प्रकारकी भी 


गड़बड़ी नहों करते हैं। 
(ग) उत्तम शासन तथा उत्तम प्रबन्ध वे ही लोग 


कर सकते हैं जिन्होंने इसी पग्रकारके काममस अपना 
जीवन व्यतीत किया हा।। देशप्रेमसे काम करने 
वाढोंमे प्रायः यह बात नहों हो।ती है । यदि राज्य 
उनको इसी प्रकारकी शिक्षा दे तो राज्यका बहुत 
सा समय और धवन वृथा ही खराब हो सकता है 
क्योंकि शिक्षा भरी ते। एक दिनभे तथा मुफ्त ही 


१६ 


राशेय आध-्यय शासख्का स्वरटष 


नही दी जप सकती"है । उसके लिये भी लो धन 
तथा खमयकी जरूरत है। 
"*[थ) मुफ्त काम लेनेखे राज्यकाय घधनाद्वोंक 
हाथंमें आा'सकता है ।. क्योंकि गरीबकेाथ मुफ्त 
काम कहीं कर सकते है। राज्यम घंनाद्योंकी 
भैधासत्ो' इस समष्िवादें। तथा अ्ंभसमिंतिकों 
आअमाले मे किसकी मंजूर है| सकती है [र 

(३) बाधित तौर पर कार्य .करवाना-राष्ट्रक 
जीवन यदि खतरेम हो, ते राज्य, मागरिकोंसे 
बाधित तौरपर कार्य ले सकता. है। आजकल 
राष्ट्रका जीवन मुख्य और नागरिकोंका जीवन 
गौण समझा ज़ाता है । महायुद्धके पूर्व -जम॑नो 
में विशेष आयुक प्रत्येक मलुष्यको .तीन वष 
तक सेनासें काम सीखना पड़ता था और, राध्युको 
यह अधिकार था कि २२ वर्ष तक उसले सैनिक 
काय बाधित तोर पर ले ले। भारठवर्षमे स्थिर 
सेना क्री विधि है। अतः . जनवापर करका भार 
बहुत ही अधिक है। सारांश यह है कि रडाईक लिये 
काघ्ित तौरपर कार्य लेना या धन. लेना ग्रह दो 
विधि हैं जिनके द्वार राज्य राष्टकी रक्षा करते हैं। 
यूरोपीय देशोंमे जमनीके . अन्द्र.. वाधित तौर्पर 
काय लेनेकी और अमरीका तथा इड्ुलेरडस घन 


4 समशिवाद-सोशलिज्म (5009.877) 

। अमसमितिन्डेई यूनियन (7 780७ पा४0/) 
क्‍ १७) 
हख 


घनाहयों की 
प्रथलता । 


ब। चित तो 
पर काथय सेक़। 


राय आवश्यकताओंका स्वरूप 


लेनेकी विधि महायुद्धसे पहले प्रचलित थी । यहाँ 
पर यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न होता है कि 
 राज्यको अपना आर्थिक आदर्श क्या रखना चाहिये 
राज्य अपनी आर्थिक नीतिका आधार किस 
सिद्धान्त पर रक्खे जिससे कार्य उत्तम बिधिपर 
चले । अब इन्हों प्र श्नोंफी सरर करने का यत्त 
किया जायगा | 


१८ 





'दितीय परिच्हेटे 
राष्ट्रीय हस्तक्षेप । 


( १) 


आध्थिक आदशे 

'. यदि हम भिन्न भिन्न जातियोंकी आर्थिक, 
सामाजिक तथा राजनेतिक अवस्थाका निरीक्षण 
करे तो हमकी पता छगेगा कि राज्यके का 
इतने पेचीदा तथा नानाविध हैं कि उनका कोई एक 
चर्गोकरण नहीं किया जा सकता। राज्यका कौन- 
सार काय आवश्यक और कौनसा अनावश्यक है इस 
को केसे जानएजाय। दृष्टान्तर्क तौरपर राज्य द्वारा 
राष्टक संरक्षणक प्रश्चका ही लीजिये। भारतमे क्या 
राज्यका सिथर सेना रखना आवश्यक है? क्या 
खेना तथा शस्त्रास्त्रर अनन्त धन व्यय किये 
विना राज्य राष्ट्रका संरक्षण नहों कर सकता है ! 
इस्रीप्रकार यूरोपीय राज्य ताप, बारूद, रणापोत- 
की बनानेभ जे। अनन्त धन फुंक रहे हें, क्या वह 
चहुत ही आवश्यक है ? किस स्थानपर राष्ट्रीय संरक्षण 
में लगा राज्यका चन फजरूखचींका रूप धारण ररता 
है! प्रत्येक राज्यकोी कितनी कितनी तोप॑ तथा शस्त्र 
रखने चाहिये ? किसी समय रूसके ज़ारने इन्हों 
प्रश्चोंको संपूर्ण समय जातियोंसे पूछा था परन्तु उसे 
इज प्रक्षोंका कीई भी सनन्‍तोषप्रद उत्तर न मिला। 


- है 






राच्टुका 
कौन सा जाव- 
श्यक काय है 
घोर कोन सा 
नहों है,यह जा- 
नना कठिन है ५ 


कया बेय- 
पक्षिक स्वरंत्नता 
भडे। संपत्तिकी 
शुक्षर करना रा- 
कृवका प्याव- 
क्यक कास है? 


सतन्न्रता- 


का कड़ा अर्थ है? 


आधिक आदशोे 


यह समझा जाता है कि वेयक्तिक खतन्त्रताकी 
रक्षा करना राज्यका मुज्य काम है। यहाँ पर यह 
प्रश्ष स्वतः ही उत्पन्न होता है छि तेयरिफक स्वतंत्र 
ताका क्‍या तात्यय है भौर उसका संरक्षण किस 
प्रकार संभव, है / क्या राउय शामिया “हा शारी- 
रिक अत्याचारीसे वैयक्तिक रूवतंताएाए  -दणखाये ? 
धारमिक अत्याचारसे बैयक्तिए स्वर्तबणदे बचानेका 


यह भाव है कि राज्य संभापण, तथा घर्षरों व्य- 


क्तियोंको पूर्ण खतंत्रणा दे ? यदि पृतिपूजकलोश 
किसी मसुष्यकी अएसे देखशाएर यलि चड़ावे' और 
पतिक मर जानेपर उसकी ख्रीकों सती बनानेके 
लिये आमगमे उलाबे हो क्या राप्य उन्तके इस 
धार्मिक कायमें बाधा द हाले / बैयक्तिक खतंत्र- 
ताके सदृश ही वैयक्तिक संपत्तिकी रक्टा भी बिता 
दास्पद है | क्योंकि पहिले ती संपक्तिक लक्षणमें 
ही भयंकर मतभेद है ओर यदि संपत्तियें छल्लणकी 
संदिग्धताका ख्याल न भी किया जाय तोशी यह 
नहों पता छूगता कि सपत्तिक संरध्षणकी क्‍या 
सीमः निश्चित की जाय । “ संपत्तिकी रक्षा ” पर. 
यह प्रश्न प्रायः उठता हैं कि प्राकृतिक संपत्तिके 
सह्ृश हो क्या मानसिक संपत्तिकोी भी संपत्ति 
खसमका जाय ? क्योंकि एक आविष्कारसे जितनी 
संपत्ति उत्पन्न है! सकती है उतनी संपत्ति कदाचितू 
मेसूरकी दीरेफी खानोंसे न उत्पन्न है सके | परन्तु 
अभीतक आविष्कार आदि तक संपत्तिका क्षेत्र भह्दीं 


२० ह 


राष्ट्रीय हस्तक्षेप 


माना जाता है। और जहां मुद्रण-घिकार अथवा 
अनन्याधिकार* द्वारा इसकों कुछ कुछ मात्रा भी 
जाता है .वहां सी प्राकृतिक संपत्तिक सह्ृश अपरि- 
मिस काछू तक उसपर वैयक्तिक खत्व नहीं रहता है। 
' इसी प्रकार राज्यके प्रत्येक कार्यमें यह जानना 
अत्यन्त कठिन हैं कि उसका वह कार्य कहां र 
आवश्यक है ओर ऊहां तक अनावश्यक। आवश्य, .. 
'अनावश्यकशे राएश ही राज्य के भिन्न भिन्न कार्योकी 
पूर्णताकी उत्तमसे उत्तम विश्वि क्या हैं! इसे जा- 
नना दुष्कर हैं | यहुतसी राजकीय कार्य भिन्न भिन्न 
परिस्थिति सथ«। समयके ख्याऊसे किये जाते हैं । 
उनका एकमात्र आर्थिक दृष्टिसे ही विचार करना 
गलती करना होगा। द्ृष्ठान्तके तौरपर शिक्षाकों ही 


लीजिये। शिक्षा देनेकी उत्क्रश विधि क्‍या है?. 


जसपर राज्य कितता घन व्यय कर सकता है १ यह 
दो भिन्न भिन्न प्रश्त हैं। इन देोनोंकोी एक मात्र 
आर्थिक दृष्टिसे सरछ करना अखंभव है । 

राज्यक ऐच्छिक कार्यों ता आाथिक संबंध और 
भी दूर है। भिन्न भिन्न जातियोंके राज्य नियम्र 
एकमात्र आर्थिक अवसूथाके परिणाम नहों हैं। 
धार्मिक, राजनैतिक अवरूथाका राज्य नियमोंसे क्या 
संबंध है यह किसीसे छिपा नहीं है। आंग्लराज्यने 
जारतीयोंके संभाषण तथा लेखनकी स्वतंत्रताका 
प्रेस एक्ट अथवा समाचारपत्र संबंधी घिधान द्वारा 


+ # पेटन्ट या कापी राइट ([280870 या (/०कए-एंशोह) 


रु 


आपज़्य के 
कार्योकीयरणता 
की उच्तम्म विधि 
क्या हे? 


राज्य रुक 
सात्र आाथिक 
विचारसे ही सब 
कार्योक्ो नहीं 
करते हैं 


स्वाभाविक स्वतन्त्रताका सद्धान्त 


जे मर्दन किया है क्‍या उसमें राज्यका आर्थिक 
विचार काम कर रहा हैं? सारांश यह है कि 
राज्यनियमोंका जातिकी प्रत्येक प्रकारकी अवब- 
स्थारक साथ संबंध है ओर इसीलिये राज्यके का- 
यॉकी गति एकमात्र आर्थिक मापसे ही नहीं 
मापी जा सकती है । यहोंपर वस नहों। सम्यताकी 
घबद्धिमें भी एकमात्र आर्थिक कारणका ही बहुत 
बड़ा भाग नहों है । आचार, विचार, स्वभाव आदि : 
सभी बाते' सम्यताकी घटाने यढानेमें भाग रखती हैं । 
धनकी उत्पक्ति विनिमय विभाग तथा व्ययके 
सांथ राज्यका घनिष्ठ संबंध है। इनमें राज्यका 
कहां तक हस्तक्षेप हो इस प्रश्नमे विचारकोंका 
बड़ा मतभंद है ।/बहुतसे विद्वानोंकी सम्मति है कि 


राज्यकों “अल्पसे अल्प हस्तक्षेप द्वारा अधिकसे 
अधिक लाभ”, पहुंचानेका यत्तस करना चाहिये। 
विश जा ७: आओ 
(२) 


स्वाभाविक स्वतंत्रता, निहेस्तज्ञेप तथा 


अल्पतम हस्तक्षेपका सिद्धान्त 
क्या स्वा-._[ स्वाभाविक स्वतंत्रताको पूर्ण तौरपर न समझ: 
 अर्षिक स्व, लेके कारण छोगोने ओ जो गलतियां तथा 
. ब्रा ऱ्वका खूनखराबियां 
आशिक जा- ूनखराबियां की हैं, उनका गिनानातक फटिन 
रत ।, यम | का किक 
कु [स्वाभाविक स्वतन्त्रता-नाचुरल लिबरी (ऐप ७४घाछ [0670 
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रास्ट्रीय हस्तक्षेप 


ओ * ] बुत अध्ययनके बाद भी आदम स्मिथने 


स्वतंत्रताकोी राज्यका आर्थिक या 
राजनैतिक आदर्श नहीं प्रकट किया # | उसका 
कथन है. कि “प्रत्येक मनुष्यकों तबतक स्वेच्छा- 
'जुसार तथा अपने ढंगपर .-ही काम करनेकी 
'स्थतंत्रता होनी चाहिए, जबतक कि वह न्याय 
नियंमोंका संग न करे” | इस कथनमें “न्यायक 
, नियमोंका संग न करे”? यह वाक्य अत्यन्त ध्यान 
देने योग्य हैं। इससे यह परिणाम निकला कि 
: चैयक्तिक व्यवसाय, संपत्ति तथा सूपर्धा आदिमे' 
स्वतंत्रता तमीतक दी जा सकती है जबतक कि 
' न्‍्यायका भेग न होवे। सारांश यह है कि खाभाविक 


रज्वका 
आिक जप- 
दर्श न्‍्यावालु- 

कूल स्वभाविक 
स्वतंत्रता है ! 


खतंत्रता तथा स्वाभाविक न्यायका खंतुरून तथा 


संमिल्न ही राज्यकी आर्थिक नीतिमें पथद्शंक है। 
स्वाभाविक स्वतंत्रताके विचारसे राज्यके मुख्य 
तीन कत्तंव्य हैं। (१) राष्ट्र संरक्षण, (२) अत्याचार 
तथा अन्यायसे प्रजाकी बचाना, ओर (३) एक मनुष्य 
या मनुष्यसंघका जिन उपयोगी राष्ट्रीय कार्योके 
करनेमे स्वार्थ न होवे उन उपयेगी कायोकेा 


खय॑ करना। परंतु इन खंपू्ण कायोमेी! खाभाविक 


(जे. एस, निकल्सन क्रृत “प्रिन्सिपसस आफ पोलिटिकल, 
एकानामी ( ?7709]68 '07 ?0700०४४ 70070फए 
 फए. ० वें, 8. शताएण80, रण 7त, छ00 ऐ 
५ 0787४ 4 ९8 2 0०2४ 478)) 


श्३्‌ 


स्वाभाविक स्व॒तन्त्रताका सिद्धान्त 


राब्यके न्यायका भंग न राज्यको खयं न किसी दूसरे 
रपुसी प्रजुष्यको करने देनाचाहिए। यदि भिन्न भिन्न कार्यो 
वैयक्तिक खतंत्रता तथा स्तध्ो का परिणाम अन्याय 
लथा अत्याचार दोबे तो राज्यकी ऋयश्य ही हसूत- 
झेप करना चाहिए | अध्यापक सिश्चिककी भी यही 
सम्मदि & कि “आशिक? 3 कि से परिपूण 
समाएमें भो स्वाभाविक स्वगंत्र परिणांम 
भयंकर हो. सकता है। धनकी उत्पत्ति विनिमय 
विभागमें अवसंध्ष इस बातका सूचक है कि 
आश्थिक चक्र कितना आअःगरिपूर्ण है और इसी- 
लिय राज्यकफा हरूओोेप क्रितथा आवश्यक हैं।' 
इस दरशशामें अदःनम हस्तक्षेद' या निहस्तक्षेप; की 
नीसिको राज्यका "थप्दशकर प्रकद करता कितना 
हासवअद होपेगा ? स्वाभाविक रूवते जताके सतत 
ही अधिकतम उन्‍योगिताका लिखाण्त: भी राज्यकी 
आर्थिक नीति या आर्थिक आदर्शकों दिखानेमें 
सचंधा असमथथ है । अब इसोपर कुछ प्रकाश डाल- 

नेका यत्म किया जावेगा । 
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( ३ ) 
अधिकतम उपयोगताका सिद्धान्त 


९ ०४कक  डप्योगिताक सिद्धान्तका विकास 
गितावाद$ से हुआ है। इस सिद्धान्तके 
अनुसार. “राज्यकों वहांपर ही हस्तक्षेप करना 
चाहिए उादह्यांपर कि वह अधिकतम डउपथोगिताकों 
उत्पन्नकर सके। दृश्शान्तके तौरफ्र राज्य धनकी 
उत्पत्तिके अन्दर जैयक्तिक स्वतंत्रतामें हसरूतक्षेप 
कर सकता है, यदि बह उस हस्तक्षेंपकेद्वारा 
अनकी उत्पत्तिकों बढ़ा सके|या जनसंख्याकी 
इश्टिले पदार्थोक्ी उत्पक्तिकों पूर्णसे पूर्ण सीमातक 
पहुंचा देवे । धनकी उत्पत्तिके सदश ही धनके 
विभागमे' थी वह हस्तक्षेप कर सकता हे यदि 
उसके हस्तक्षपकेद्वारा विभक्त धनकी उपयोगिता 
चरम सीमातक पहुंच सके । यदि यद मान लिया 
जाधे कि प्रत्येक अन्यायका परिणाम अनुपयोगिता| 
और, प्रत्येक न्‍्यायका परिणाम उपयोगता५ होता हे 
तो अधिकतम उपयोगतला संथा रु्वाभाविक खरूवत॑ं- 


तलाक सिद्धान्तोमों कुछ भी भेद नहीं रहता है। 


न्‍्यायानुकूल स्वाभाविक स्वतंत्रताकों डपयोगता 


८९६02 छल 


५उपयोगताबाद-यूटिलिंटरियनिज्म (ए587॥6877970 890) 


"| अल्ञुपयोगता-डिसयूटिलिटी (08प४76%). 
'ब|उपयोगता-यूटिलिटी (0809). 
रण 


राज्यका 
अधिक झप- 
दर्श खिकतनम 
उपयोगताको 
उत्पन्न करता है 


#व्ाधिकऋतस 
उपयोगिता त- 
शा न्‍्यायालुकू- 
ल स्वाभाधपिक 
स्वतंत्रतर दोनों 

द््‌ 
शक ही अर्थ 
अंकट क- 


रते हैं ।/ 


ठययर्मे उप- 
बोगबाद । 


अधिकतम उपयोगताका सिद्धान्त 


तथा न्यायप्रतिकूल स्वाभाविक स्वतंत्रताफों अनु 
पयोगता कहा जा सकता है और इस प्रकार 
अधिकतम उपयोगता तथा स्वाभाविक स्वतंत्रताक 
सिद्धान्त पररूपर अभिन्न हो जाते हैं। उनमें केवल 
नामका ही भेद रह जाता है। अस्तु जो कुछ भी 
हों, राष्ट्रीय कार्यों के करनेके विषयमें अधिकतम उप- 
योगतावादी “ व्यय ” को ही राज्यकी आर्थिक 
नीतिका पथदर्शक प्रकट करते हैं। उनका विचार 
है कि किसी राष्ट्रीय कार्यंकी उपयोगताकी सबसे 
बड़ी कसोटी यह है कि उसके लाभोंकी उसके व्ययोसे 


मापलिया जावे । धन विभागके प्रश्ममं उपयोग- 


उपयोगता' 
बाद तथा सम- 
फिषाद । 


तावादी समश्िवादियोंके साथी हैं । अध्यापक 
सिड्चिचकका कथन है कि “ आधुनिक घन विभा- 
गका सबसे बड़ा दोष यह है कि उससे असंसानता 
उत्पन्न होती है। साधारणसे साधारण मनुष्य. 
इस असमान धनविभागक्रों दोषपूर्ण समझता 
है ?। अध्यापक सिंज्विकके अस्तिम वाक्मसे 
हमारी सहमति नहों है । क्योंकि आजकल खसाधा- 
रणसे साधारण मनुष्य यदि असमान घन विभा- 


' ग़कों दोषपूर्ण समझता है. लो डसका रहस्य कुछ 


और ही है। महाशय वेन्थमने ठीक कहा है कि 
“« घनकी समानताके प्रेमका ख्रोत पापमें है न कि 
पुर्यमें' गन इसको वही चाहते हे जो कि दुस- 
रोंकी ठृद्धिकों सहन भहीं ऋर सकते हैं। ऐसी 
हालतमे धनकी खसमानताफे प्रेमसे लाभ ही क्या 


२६ 


राष्ट्रीय हस्तत्तेप 


है? इस ओर जानेसे क्या सत्यानाश न होवेगा ? 
ऐसे प्रेमले स्वार्थ जैसी निकृष्ट वस्तु भी उच्च है।””# 
यह होते हुए भी अधिकतम उपयोगतावादी धनकी 
समानताकी ओर ही राज्यको ले जाना चाहते हैं । 
धनकी समानताकों वह लोग निम्नलिखित दो 
सिद्धान्तोंके आधारपर पुष्ट करते हैं। 
.._ (१) अधिकतम घनसे अधिकतम खुख मिलता है 
. »'(२) ज्यों ज्यों धन बढ़ता है, त्यों त्यों उससे. 
उपलब्ध खुखकी घनता कम हो जाती है। 

प्रथम सिद्धान्त पूर्ववर्णित उप्योगता सिद्धा- 
ज्टका ही एक रूप है। यह पूर्व ही लिखा जा चुका है 
कि आवश्यकताओंको पूण करनेकी शक्तिका नाम 
उपयोगता है, और खंपूण संपत्तियोमे उपयोगता- 
का होना आवश्यक है। आवश्यकताओंकी पूर्ति 
पर सुख पूति और आवश्यकताओोंकी वृद्धिपर 
सखुखतृद्धि होती है। इस दशामें उपयोगताचृद्धि 
: तथा खुखबृद्धि समान अलज्ुपातमें बढ़े तो आश्चर्य 
करना वृथा है। उपयोगता तथा संपंत्तिका घनिष्ट 
: संबंध है । अतः अधिकतम धनसे अधिकतम सुख 
मिलना ही चाहिए। जिस प्रकार प्रथम सिद्धान्त 
उपयोगता खिद्धान्तका एक रूप है, उसी प्रकार 





* बेंथम लिखित “समतावादपर निबन्ध-एसे आन दीं 
लेवलिंग सिस्टेम ([889ए ०॥ 006 ]0ए०॥४४९४ 8५5॥९७७॥ 
ए0०7/28 ५४०. 7.9. 86.) 
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पदाण परि - 
सतत हें खअत+ 
उनकी अधिक 
उत्पत्ति झाव - 
शयक हे 





अधिकतम उपयोगता का सिद्धान्त 


छद्विदीय सिद्धान्त, सीमान्तिक उपयोगता सिद्धा- 
न्दका। एक अड़ुः है | यह रूपष्ट ही है कि एक सिख- 
मंगेके लिये एक रुपयेकी जो उपयोगता है वह एक 
लखपतिके लिये नहीं। इस हालतमें प्रनवृद्धि तथा 
सुझवृद्धिकी धनरटाका उछटा अनु पातम घटना बढ़ना 
खामाविक ही है| दोलों सूत्रींकी पररूपर मिलानेसे 
यद्ध परिगाम निकलता है कि किसी समाजमें ध॑न- 
विभाग जितना अधिक एम्ान होथेगा उसके श्रनकी 
उसनी ही अधिक उपयोगरा ऐोवेगी और इसी 
उसका कुछ सुख री उतना डी अधिक होगा ह 
“अधिकतम उपयोग्तावादी तथा समश्वादी 
इसी विचारसे यः कइटते है कि प्रज्ञातत्र राज्योंको 
समाजके कुछ सुखपर ध्यान देना चाहिए और 
घनकी असमाउंदाकों दूर करनेका यत्न करना 
चाहिए ) हमाएं विचारमें धनकी समा तलाकों अधि- 
कतम उपयोगधतञावादियोंका पुष्ठ करना मिरथक 
हैं। यदि गंभीर तौरपर विचार किया जावे तो 
पता रूगता है कि यह उनके अपने सिंद्धान्तसे 
भी नहीं निकलता है । क्योंकि यदि भोग 
विलासके पदार्थ अनन्तराशिमें होते तब तो घनके 
समान या असमान चिभागका प्रश्न ही उत्पन्न न 


होता | जिसको जिस पदा्थकी जरूरत होती उस 





/+३ २०] छकीनटआत २० +७रक। 


+ सीभान्तिक उपयोगता सिद्धान्त-्मार्जिनल यूरिलिदी भ्यूरी 
(१7७77)8) पर्भोए ४॥6709)/ 
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राष्ट्रीय हस्तक्षेप 


को वह पदाथ मिल ही जाता । परनत दोभाग्यसे 
यह बात नहों है | पदार्थोके उत्पन्न करनेमे व्यव- 
साय पत्तियोंका धन तथा श्रम रूगता है। समाज- 
'के कुछ खुखका ध्यान करके यदि अधिकतम उप- 
योगतावबादी व्यवसाय पदियोंकों भी साधारए अ्र- 
मीके सदृश हो घन देखे तो इससे असब्तद हो 
कर वह पदा्थोका उत्पक्ष करश नहछोड देथेगे। 


इस प्रकार अठ्प उत्पत्तिसे क्या सप्ताजको अधिकतम 


उपंयोगता पूवंचत्‌ ही बनी रह खदथी है! इसमे 
संदेह भी नहीं है कि(यदि पू'डी तथा अमक्ला 
उचित बदका न प्राप्त करये हुए भी व्यवसाय प 
पू्व॑बत्‌ ही सुखी तथा संतष्ट रहे घो अधिकदम 
डपथोगतावाद दोष रहित हो सकता है ॥ वारूत- 
बिक बात तो यह है कि संसारकी सभी बाते 
सथा सभी पदाथ गुण तथा दोषोंसे परिषूण हैं । 
कहों पर गुण अपना रुप प्रकट करता है और कहीं 
पर दोष । अधिकतम उपयोगवाबादके अशुसार 
एक शुणकों ध्यानमें रख करके जो बात पुश्टकी 
जाती है, दूसरे स्थानपर उसीके दोष सम्छुख 
आ जाते हैं और इस प्रकार कुछ भी अन्तिम निर्णय 
नहीं हो सकता है। यद्‌ धनका समान विभाग 
अधिक उपयोगी है तो. घनकी उत्पत्तिकों भो ठो कम 
उपयोगी नहीं कहा जा सकती है। परंत धनका 
समात्र विभाग तथा धनकी उत्पत्ति समान अलुपा- 
तमें नहीं चलती हैं। परिणाम्र इसके यह है कि जहां 
ब्श्ह 


समष्टिवा- 
दके खलनुसार 
पदार्थोकी उ- 
त्पचिका कस 


होना । 


अधिक उ- 
व्यक्ति तथर स- 
साष्टिवादसे को 
न खथधिक लप- 
योगी है। 


अधिकतम उपयोगताका सिद्धान्त 


पहिला बनता है, दूसरा बिगड़ जाता है और जहां 
दूसरा बनता है वहां पेहिला बिगड़ जाता है। इसी 
कारण राज्यका एकमात्र अधिकतम उपयोगसाको 
अपना आदश्श बनाता कठिन है | 
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तृतीय परिच्छेद 
व्यष्टिवाद 


१-व्यटष्टिवा दके लाभ 
... राज्यकी आर्थिक नीतिका अभौतक कोई पथ- 
' दर्शक सूत्र नहीं मिला है, इसपर पूर्व परिच्छेदम 
प्रकाश डाला जा चुका है। प्रत्येक कार्य हानि 
तथा लाभ दोनों ही होते हैं, राष्ट्रीय दस्तक्षेपमें 
भी इससे कोई भिन्न नियम नहीं है । कठिनता जो 
कुछ है वह यंही है कि यह केसे जाना जाय और 
मापा जा य कि अमुक राष्ट्रीय हस्तक्षे पके अमुक लाभ 
तथा हानियाँ है ओर लाभ तथा हानिमें कौन अधिक 
है और किस सीमातक अधिक है ?(बहुतबार यह 
देखा गया हे कि राष्ट्रीय दस्तक्षेपके प्रत्यक्त परिणाम 
इतने महत्वपूर्ण तथा आवश्यक नहीं होते जितने 
'कि अप्रत्यक्ष परिणाम ।॥ इसी प्रकार यह भी स्पष्ट ही 
है कि वैयक्तिक हित इसीमें है कि राज्यनियमोका 
प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियोके आचार व्यवहार तथा 
स्वमावको देखकर किया जाय | परमतु ऐसा 
करना संभव न होनेसे राज्य नियमोके प्रयोग तथा 


निर्माणका आधार उपयोगिता, खतन्‍्त्रता, सभा- 
नता आदि अमूते सखिद्धान्तोपर रखा जाता है। 


। अप्रत्यक्ष परिणाम + इन्डाइरेक्ट कान्सिक्वेन्सेज ([76॥€०। 
जएधपदवध्र८शा०९४ ), ५ 
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डर 


राष्ट्रीय इस्त- 
केपमें हानि 
तथा लाभ दो- 
नोंदीदें। 


/ शाज्य नियमों - 
का पारिवारिक 
स्मेहसे कुछ 
सी सम्बन्ध 
नहीं है । 


अतः राज्य 
का कमसे कम 
इस्तच्षेप ही 
लामप्रद है। | 


व्ययका पदा- 
थोकी उत्पत्ति- 
केसाथ संबंध । 


राष्ट्रय आयव्यय 


इस दशाम राज्यनियम तथा पारिवारिक स्नेहके 
पारस्परिक संबंधका कई स्थानोपर भंग हो जाना 
स्वाभाविक ही है। जिस समय एक न्यायाधीश 
किसी मनुष्यकों फॉसी देता है उस समय वह 
राज्य नियमोको देखता है न कि उस मनुष्यको। 
संभव है कि वह मनुष्य बहुत ही अच्छा हो | उस- 
पर कुछ ऐसी विपत्तियाँ आकर पड़ गयीं हो ज़िनसे 
घबड़ा करके उससे राज्यनियम संग हो गया। 
इस दशामे फॉसीके बिनाही यदि वह मनुष्य समा- 
जके लिये उपयोगी बनाया जा सके तो फॉलोपर 
चढ़ाऊर सदाके लिपए्ट उसे ख्रो देना कहाँतक 
युक्ति युक्त है? आजसे कुछ समय पू् यूरोपमें " 
और भारतमें अबतक जनसमाजको विचार तथा 
भाषण संबन्धी खतंत्रता प्राप्त नहीं है; इसका 
परिणाम यह होता है कि बहुतसे योग्यसे योग्य म नु- 
ध्योको असमयमे ही सत्य बोलने या लिखनेके 
कारण हमसे जुदा हो जाना पड़ता है। सत्याग्रहफे 
कारण महौत्मागांधीको जो जो कष्ट उठाने पड़े 
उनको कौन नहीं जानता। इस द्शामे क्या यह 
ठीक न होगा कि राज्य जहाँतक हो । वैयक्तिक 


'मामलोमें कमसे कम दस्तक्षेप करे । 


(क) मांग तथा व्ययमें व्यष्टिवाद 


. पदार्थोकी उत्पत्ति उनके व्ययपर ही निर्भर है 
पदाथोंकी 'माँगद्वारा दी व्यक्तियोंकी आवश्यता- 


३२ 


व्याष्टचाद्‌ 


का पता लगता है। मलुष्य, स्रियों तथा बालक 
अपनी अपनी आवश्यकताओके अजुसार पदार्थोको 
प्राप्त करना चाहते हैं। इनको पदार्थोंके प्रयोगमें 

स्वातन्च्य देनेके बहुतसे लाभ दे । आजकल सहसो 
व्यययोग्य पदार्थ हैं । कौन स्रा पदार्थ कितना 
आवश्यक तथा कितना उपयोगी है यह भिन्न भिन्न 
व्यक्तियौपर ही निर्भर करता है। व्यक्ति ही अपनी 
आआवश्यकताको अच्छी तरहसे समभते हैं। समाज- 
में दरिद्र तथा घनी दोनों ही प्रकारके मनुष्य 
विद्यमान हैं। जिन ज्ञिन खानोमें घनी पुरुष अपने. 
धनको ख़्चे कर सकता है उन उन स्थानोमे द्रिद्र . 
सुरुषको धन ख़र्चे करना आवश्यक नहीं है। 
द्रिद्र पुरुष अपने धनसे प्रायः जीवनोपयोगी 
पदार्थोकी, ही खरीदा करते हैं। इससे विपरीत 
धनी पुरुष अपने अनका बहुत बड़ा भाग भोग 
विलासके पद्थो्में ही व्यय करते हैं। इस दशामे 
राजनियमौद्वारा पदार्थोका व्यय कैसे निम्धित 
किया जा सकता है। यदि राज्य ऐसा करे तो भी 
इस कारयमें वह सफलता नहीं भ्ाप्त कर सकता। 
यही नहीं, ऐसा करनेसे राज्यकोी स्वतः लाभ ही 
क्या है ? यदि यह कद्दा जाय कि व्ययी लोग अपनी 
आावश्यकताको पूर्ण तौरपर समभजेमें असमर्थ 
हैं, चह शराब आदिपर घन फूकते हैं और अपना , 
स्वास्थ्य नष्ट करते हैं, अतः राज्यको व्ययमें 
इंस्तदेप अवश्य दी करना चाहिए, तो इसका उत्तर 


डरे 


राप्रीय आयव्यय 


यह है कि व्ययमें राज्य वहों ही हस्तद्षेप करे 
जहाँ व्यवसे जनताको हानि पहुँचती हो | साथा- ' 
रखतः व्ययमें राज्यक्रो निहेस्तक्षेपकी नोतिका 
ही झवलम्बन करना चाहिएए। परिश्रमसे कमाये 
हुए धनको स्वतन्त्रतापूर्यक व्यय करनेमे जो खुल 
मिलता है वह सुख इस अवणलाम कभी भी नहों 
मिलता जब कि दूसरोकी आशाके अल्भयुसार 
धनका व्यय करना पड़े । 

यही कारण है कि उश्नतिशील समाजमे पदार्थों 
के उपभोगसे ही स्वातन्द्यका इतिहास पारस्म 
होता है। पदार्थोंकी उत्पत्ति तथा विनिमयमें 
जनताको स्वतन्त्रता मिलनेसे बहुत पू् हौ पदार्थों- 
के उपभोगमें स्वतन्त्रता मिल चुकी थी। बडुतसे 
विचारकोौकी सम्मति है कि व्ययकी स्वतन्त्रताका 
डत्पक्ति तथा विनिमयकी स्वतन्त्रता परिणाम है। 
'इतिहास इस बातका साक्षी है कि जब राज्य- 
नियम, देशप्रथा तथा जातपाँतके बन्धन ब्ययकों 
स्वतन्त्रताको रोकते हैं तो देशकी आर्थिक उन्नति- 
को बड़ा भारी धक्का पहुँचता है। यह सर्व सम्मति- 
से सिद्ध है कि अ्रसभ्य जातियोको उन्नतिकी 
ओर ले जानेका मुख्य साधन नवीन इच्छाओं 
तथा नवीन आवश्यकताओंको उत्पन्न करना है। 
यही कारण है कि असमभ्य तथा अर्धेसभ्य 
आतियोको उन्नति करनेके लिए स्वतन्त्न व्यापार- 
की नीतिका अवलस्बन करना चाहिए! महाशय 


द्ेछे 


हा 


व्यष्टिधाद 


थेवने ठीक कहा है कि “किसी जातिको अंधिकसे 
झधिक सम्तोष तभी प्राप्त हो सकता है जब कि 
व्यक्तियोके अनुसार पदायें उत्पन्न किये जायेँ# 


समछष्िवादी भी व्ययियोकी इच्छाओं तथा आच- 
बयकताओंकों रोकना नहीं चाहते । माँगके अजु- 


सार पदार्थंको उत्पन्न करना ही उनका उद्देश्य है ।' 

प्राकृतिक पदा्थोके सदश ही श्रप्राकृतिक 
पदार्थोके प्रयोगमें श्री व्यक्तियोंको स्वातन्त्य 
मिलना चाहिए | यही कारण है कि सभ्य देशोमे 
शिक्षा, धर्म तथा आमोदप्रमोदम व्यक्तियोको पूर्ण 
स्वतन्त्रता उपलब्ध है। इंगलेंड जर्मनी आदि उन्नत 


“दैशोम द्रिद्र तथा अश्ानी पुरुषोर्क बालकोंके 


जीवनको उच्चत करनेके उद्देश्यसे राज्योने प्राथ- 
मिक शिक्षा मुछ तथा बाधित की है। भारतीय 
चिरकालंसे यही चाहते है, परन्तु असीतक ऑस्ल 
राज्यने भारतमें प्राथमिक शिक्षा बाधित तथा मुफ़ 
नहीं की है। सरकारी कालिजौोके विद्यार्थियोंको 
ही राज्यपद दे करफे आंग्ल राज्यने श्रारतसे 
जातीय स्वतन्त्र शिक्तयको अभ्रवत्तत कर दिया है । 
इस प्रकार भारतमें जनसमाजकी शिक्षा आंग्लस 


शिद्वा, भर्मे 
आदिम ब्य- 


न्त्र्ता। 


राज्यका पकाधिकार है जो जातीय उच्चतिके 


लिए कभी भी उपयुक्त नहीं कह्दा जा सकता। 
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डाकूरी तथा 


वकालतर्म रा- 


राष्ट्रीय आयव्यय 


इसी स्थानपर यह ब्रक्ष स्वभावतः उत्पन्न 
होता है कि क्‍या डाकुरी तथा बकालतके कारों 


ज्यका इस्त- में सी राज्य हस्तक्षेप न करे ? यह काम जो करना 


क्षेप । 


चाहे उत्तको करने देव ? इसका कारण यह दे कि 
बहुधा अत्यन्त अयोग्य डाकर तथा वकोल, डाकूरी 
तथा वकालत करने लगते हैं । लोगोंको यह 
केसे मालूम हो कि किसको क्या आता है, इससे 
लोगोंको अनेक बार नुकसान उठाना पड़ता है। 
परन्तु प्रश्ष तो यह है कि यदि राज्य डाकुरी 
वैद्यम तथा चकालतकी उपाधि तथा घमाणपत्र- 
को देना अपने हाथमे लेले तो भी ऊपर लिखित 
दूषण क्या दूर हो सकता है ? क्योंकि ऐसाः 
प्रायः देखा जाता है कि सम्पूर्ण उपाधियों तथा 
प्रमाणपत्रासे लदे इप्० मलुष्य सी अपने कामको 
उस सफलतासे नहीं कर सकते जैसा कि दूसरे 
लोग । भारतमें आंग्ल राज्य चिरकालसे चैद्योफो 
खतन्‍्त्रतापूवेक वेद्यर करनेसे रोकना चाहता 
है, अपने इस उद्देश्यमें आंग्ल राज्य चाहे 


वैबककरने- फितना ही युक्तियुक्त तथा पवित्र हो, परन्तु इसमें 
मैं राज्योी सन्देह नहीं कि हम लोग अपने शरीरके खास्थ्यमें 
स्कावट। इससे भ्री वस्तों आदिके सदश ही अंगरेजी कारखानोंके 
देराका पन अधीन हों जायेंगे। अंगरेजी दवाइयोौके मेंगानेसे 


बिदेशमें जाना 
और बेयकका 


लोष होना । 


देशको जो आर्थिक धक्का पहुँचेगा, उसका तो 
कहना ही क्या है ? यही नहीं, वैद्योफो खत- 
स्त्रतापू्वंक वैचक करनेसे रोकनेपर क्या वैद्यक- 


शष 


व्यपष्टिवाद 


शास्त्र भारतसे लोप न हो जायगा ? क्‍या चैद्यक- 
शाखकी भी वही गति न होगी जो अन्य शास्रो- 


की दो रही है?! वैद्यकके सदश ही कानूनके 
खाध्यायकी दशा है। अंगरेजी कालिजोंके विद्यार्थी : 


ही वकालत कर सकते हैं. ऐसा आंग्ल राज्यका 
भारतमें नियम है। इससे भारतको कोई विशेष 
लाभ नहीं पहुँचा है। प्राचीन न्‍्यायविधिके लोप 
करनेसे भारतीयोको न्याय प्राप्त करनेमे बहुत ही 
अधिक धेन ख्चे करना पड़ता है| प्राचीन कालमें 
पश्मायतोद्यारा जो न्याय होता था, उसका सोधां 


भाग भी अब सैकड़ों रुपये खर्च करनेपर भी : 


जनताको नहीं मिलता होगा। कानूनका शिक्षण 
चाहे गुरुओद्वारा हो या कालिजोंदारा, इसमें 
हमको कोई विरोध नहीं । परन्तु इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं कि कानून बनानेकी वर्तमानकालीन 
विधि हमारे लिए स्व था ही अ्ज्ञुपयुक्त है। इससे 
हमको हानिके सिवाय कुछ भी लाभ नहीं हो 
रहा है | प्रश्न तो यह हे कि पश्चायतोद्वारा न्‍्यायका 
 काय्ये शुरू होनेपर क्‍या राज्य-नियम-शिक्षणमें 


राज्यका जो एकाधिकार है उसपर कुछ भी 


प्रभाव न पड़ेगा? हमारीसम्म तिमे कानुनके शिक्षण 
में राज्यको एकाधिकार छोड़ना पड़ेगा या उसमें 
ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे षश्चायतकी 
रीति सफलतापूर्वक चल सके। बहुतसे विचा- 
रकोकी यद सम्मति है कि डाकुर तथा वकील 


है 


न्यायका ऑ- 
ग्रेजी ढंग 
भारतके लिए 
हानिकर हे। 


पथचायतों द्वार 
न्याय । 


भारतमें वेच, 
वकौलों को 
अपने अपने 
कार्मोर्मे स्वत- 
न्त्र्ता मिलनी 
चाहिए । 


सरकारी अस्प- 
तालोंगें हृकीम 
केधोंदा रखना 


मजिस्ट टोंके 
जार्यमिं न्याय 
सथा शासन- 
अक्ति एक साथ 
होन इोनी 
चाहिए, इस- 
गर राजनीति- 
शोंकी सम्मति 


राष्ट्रीय आयब्यय क्‍ 
एकमात्र राज्यसेवक ही हों। उनको स्वतन्ञता- 
पूर्थेक काम करनेसे रोक देना चाहिए, यह विचार 
हमको युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । इम लोगोकी 
जैसी सामाजिक तथा आचारसम्वन्धी दशा है 
उसके लिए यही उपयुक्त है कि चेचाो, डाकूरों 
तथा वकीलोको स्वतन्त्रतापूर्वक फाम' करनेसे न 
रोका जाय | इसमें स्वतन्त्र स्पर्धोका सिद्धान्त 
जहाँतक सगे घहाँतक उत्तम ही है। इसमें सन्देह 
नहीं कि आग्ल राज्यकी सरकारी अस्पतालोमे 
डाक्रोंके सरश ही हकीमों तथा वैद्यौको भी 
झपनी औओरसे नोकर रखना चाहिए जिससे 
सम्पू्ं धर्मके लोग लाम उठानेमें खमथे हो 
सके। इसी प्रकार राज्यको अपनी ओरखे 
कुछु योग्य वकीलोको नोकर रखना चाहिए जो 
कि दरित्‌ निधेत सारतीयोकी ओरसे निःशुक्ल 
या अत्यन्त कम फीस खेकर पेरवी कर क्या करें, 
भारतीयोकी स्वतन्तवाका भंग अन्य खानोंपर 
भौ होता है जिसको भुलाना न चाहिए। जिलोके 
मजिस्ट्रेयौके दाथमें ही न्‍्याय तथा शासन दे। 
इसका परिणाम यह है कि मजिस्ट्रेट ही एक ओर- 
से भारतियों पर अपराध लगाता हे ओर दूसरी 
ओर यही उसका निर्णय करता है, आदम स्मिथ- 
नें ठीक कहा हे कि “जब निर्यायक तथा शासक- 
शक्ति एक ही ब्यक्तिके दाथमे हो डस समय 
राजनी तिके लिए न्यायका बलि जड़ जाना स्वासा - 


दे 


. यघशियाद 


विक ही दोता है।” इसी प्रकार मान्टस्क्यूका 
कथन है कि “यदि स्याय सम्बन्धिनी शक्ति शाखको- 
के ही हाथमे दे दी जाय, तो अत्याचारका होना 
खामाविक दी है क्योंकि जो किसी व्यक्तिपर 
अपराध लगानेवाला होगा वद्दी उस व्यक्तिके 
अपराथका निरणय करनेवाला भी होगा ।?# जिन 
देशोर्मे शासक तथा निर्यायक शक्ति एकद्दीके दाथमें 
होती है, घहाँ व्यक्तियोकी स्वतन्तता हर समय 
नश्ट होती रद्दती है, ऐसी भयद्भुर दशामें आर्थिक 
उश्चति तथा अन्य सामाजिक उन्नतिका न होना 
स्वाभाषिक ही है। उन्नतिकी सम्पूर्ण विशाशोमें 
स्थतन्त्रताफे सदश ही धर्ममं स्वतन्धत्ञाका होना 
अस्यन्त आवश्यक है। घामिक स्वतन्त्रताके लिए 
यूरोपीय लोगोने जो यत्ञ किया.वह प्रशंसनीय है। 
(ख) उत्मत्तिमें व्यष्टिबाद 

व्यक्तियोकी आवश्यकताओको पूर्ण करना ही 
उत्पादकोंका मुख्य उद्देश्य है। आजकल बहुत 
कम उत्पादक होगे जो कि अपने लिये पदा्थोंको 
जस्पन्न करते हो । इस दशामे उत्पतक्तिपर विचार 
करते समय दो बातोंका विचार कर लेना चाहिये। 

(१) कौनसे पदार्थोकी उत्पश्ति दूसरे मलुष्यों- 
की आवश्यकताओपर प्रभाव डालती है और किस 
अकार | 
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इसका देश- 
की आर्थिक 
उन्नतिपर 
प्रभाव [ 


धार्मिक स्वत- 
न्त्र्ता । 


उत्पत्तिर्म राज्य 
का हस्तक्षेप १ 


राष्ट्रीय आयब्यय 


(२) कौनसे पदार्थोकी उत्पत्ति उत्पादर्कोकी 
खकीय आवश्यताओंपर प्रभाव डालती है और 

किस प्रकार। ह 
उत्पत्तिमें पूर उत्पादक लोग व्यक्तियोंकी आवश्यक- 
स्पध के लाभ। ताझ्ोकों अनेक तरीकाोंसे पूरा कर सकते हे, पर 
आम तोरपर माना जाता है कि पूर्ण स्पर्धा (6६ 
९0०४79९£09 ) से पदार्थे सस्ते अच्छे तथा बहुत 
बनते हैं और व्यक्तियोंतक झुगमतासे ही पहुँच 

जाते हें। 

विनिमयमें पूर्ण स्पर्धा भी इसीलिये आवश्यक 
है कि उसीके द्वारा उत्पन्न पदार्थ व्यक्तियोंतक 
पहुँचते हैं । पूर्ण स्पर्धांके कारण पदार्थोकी संख्या- 
बढ़ गयी है। नये नये पदार्थ उत्पन्न किये गये 
। रेलो' तथा अखबारोका दाम बहुत हो कम हो 
गया है। आजकल रेलद्वारा एक्र मोल जानेमें 
केवल एक हो पेसेका खर्चे होना इस बातको' 
भकट करता है कि पूर्ण स्पर्धाले क्या क्या उत्तम 
पदा्थोक्री उप काम हो सकते हैं। उत्पत्तिमें व्यष्टिचादसे पदार्थों 
विकाबइना। (मे उत्पत्ति बढ़ती हैं इसको समष्टिवादी भी 
मानते हैं। उनका व्यड्िवाद्से विरोध केवल इसी- 
लिये है कि इससे असमानता बढ़ती है'। पदार्थों 
को उत्पत्ति-तृद्धिम उनका कुछ भी विरोध नहीं 
है। आजकल बड़े बड़े कारसानोंके कलद्वारा 
चलनेसे, पूर्ण स्पर्धा तथा क्रमागत चुद्धि नियमके 
पूर्ण तौरपर लगनेसे पदार्थोंका उत्पत्ति व्यय बहुत 


छ० 


व्यश्वाद 
हो कम हो गया है और पदांथें बहुत दी सस्ते हो 
गये है । ' 
कुछ एक व्यष्टिवादके विरोधी यह कहते हैं कि 
पूर्ण स्पर्धाके कारण नवीन व्यवसायाके खुलने 
तथा नवीन आविष्कारोंके निकलनेसे बहुतसी 
पुरानी स्थिर पूँजी चृथा ही नष्ट होती है। निरुस- 
न्देह ! परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या जनसमाज- 
को यह थोड़ा लाभ दे कि उसको नवीन बातांका 
शान हो गया । नवीन आविष्कारोंका निकलना 
इतना बड़ा लाभ है कि उसके लिये करोड़ों रुपये 
भी पानीमे बद जावे तो थोड़ा है। आश्चर्य तो यह 
है कि श्रम-समितियोंम सी पूर्ण, स्पर्धा करने, 
नवीन आविष्कार निकालने तथा उत्तम' विधियों- 
से पदार्थ उत्पन्न करनेकी ओर अत्यन्त अधिक 
प्रवृत्ति है । शुरू शुरूमे उन्होंने व्यवसायपतियों 
तथा देशप्रथाओके विकद्ध' राज्यसे त्रार्थना की 
ओर अपनी भ्रति बढ़ानेका यल्न किया। परन्तु 
जब इसमें उनको सफलता न प्राप्त हुई तो उन्होंने 
अपने आपको अम. समितियोके रूपमें संगठित 
किया | इसमें डनको पूरे सफलता मिली ओर वे 
आविष्कार कल प्रयोग आदिमे दिनपर दिन 
अग्मणी होते जाते हैं। अन्तरीय व्यापारम सभी 
देशोने व्यश्टिवादका अवलंबन किया है। जमेन 
साम्नाज्यकी सभी रियासते एक दूसरी रियासतमे 


डर 


पूर्ण स्पधोसे 
पूंजीका नाश 
होते हुए भी 
लाभ ऐसे हैं 
जो कि भुलाये" 
नहीं जा सकते. 


राष्ट्रीय आयव्यय 


किसी प्रकारकी बाधाके बिना ही सवतन्‍्त्रसापूर्थेक 
पदार्थ भेज सकती है । 

पूछे स्पर्थासे... (२) पूर्ण स्पर्धाके विरुद्ध सबसे बड़ा आश्चेप 
आर्थिक घटना यह है कि इससे उत्पादकोंकों जुकसान पहुँचता है। 
उत्ज्न होती है! प्राय: व्यवसाय टूट जाते हैं। यह कितनी बड़ी 
हानि है इसका अनुमान इसौसे खगाया जा सकता 
है कि पूर्ण स्पर्धाके भयसे अमरीकन व्यचसायांने 
अपने आपको टूस्टके रूपम परिवर्तित कर लिया 
है। इस दानिके साथसाथ पूर्ण स्पर्धाके लाभ भी 

बहुत ही अधिक हैं जिनको न भूलना चाहिये | 
स्फ्बोके लाभ पूर्ण स्पर्धाके कारण श्रमियोको कार्य शीघ्र ही 
४ मिल जाता है, पदाथ में मिलावट कम होती है। 
आजकल खानों, ग॒द्दों, भद्ठो, रेलो आदिम पुरुष 
स्त्री काम करते हैं। कपड़े बनानेवाले कारखानोें 
ख्री तथा बालक सी काम कर लेते हं। कृषिमे 
बुद्ध तथा ख्रियाँ लग सकती हैं। इससे भ्रमियाँ- 
की दशाका उ त होना आवश्यक है। रखेंडमें 
इन्हीं बातोके कारण अ्रमियोंकी कार्यक्षमता बढ़ 
बूडं रफ्बांकी गयी है। यद सब द्ोते हुए पूर्ण स्पर्धांकी कुद्च 
अमंकर इानियोँ हानियाँ हैं। जिनको भूलना म चाहिए | अन्‍्त- 
जांतीय व्यापारम पूर्ण स्पधासे जो हानिकर प्रभाव 
.. संसारकौ सभ्य होता है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव यही है कि आज- 
जातियोंका कत्व सलगसग' सभी सभ्य आतियोने ब्राधित 
अन्तजतीय' व्यापारकी नीतिका अवलस्बन किया है। जातीय 
लगाना। .. विचारसे पूर्ण स्पर्भाको व्यायलाबिक युरुूखे 


देन 


व्यष्टियाद 


उपमा दी जाती है। समान शक्तिवाले हो युद्ध 
करनेमें तैयार हो सकते हैं बालक तथा युवा- 
का युद्ध जिस प्रकार बालकके लिए हानिकर हद 
डसो प्रकार बालक व्यवसायी देशका युवा व्यव- 
खायी देशोंके साथ युद्धमें प्रदत्त होना भी हानि- 
कर है। यदि कोई देश ऐसे युद्धमें प्रदत्त हो भी 
जाय तो परिणाम यह होगा कि उसके बालक 
ब्यवसाय नष्ट हो जायेंगे और उसको एकमात्र 
कृषक बनाना पड़ेगा । भारत तथा इंग्लेंडका व्यापार 
इसी प्रकारका है। भारतको इंग्लेंडने ही खब्याव- 
सायिक नौतिसे कृषक देश बना दिया है। ऐसी 
दशामं भारत कौ ऐसी पूर्ण स्पर्धा रोक कर शीघ्र 
ही. व्यावसायिक देश बननेका यक्ष करना 
चाहिए । 


 ग--विभागमे व्याष्टिवाद 


श्रति स्पर्धा तथा अल्प स्पर्धाकी जो हानियों 
हैं वे किसीसे भी छिपी नहीं है । “आजकल ये इस 
सीमातक पहुँची हैं कि यदि यह कहा जाय कि 
आजकल पूर्ण स्पर्धा सर्वथा नहीं है? तो भ्रत्युक्ति 
न होगी | व्यावसायिक प्रजातन्त्र राज्य (ए475- 
(749] ल्‍02770०८:००७) फे प्रसिद्ध लेखक महाशय 
वेब॒का कथन है कि व्ययी तथा उत्पादक, शारी- 
. रिक श्रमी तथा मानसिक अ्रमी इत्यादिका पार- 
स्परिक सम्बन्ध पूर्ण स्पर्धासे बहुत दूर है। आज- 


के 


भारय के लिए. 
भी विदेशीय 
व्यापारमें बाधा 
लगाना आव- 
श्यक हे ! 


पूर्ण! स्पर्धा 
का व्यापार 
व्यवसाय में 
अभाव ६ 


एकाधिकार- 
के विषयमें वेब- 
की सम्मति । 


प्राचीन काल- 
में एकाथिकौर 


राष्ट्रीय आयव्यय 


कल कहीं पर भी इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। 
चास्तविक बात तो यह है कि आजकल प्रत्येकके 
क्रय-विक्रयमें अपूर्ण स्पर्धा ही विद्यमान है। 
इसीलिए हमको एकाधिकार नियम” सममसतना 
चाहिए ओर पूर्य स्पर्धाकों अपवाद”ः | आजकल 
राजकीय एकाधिकार (,८2०] ४707090०28) 
प्राकतिक एकाथिकार (१३४६४:४७] चा070.90]|€53) 
पक्षपातजन्य एकाधिकार आदि नानाविध पका- 
धिकार सत्र विद्यमान हैं। परन्तु इससे यह 
परिणाम निकालना कि प्राचीन कालमें एकाधिकार 
नहीं थे बड़ी भारी भूल करनी होगी। यूरोपीय 
देशोर्मे मध्यकातके अन्दर व्यावसायिक काय्योँमें 
जो एकाधिकार थे; कुस्तुन्तुनियाके आर्थिक इति- 
हासको देखनेसे उसका अन्‍न्दाज़ लगाया जा 
सकता है । इस नगरने असभ्योपर चिजय 
प्राप्त करनेके अनन्तर एक हज़ार सालतक संपूरों 
यूरोपीय व्यापारपर अपना एकाधिकार रखा। 
यह प्काधिकार अन्तरीय चिध्तोस, दान तथा 
राष्ट्रीय कार्योमें धनका फरूकना, राजकीय प्रभुत्व 
शक्ति, धनव्यय तथा करभमार आदि कारणोंखे 
ख्यं ही नष्ट हो गया। इस पकाधिकारकी सौमा- 
का अनुमान इसीसे तगाया जा सकता हैं कि 
प्रत्येक ख्ानमे बव्यावसायियों, शिरिपयों तथा कारी- 


गरोका कुस्तुन्तुनियामें एकाधिकार था। राज- 


कीय कर्मचारियोका जो भ्रधुत्व था वह इसीसे 
४७ 


व्यध्टियाद 

जाना जा सकता है कि कृषिजन्य पदार्थ, व्याव- 
सायिक पदार्थ, भति, लाभ" आदिको राज्य दी 
नियत करता था। मध्यकालमे जो. एकाथिकार 
थे, वत्तमानकालीन 'एकाधिकार उनके छायामात्र 
हैं.। यह क्यों ? यह इसीलिए कि आजकल लोगोमे 
पकाधिकारके विरुद्ध विचार बढ़ते जाते हैं । 
पूर्ण स्पर्धाको लोग उंचित समभते जाते हैं। यह 
क्यों ? इसके निश्नलिखित कारण है। 

क--यदि पूर्ण स्पधों, अम तथा पूँजीका पूर्ये 
अमण और माँग तथा उपलब्धि द्वारा पदा्थोका 
मूल्य निश्चित दो तो इसका घुख्य लाभ यह है 
कि इससे लोगोफको समान कायच्षमताफे लिए 
खमान भूति मिलेगी ओर उनमें समाछेवाद 
बढ़ेगा। इस प्रकार आदश व्यश्विद्‌ तथा समष्टि 
वादका- अन्तिम परिणाम धनकी समानता ही है। 


ख--माँग तथा उपलब्धि द्वारा पदार्थोके 


मूल्य निश्चित होनेले प्रत्येक केता विक्रेताको स्वत- 
न्त्रता होगी कि वह किस कीमतपर पदार्थ खरीदे 


और बेचे । इससे न किसीको अधिक लाभ दी 


होगा और न किसीको ज्ुकसान ही। आयकी 
समानताकी ओर प्रवृत्ति होनेसे लोगोमे बन्धु 
भाव बढ़ेगा। 

ग--इस प्रकार पूर्ण स्पधां द्वारा स्वाभाविक 
आवतन्त्रताको बिना भंग किये ही जनसभाजमें 
समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुसाव बढ़ सकता 


कप 


पूर्ण स्प्ो 
क्यों. उचित 
मानी जाती है 


स्वधां तथा 
एकाधिकार दो 
सिरेह जिनके 
मध्यमें जन- 
समाजका आ- 
थिंक चक्र 
घुमता है । 
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है। सारांश यह है कि आदशे ब्यश्टिवाद तथा 


समष्टििवादके परिणाम एक ही हैं। प्रथम जहाँ 
स्पधों द्वारा उन परिणामोपर पहुँचना चाहता है वर्दों 
दूसरा स्पर्धा भंग करके राजकीय प्काधिकार 
द्वारा उन परिणामोको प्राप्त करना चाहता है। 
ऊपर लिखी तौनों बातोंसे महाशय निकल- 
सन यह परिणाम निकालते हैं. कि आदशे व्यह्ि- 
बादके अजुसार भपत्येक मलुष्य स्वेच्छासुसार 
पदार्थोको उत्पन्न तथा व्यय कर सकता 
डसको भ्रम भी बहुत करना नहीं पड़ेगा । हमको 
जो कुछ यहाँपर कहना है वह यह है कि पूर्णेस्पधों 
वास्तविक जगतसे बहुत दूर है। कोई भी सिझ्धान्त 
चाहे वह समष्टिवाद और चाहे वह व्यपष्टियादका 
प्रचारक हो हम सोगोंको लाभ नहीं पहुँचा सकता 
यदि वह हमारी वास्तविक दशाको उपेक्षाकी हष्टिसे 
देखता है । जन-समाज सिद्धान्तोकोीं देख करके 
नहीं चलता है। एकाधिकार तथा स्पर्धा दो सिरे हैं, 
ज़िनके बीचमें जन समाजकी आर्थिक गति चक्कर 
खाती है। एकाधिकारकी प्रवलतार्मे वह स्पर्धा 
चाहती है और स्पर्धाकी प्रबलतामें वह एका- 
घिकार चाहती है। विदेशीय स्पर्धांसे अपने व्यव- 
सायोको बचानेमे अमरीकाने बाधित व्यापारकी 
नीतिका अवलम्बन किया है । भन्तरीय स्पर्धा 
तथा बाधित व्यापारने अमरीकार्म टूस्टडको जख्म 
दिया और अब अमरीका ट्ूस्टोको तोड़ना आादता है 


0. 


व्यप्टिवाद 
. एक ओर अमरीकाने खदेशीय व्यवसायोको बाह्य 
. स्पर्धासे बचाया और वही उनमें अन्तरीय स्पधों- 
को उत्पन्न करना. चाहता है । यह इस बातको 
सूचित करता है कि किस प्रकार जातियों तथा 
राज्योक्ी आर्थिक गति है। किस प्रकार स्पर्धा 
तथा एकाधिकारके दो सिर्रोके बीचमे सस्पूर्ण 
आर्थिक घटनाएं घूमती हैं । 
* २-व्यष्टिवादकी हानियाँ 
व्यष्टिवादका आधार (3) मल्ुष्यकी स्वाभा- 
विक स्वतन्त्रता तथा (73) डसकी स्वार्थपरता इन 
दो सिद्धान्तोपर निर्भर है। यदि कार्य-जगतम ये 


दोनों सिद्धान्त कार्य न करते हो तो व्यष्टिवादका 
प्रचार करना गलती करना होगा । वास्तविक 


बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य स्वाभाविक 


. स्वतन्ब्रताकी द्शार्म नहीं है। सभ्यताके बढ़नेके 
'साथसाथ राज्य धर्म जाति तथा परिव रके बंन्धन 
द्निपर दिन अधिक टदढ़ होते जाते हैं। समाजके 
बन्धनके बिना स्वाभाविक स्वतन्त्रता कितनी 
निरर्थंक है इसका रहस्य देश निकालेके दरडसे 
ही जाना जा सकता है। इसी रहस्यको जानकर 
अरस्तुसे हेगलतक सम्पूर्ण दाशेनिकोने भजुष्यको 
सामाजिक जीव प्रकट किया है। समाजके बिना 
जंगसम पड़े रहना आजकल स्वासन्द्रयके खानपर 
कैद्से भी अधिक बुरा समझा जाता है। निस्सन्देह 


छ3 
. 


मनुष्यकी स्वा- 
भाविक स्वत- 
न्त्रता तथा 
स्वाथपरता ही 
व्यष्टिवादका 
आधार हे । 


मनुष्यमें उप- 
रिलिखित दो- 
नों बातें पूर्ण 


- सीमातक नहीं 


हैं। 


राज्यप्रबंध 
तथा. राज्य 
नियमोंका पतक्त- 
पातशुन्य होना 
आवश्यक है । 


देशप्रथा तथा 
देशक़ी दरि- 
द्ता वैवक्तिक 
स्वतन्त्रता का 
साश कर 
सकती है । 


राष्ट्रीय आयबन्यय 


अति सब जगद बुरा है। येही सामाजिक बनन्‍्धन 
जब श्रत्यन्त कठोर हो जाते हैं औझौर उनकी धयक 
सवंथा नष्ट हो जाती है, तो उस समय समाज 
इन्‍्हों बन्धनोंको तोड़नेका यत्ष करता है। फरां- 
सीसी आकान्तिका जन्म इसी कारखसे हुआ था। 

राज्यप्रबन्ध तथा राज्यनियमोका पत्तपात- 
शल्य होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि किसी 
देशमे राज्यनियम तथा प्रबन्धका आधार किसी 
एक दल या परजातिके स्वार्थोॉपर आश्रित हो तो 
उस दशामें उस देशकों स्वतन्शता-रहित ही 
सखमभना चाहिये । मैनचस्टरद्ल तथा आग्ल 
आतिकी मीतिके अनुसार हो भारतीय राजनीति 
है । इस दशा भारतको स्वतन्त्र समझना गलती 
करना होगा। परस्तु इसमें सन्देश नहों कि यदि 
शनेःशनेः स्प्रातन्व्य ग्राप्त हो सकता है तो 
झाकान्ति जहाँतक न की जाय उतना ही उत्तम है। 


। परन्तु जहाँ शान्त विधियोंसे स्वात्ूयकी आशा 
' न हो वहाँ झाकान्तिसे बढ़कर और कोई उत्तम 


साधन नहीं है । 

राज्यनियम तथा राज्यप्रबन्धके खातस्व्य- 
नाशक होने फ्रे सदश ही देशकी आर्थिक अवबजा 
तथा देशप्रथा वैयक्तिक स्वातन्ड्यका घात कर 
सकती है। यदि किसी देशमें वेतन इतना कम हो 
कि उससे पेट भर खाना भो ने मिल सके और 
भ्रमियोको १६ घंटे काम करना पड्ढे तो उस केशके 


|... ०० 


व्वहिंदाई 


शअमियोको स्वतस्म कहना सर्चथा निरथंक है। 
इसी प्रकार देशमे लोगोंकी बेकारीको खमभना 
खादिए। भारतमे सैकड़ों मलुष्य बेकार फिर रहे 
हैं, उनको कार्य तथा भोजन नहीं मिलता । 
राज्यका यह कर्तव्य है कि उनको फाये तथा 
भोजन दे । ईंगलेंडके सदश ही भारतमें भी 
राष्ट्रीय काय्येयुह तथा द्रिद्र नियम (7०० 
]9ए७४) बनने चाहिए जिनसे भूखे मनुष्योको 
खाना और बेकार मलुष्योंको कार्य प्राप्त हो। 
व्यवसायोके संरक्षणकेलिए राज्यको बाधचक-करकी 
नीतिका अवलम्बन करना चाहिए और कृषकोको 


समृद्ध बनानेके लिए. भौमिक लगान स्वथा ही 


न लेना चाहिए। यदि वह ऐसा न कर सके तो 
खिर लगानकी विधि प्रचलित करनी चाहिए। 
सारांश यह है कि स्वाभाविक स्वतन्त्रताकी आशा 
करना वथा है। राज्यनियम देशप्रथा धर्मेबन्धन 
तथा आर्थिक दशा आदि नानाविध कारण वैय- 
किक स्वतन्ज॒ताके घातक हैं। उनके बुरे तथा 
हानिकर प्रभावोसे जनताकों बचानेके लिए राज- 
कीय हस्तक्षेप अत्यन्त आवश्यक है । क्‍ 

स्वासाविक स्वतन्जताके सदश ही मनुष्य 


मनुष्य र्वार्य 


सदा ही स्वार्थले काम नहीं करता है। सबसे केसदृश ही 
बड़ी कठिनता तो यह है कि स्वार्थे क्या हे इसीका कक 


हमको पता नहीं । क्योंकि स्वार्थे शब्द्के उतने ही 
तात्परय हैं. जितने कि महुष्य हैँ। स्वार्थमे भी 


छद 


करते हें । 


राष्ट्रीय आयव्यय 


डच्षत अवनतकी श्रेणियाँ हैं। मौकेके लिए यल 
करना और बात है । प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि 
उच्यत तथा अवनत स्वार्थकी भेदक रेखा कौन सी 
हैं ? किस स्थानसे उन्नत स्वार्थ अवनत स्वार्थ हो 
जाता है ? परोपकार उच्नत स्वार्थ है परन्तु अधि- 
कतर एक संखाके उपकार करनेकी इच्छासे लोग 
वैयक्तिक जीवनकी स्वतन्त्रताको पददलित करते 
हैं। बड़ी बड़ी चालाकियोसे लोगोको फेंसाकर 
लाते हैं और- जब लोग काम करनेमे तृद्धावस्था या 
रोगके कारण असमर्थे हो जाते हैं तो संस्थाके 
नाम पर ही उनको प्ृथक्‌ कर देते हैं। प्रश्न यही 
है कि यह कहाँतक उपयुक्त है? ईस प्रकारका 
परोपकार कहाँतक किसी संस्थाको उद्चनत कर 
सकता है? सारांश यह है कि वैयक्तिक स्वत- 
न्त्रताके सदश ही वैयक्तिक स्वार्थ भी पेचीदा दे। 
इसको भी किसी सत्य सिद्धान्तका आधार नहीं 
._. बनाया जा सकता | 
व्यष्टिवादकी इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा कि व्यप्टिवाद- 
सफलता व्यक्ति का आधार स्वाभाविक स्वतन्त्रता तथा वैयक्तिक 
तथा परिस्थिति स्वार्थपर नहीं रखा जा सकता । वास्तविक 
परआत्रितदे। (इतत तो यह है कि कार्यजगत्म व्यष्टियादकी 
सफलता वा अ्रसफलता व्यक्ति तथा परिखितिपर 
. बनिभेर करती है। फिस परिस्थितिमं किस प्रकारका 
व्यक्ति व्यष्टिवादका अवल्म्बन करता है इसपर 
ही उसकी सफलता असफलताकी नींव है। बहुधा 
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व्यष्टिवाद्‌ 


धर्मान्ध कोग व्यक्तियोंको स्वधर्मावलम्बी बनानेके 
लिए खूनकी नवियाँ बद्दा देते हैं और प्रायः साव- 
धान राजनीतिश्न अवनतसे श्रवनत देशको उदच्नति 
के शिखरपर पहुँचा देते हैं। इस दशामें क्या कहा 
जा सकता हे। व्यष्टिवाद्‌ अच्छा या बुरा है इसका 
निर्णय केसे किया जाय । यही कारण है कि भिन्न 
: सिन्न परिस्थितियोके ख्यालसे ही व्यपष्टिवादकी 
'. सफलता असफलताका विचार करना चाहिए 


क--व्यय तथा मांगमें व्याष्टिवाद 


समष्टिवादके खण्डमे इसपर प्रकाश डाला 
जा चुका है कि किस प्रकार प्रत्येक समाजमे 
सम्पत्ति तथा आयकी।अ्रसमानता विद्यमान हे । 
बहुतसे मनुष्योक्रो भोजन खानेतकको नहीं मिलता 
ओर वबहुतसे मलुष्योकों कोटिशः धन इधर 
उधर भोग विलासके पदार्थोर्में फैकना पड़ता है। 
पदार्थोक्ी उत्पत्ति धनावह्यांको ही देखकर प्रायः 
की जाती है | बहुत कम कारखाने है जो द्रिद्रौका 
ख्याल कर पदार्थोकी उत्पन्न करे । परिणाम इसका 
यह है कि द्रिद्रोको अपने आवश्यकीय पदार्थ 


महँगे मिलते है ओर घनाव्योंको अपने आवश्य-. 


' कीय पदार्थ सस्तेमिलते हैं। इससे कुल समाज- 
को जुकसान पहुँचता है | समष्टिवादी इसी 
उद्देश्यले परदार्थोकी उत्पक्ति तथा विक्रय पर 
राज्यका प्रभुत्व थापित करना|चाहते हैं। 


र 


संपत्ति तथा 
आयकी भ्रस- 
मानता । 


पदार्थोकी 
उत्पत्तिमें धना 
ब्यों तथा दरि 
द्रोंका मांग | ॥ 


पदार्थोके प्र- 
बोगर्भे राज्य, 
व्द इस्ततेप 


अऋवधके 


तालुकेदार 


तालकेदारोंकों 
नेस्तना वूद 
करना चाहिये 


राष्ट्रीय आयव्यय 


परिमित पदार्थोमे असमान घन विभागकी 
भयद्र अप्रत्यक्ष हानियाँ हैं । इंगलेंडम॑ ऊनके 
काममें अधिक लाभ देखते ही जमींदारोने अ्फ्नी 
अपनी जमीनोपरसे दरिद्र किसानोको निकाल 
दिया और जमीनोकों चरागाह बनाऋर सेड 
वकरियोंको पालना शुरु किया। इससे इंगलेंडर्म 
अनाज पूर्वापेत्षा महँगा हो गया। यह घटना इस 
बातको सूचित करती है कि व्ययमें भी राज्यके 
हस्तक्षेपकी आवश्यकता है।... 

धनाल्य लोग कुत्तोंके सजाने, रंडियोके नचाने 
तथा शराब आदि मादक द्रव्योफे पीनेमें अनन्त 
धन नष्ट करते हैं, इसमें राज्यका हस्तक्षेप होना 
झावश्यक है। अ्रवधके ताल्लुकेदारोका आचार- 
व्यवहार कितना भ्रष्ट है यह ये ही लोग अच्छी 
तरह जानते हैं; जिनको उनसे कभी काम पड़ा 
है। ताललुफेदार द्रिद्र किसानोंका धन लूटते हैं 
जब कि उस घनसे समाजका कोई भी फाम नहीं 
करते । भारतीय राज्यको इस प्रकारके तारलुके- 
दार्योको नेस्तनावूदू करना चाहिए और साथ हीं 
भारतीय भूमियोका स्वयं महाताललुकेदार बननेका 
शौक भी उसे छोड़ देना चाहिए। इसीमें भारतीय 
अनताका हित है । द 


साध पदायोंके.. भत्येक व्ययी सस्ता माल खरीदना जाहता 
प्रबोग्मे राज्यया है। परिणाम इसका यह होता ह कि लीज़ोंमे 


.. इस्तज्षेप 


मिलाबट की जाती है। कताक्ते तथा अस्य बड़े 
५२ 


व्यश्टिधाद्‌ 


बड़े नगरोमें दूधमें पानी ओर गेहूँके आटेमे बाजरे 
मक्के आादिका आदा मिलाया जाता है। कई दिनकी 
रकखी मिठाइयौको हलवाई लोग बेचते है। इन 
बुराइयोसे जनसमाजको बचानेके लिए राज्यको 
नियम बनाना चाहिए। प्राकृतिक सम्पत्तिके प्रयोग- 
में भी राज्यको हस्तक्षेप करना चाहिये क्योकि यदि 
एक बार किसी स्थानसे सारे कासारा जंगल कट 
जाय तो वहाँ पेड़ोौका लगाना बहुत ही कठिन हो 
जाता है। भारतीय राज्यने।जंगलात विभाग व्यापित 
करके बहुत हीं अधिक बुद्धिमत्ताका काम किया है। 
प्राकृतिक सस्पसिके व्ययके सदश ही अप्राकृ- 
तिक छम्पत्तिके व्ययम भी राज्यके हस्तक्तेपकी 
जरूरत है। शिक्षा, धर्म तथा शिल्पके प्रचारमे 
हस्तक्षेप आवश्यक है, उसपर प्रकाश डाला जा 
चुका है, व्ययके सदश पदार्थोकी माँगमें भी 
व्यप्टिवादसे काम नहीं चल सकता है, शराब, 
अफीम, गॉला इत्यादि पौनेसे जअनताकों रोकनेके 
लिए राज्यको पूर्ण तौर पर यत्न करना चाहिए । 


ख--उत्पत्तिमें व्यष्टिबाद 


मांग तथा व्ययको देख करके ही प्रायः पदार्थ 
उत्पन्न किये जाते हैं । उत्पादकों तथा व्ययियौका 
स्वार्थ भिन्न मिन्न हे। एक महँगा बेचना चाहता 
है भौर दूसरा सस्ता खरीदना चछाहता है। उत्पा- 
दकोने ब्यथियोकोी तंग करनेके लिये किलख प्रकार 


पद 


प्राकृतिक संप- 
त्तिके प्रयोगमें 
राज्यकाइइस्त 
क्षेप 


अप्राकृत्तिक 
संपत्तिके प्रयोग 

में राज्यका 

हस्तक्षेप 


उत्पत्तिर्मे इस्त- 


द्प 


राष्ट्रीय आयव्यय 


टूस्ट सथा पूलमें अपने आपको संगठित किया है। 
इसपर लेखकने अपने ज्हत्सम्पक्तिशासख्रके एका- 
धिकार तथा पूँजीके प्रकरणमें प्रकाश डाला है। 
इस प्रकारके संगठन समाजफे लिये हामिकर हैं 
अतः राज्यको इनमें हस्तच्चेप करना चाहिये | 


उत्पत्तिम पूर्ण स्पर्धा नहीं है । फ़ुटकर बेचने- 
वाले आपसमे मिलकर पदार्थोका सूल्य मिम्धित 
करते हैं और इस प्रकार पदार्थोकों महँगा करके 
बेचते हैं । डाक्रों, वकीलों, पुलो, रेलों आदिके 
शुरक निश्चित हैं। इन कार्योमे राज्यका हदस्तत्तेप 
इतना स्पष्ट हे कि कुछ भी अधिक खिखना चृथा 
प्रतीत दोता है। इृश्तहार बाज़ीमे आजकल जो 
इतना धन फूँका जा रहा है, डसको शोकनेका 
कोई न कोई उपाय अवश्य ही सोचना चाहिये । 
कलो द्वारा पदार्थोकी उत्पत्तिके कारण जो भ्रमी 
बेकार फिरते हैं, राज्यका कक्तेव्य है कि इन्हे काम 
दे । शिक्षामें भी राज्यकी सहायता अत्यन्त 
आवश्यक है, यही नहीं, श्राजकल पदार्थोकफे विमि- 
मयमें बजाज तथा बनियोकी श्रेणी इतनी बढ़ गई 
हे कि उनका घटाना अत्यन्त आवश्यक अतीत 
होता है| सारांश यह है कि पदार्थोकी उत्पत्तिमें 
भी एकमात्र ब्यश्टिधादसे काम नहीं चल सकता । 


ग--विभागमसें व्यष्टिवाद 
झाजकल विभागमें प्यष्टिधाद पूर्णरुपसे है । 


पड 


व्यष्टिवाद्‌ 


उपयोगिता, स्थामाविकन्याय तथा स्वतन्त्रताकों विभागमें हस्त- 
' झाधार न बनाते हुए भी विसागमें यद्द प्रश्ष स्वतः फैपका प्रश्न 
ही उत्पन्न होता है कि पूर्ण स्पर्धा या व्यष्टिवादसे 

कहाँतक अ्रमियों को अपने श्रमका उचित बदला 

मिलता है ? कहीं धनविभागमे इनकी असफलता- 

का परिणाम स्वतन्त्रता, न्याय तथा उपयोगिताका 

नाश तो नहीं है ? इन प्रश्नापर गश्भीर विचार 

करनेफे लिये प्रत्येक आयपर पृथक तौरपर विचार 

करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 

() भमौमिक लगान--भूमिमे|ं उत्पादक भूमिका रस्क्‍त्व- 
शक्ति स्वाभाविक है| मनुष्य अपने श्रमसे भोमिक 7 की मक 
शक्तिको उपयोगमे लाकर लाभ उठाता है। भूमि 
पर क्रय दायाद तथा लूटमारके हारा लोगोने 
स्वत्व पाप्त किया है। ऐसी दशामे राष्ट्र भूमिपर 
स्वत्व किस प्रकारसे प्राप्त करे ? कितना धन देकर 
उनके मालिकोसे भूमि प्राप्त करे ? यदि भूमिको 
राज्य न खरीदे तो भोमिक लगानका कितना भाग 
करकेद्वारा अरहण करे कि उससे भूमिकी उत्पादक 
शक्तिपर कुछ भी प्रभाव न पड़े ? इत्यादि इत्यादि 
भ्रक्ष हैं जिनका उत्तर एकमात्र व्यष्टिवादसे ही 
नहीं दिया जा सकता। इस प्रश्मपर हम करके 
प्रकरणमें विस्तृत रुपसे विचार करंगे अतः 
इसको यहाँ ही छोड़ देते हैं । 

() ल्ाम-ष्यवसायोमे जितना उत्पत्ति-ब्यय 
दोता है उतना ज्लाम्म ध्यवसायपतियोको नहीं 


५४. 


राष्ट्रीय आयब्यय 


'उद्योग धन्‍्षों- मिलता। व्याज तथा खंरक्षिस ब्यापारके सस्पूर्ण 
की उन्नतिमें विवाद इस बातको प्रकट करते हैं कि एकमात्र 
पर्यका हस्त सशिवादसे यहाँपर भी काम नहीं चल सकता । 
५ इृष्टान्तके तोर व्याजहीको लीजिये । ब्य।ज्ञ 
के निश्चित करनेमे राज्यका प्रयास निरथेक है, 

यह सभी संपत्तिशास्रश्श जानते हैं । परन्तु प्रश्न 

ब्याजमें हस्तहेप 7 से है कि क्या कृषि प्रधानदेशोमे भी व्याजको 
कम फरनेका राज्यको यल्ल न करना चाहिये। 

भारतमे ऑग्ल राज्यने तकाबी आदि विधियोफो 

व्याजकी कठोरता कम करनेफे लिये प्रचलित 

किया है | यह इसी बातका सूचक है कि व्याज़ 

में किस प्रकार व्यपष्टिवाद' अ्रसफल है। व्याजके 

लाभमें हृस्तरेप सदश ही लासको लीजिये । शअन्‍्तर्जातीय ब्यापार- 
की यह प्रवृत्ति है कि व्यवसाय स्थानीय हो जावयें। 

ऐसी दशामें अ्रन्तर्मातीय और अन्‍्तरीय स्पर्घान 

कारण जिन व्यवसायोक्रो धक्का पहुँचा है, कया 

राज्य उनका संरक्षण न कर ? यूरोपीय देशों तथा 

आग्ल उपनिवेशोकोी बाधित व्यापारकी नौतिका 

अवलम्बन करना ही इस' बातको बताता है कि 

राज्ययी सहायताकी कितनी आचश्यता है । 

क्‍ परन्तु प्रश्न तो यह है कि जिन ब्ययसायोम लाभके 
आपिक लगान अनन्‍्द्र आर्थिक लगान निकलता है उसको राज्य 
काग्क्ष किस प्रकार ग्रहण करे ? यास्तविक बात तो यदद 
है कि आजकल जातियोका ध्यान विशेषतः इस 

ओर नहीं है। फ्रास्स कितना अमननन्‍्त धन व्यथ- 


पृ६ 


व्यष्टि वाद 


. खायोंके समुत्यानमें सहायताकी तोरपर खर्चकर 
रहा है । इसपर लेखकफे बवृद्वत्संपत्तिशाखके 
“४ बिनिमयके साधन: नामक परिच्छेदम 
विस्तृत तोरपर प्रकाश डाला जा चुका है। आयकर 
साम्यकर मूृत्युकर आदि ले करके ही जातियाँ 
आजकल सनन्‍्तुष्ट हैं । कफरोकि आर्थिक लगानके 
लेनेके लोभमें बचुत बार लाभके स्थानपर देशके 
व्ययसायो की नुकसान पहुँच जाता है। भारतमें 
भौमिक लगानके भारी करके रुपमें परि- बर्तित 
होनेले भारतीय कृषिको जो धक्का पहुँच रहा है 
वह स्पष्ट है। 

(07) श्वति--आतिमें आर्थिक लगान हैः 
इसपर भी लेखकके बृहत्संपत्चिशाख्के लगानके 
परिच्छेद्म विस्तृत रूपसे प्रकाश डाला जा छुका 

| लाभके सदश ही भ्वतिको बढ़ाना ही यूरोपीय 
जातियाँ पसन्द करती है। क्योंकि इससे कार्य क्षमता 
बढ़ती है । यदि किसोकी अधिक भ्ति हो तो अन्य 
व्यक्तियोंके खदश ही उससे भी आयकर आदि कर 
ले लिये जाते हैं। बहुत पेशोर्म श्रति आवश्यकीय 
भातिसे सो कम होती है | ऐसे देशो भृतिके 
बढ़ानेका राज्यको यत्ष करना चाहिए । 


'$ खिंप्टटाा५८०८पके मकम्म्म- हाय ०2० जन फरमडर, 


३७ 


भृतिमें अधिक 
लगान 


'प्राकृतिक संपत्ति- 
पर स्वत्व॑ 


प्रशक्षका रहस्य 


चतुथे परिच्छेद 


भारत सरकारका भारतीय कृषि व्यापार 
तथा व्यवसायमें हस्तक्षेप 


१--भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिपर भारत 
सरफारका खत्व कहाँतक न्याययुक्त हे ? अर्थात्‌ 
भारतीय भूमि, जंगल, खान आदिपर भारत सर- 
कारका खत्व किस न्यायसे हे ? क्योंकि इन प्राक- 
तिक समस्प्र त्तियोंको सरकारने नहीं बनाया है। 


भारत सरकार ऑग्ल जातिकी प्रतिनिधि है और 


डसीके प्रति उत्तर दायी है। ऐसी दशामें प्रति- 
निधिके रूपमें भारत सरक्रारका इंग्लेंडकी भूमि 
खान नदी जंगल आदिपर खत्व होना उचित है 
परन्तु भारतकी प्राकृतिक सम्पत्ति पर ऐसा खत्व 
न्याय संगत कभी भी नहीं कद्दा जा सकता है। सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि खत्वसस्बन्धी यह झगड़ा ही 
कयोंकर उठा १ भारत सरकारने भारतीय प्राकृ- 
तिक सम्पक्तिपर खत्व ,स्वापिस ही क्यों किया ! 
यदि वह इसपर अपना खत्व न स्थापित करती 
तो उसको क्या सुकसान था ? इन प्रशांका उत्तर 
कुछु भी कठिन नहीं है। आगे जलकर यह दिखाया 


पुष 


' व्यष्टिवाद' 


जायगा कि भारत सरकारकी शिक्ताके सदश ही 
आय व्ययर्की नांति भी घिचित्र है। उसने एक 
झोर तो भारतको कृषिप्रधान देश बनाया है ओर 
भारतके ॥््यापार व्यवसायका एकाधिकार इंग्लि- 
स्तानके लोगोके हाथोंमें दिया है दूसरी ओर 
योरुपीय व्ववसायिक देशौके भयंकर तोरपर 
बढ़े हुए खर्चौंको भारतपर फेक दिया है। भारत- 
को तो सरकारने खेतिहर देश बनाया है ओर 
नौसेना स्थलसेना तथा वायुसेनाकी चुद्धिमे- सर- 
कारको दिनरात चिन्ता लगी रहती है। योरुपीय 
लोगौंको भार्तके उच्चसे उच्च पद्‌ देती है ओर 
उनकी तनख्वाह भी बहुत ही अधिक रखती है। 
इन सब भयंकर खर्चौंका परिणाम यह हुआ है कि 
शिक्षा आदि उत्तम बातोपर कुछ भी खर्चा नहीं 
किया जाता और दिवाला निकलनेके भयसे 
भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिको दिनपर दिन बड़ी 
तेजीसे हथियाया जाता है । 
भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिपर खत्व खापित 
करनेसे भारत सरकारको बड़ा भारी लाभ है। 
एक मात्र स्वत्व स्थापित करनेसे ही भारतकी 
प्राकृतिक सम्पत्ति उसके लिए कामधेजुका रूप 
धारण कर लेती है। वह उस सम्पत्तिसे जितनां 
अधिक धन चाहे निकाल सकती है। उसको 


सरकारकी आय! 
व्यय नीति 


प्राकृतिक संपत्ति- 
पर स्वत्व स्था- 
'पित करनेके 
लाभ 


बजटके रूपमें एक बार भी पास करवानेकी 


ज़रूरत नहीं पड़ती । क्योंकि बजटमें टैक्स बढ़ाने 
५& 


'धन शोष्श 


राष्ट्रीय आयमब्यय 


या घटानेके मामलेकों ही पेश किया जाता है। 
प्राकृतिक सम्पक्ति तो खसरकारकी ही है । 
उससे यदि सरकारकी आय बढ़ती है तो यह 
सरकारके ही प्रबन्धकी उत्तमता समभी जावे। 
डसको बजटमे टेक्सका खान देकर क्यों पास 
कराया जाय ! इस कूदनीतिका फल यह इआ कि 
सरकारने भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिको घुरी 
तरहसे निचोड़ा है। भारतके सारेकेसारे अजु- 
खितउचित खच्चोंका भार इसी प्राकृतिक सम्पत्ति 
पर फेका है। इससे भारतकी उत्पादक शक्ति घट 
गयी है। किसान मात्रगुजारीके बढ़नेसे भूखों मरने 
लगे हैं। जंगरशातके नियमोंके कठोर होने और 
अंगलोका स्वामित्व;मारत सरकारके पास दोनेसे 
लकड़ी बहुत महँगी हो गयी है । मालगुजारीकी 
अधिकतास फकिसानोको साराकासारा अनाज 
बेंचदेना पड़ता है। इस अनाजको युरोपीय देशोके 
लोग खरीदते हैं। वे लोग समस्द्ध हैं और झधिकसे - 
अधिक दाम देकर यहाँका अ्रनाअ खरीदते हैं। 
इससे भयंकर महेँगी उत्पन्न हो गयी है। इस 
महँगीका दूर होना तबतक असस्भव है जबतक 
सरकार भारतकी प्राकृतिक सम्पक्तिसे अपना 
स्वत्व न हटावेगी। क्योंकि इस स्वत्वके हटते ही 
मालगुआरीका खेना रुक जायगा और भारतीय 
किसान समद्ध हो जायेंगे और उनके कर्जेका 


खुकता दो जायगा | बह लोग विदेशियोंके हाथमें 


झा 


व्यह्टिचाद 


उस हृततक न बेचेंगे जिस हृद्तक अब वे यच' 

- रहे हैं। इसके साथ दी साथ भारत सरकारको 
भारतीय अनाजका विदेशर्मं जाना रोक देना 
चाहिये । 


यहाँ भारत सरकार यह कद्द सकती है कि *या आकृतिक 
भारेतकी प्राकृतिक सम्पत्तिपर राज्यका स्च॒त्व फिर राज्य 
अनन्त कालसे चला आया है। एक वही उस “ कल 5 
स्व॒त्वका परित्याग क्यों करे ? इसका उत्तर यद्ध 
है कि जो बात अलुदित है वह अनुचित ही है। 
कबेसे कौन बात चली ओर कबसे कौन नहीं 
चली ? और चूँकि पुराने जमानेसे चली आयी हैं 
अतः ठीक है इस ढंगके विचार तो बेई्मान 
खार्थी सूखे लोगोंके होते हैं । यदि भारत सरकार 
स्वराज्य देनेमे॑ जातपांतकों भारतीय स्वराज्यका 
दिलसे बाधक मानती है तो फिर क्यों भारतकी 
प्राकृतिक सम्पक्तिपर अपने स्वत्वके लिये वंशा- 
गत तथा पुरागत तत्वोको सामने रखती है । 
प्राचीन कालमें क्या था ? इससे भारत सरकारको 
कया मतलब ? प्रश्न तो यह है कि भारत सरकार- 
पका भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिपर स्वत्व किस 
न्यायसे है ? क्या भारत सरकारने भारतकी 
प्राकृतिक सम्पत्तिको बनाया है? कया भारत 
सरकारने भारतभूमिके दुलदलोंकों सुलाया है 
औरः अंगलोको काटा है ? यदि ये बाते भारत सर- 
कारने नहीं की है ओर इससे विपरीत मालगुजारी 


द१ 


राष्ट्रीय आयब्ययं 


ज्यादा बढ़ाकर सारतीय भूमिकी उत्पादक शक्ति 
तथा भारतीय किसानोकी शक्तिको घटाया है और: - 
दोनोंको ही नौरस, निःशक्त तथा द्रिद्र कर 
दिया है, तो ऐसी अवस्थामें भारतकी प्राकृतिक 
सस्पत्तिपर उसका स्वत्व किस प्रकार माना जा 
सकता हे । 


प्राचोन दिन्यू.. सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतके प्राचीन 
राजा भारतकी राजाओने कमी सी भारतकी प्राकृतिक सस्पत्तिको 
आकतिक संपत्ति अपनी सस्पत्ति नहीं बनाया । इसका प्रत्यक्ष 
को कक प्रमाण बंगाल ही है । बंगाली जमीदारोका अभी 
क अपनी भूमि तथा खानोपर स्वत्व पूर्वंचत्‌ बना 
है यद्यपि सरकारने रोडेसस झादि अनेक राज्य 
करोसे वंग देशकी सम्पत्ति पर उनके स्वत्वकों 
| निरर्थक तथा खामरहित बना दिया है परन्तु 
इसको कोन छिपा खकता है कि चंग देशकी प्राकृ- 

तिक सम्पत्तिपर बंगीय प्रजाका ही स्वत्व है । 


भारतके प्राचीन राजा अपनेको भारतीय 

भूमिका मालिक न समभते थे। प्रजाहीका भार- 

तीय भूमि जंगलों 'अिक-रककेक स्वत्व है ऐसे 

पिंजैमिनि- दी विचार सीमा हम खोगोंके सम्मुख 

हे दिार रखे हैं । महाराज जैमिनिने मौमांसादर्शनमें 
लिखा है कि--- 


न भूमिः सर्वान्‌ प्रत्यवशिष्टस्थाद । 
मीमांसा अ० ६ पा० ७ अधिकरण १०२ 


६९ 


व्यशिवाद 


देया न वा मदहाभूमिः स्वत्वादाजा ददातु ताम। 
पालनस्यैव राज्यत्वान्न स्व॑ं भूर्द यतेनसा॥ २ ॥ 

यदा सावंसौमों राजा विश्वजिदादों स्वस्वं 
ध्ाति, तदा गोपथराजमार्गजलाशयाद्यान्विता 
प्रहाभूमिस्तेन दातव्या । कुतः भूमेस्तदरीयघधन 
त्वात्‌ू । “राजासबंस्येष्टे ब्राह्मण वर्जम” इति 
स्पते | इति प्राप्ते ब्रमः । 

दुष्शिक्षाशिश्ट परिपालनाभ्यां राशः ईशितृत्वम 
मत्यभिप्रेतम । 

हॉल न राज्ञा लामंधनमस । किन्तु तस्यां 
भूसो स्वकर्मफल भुजानानां सर्वेषां प्राणिनाम साधा- 
रण धनम्‌। अतो5साधारणस्य भूखण्डरुय सत्यपि 
दाने महाभूमेदान नास्ति । 

अर्थात्‌ जब राजा सार्वभोम विश्वजित यज्ञ 
सर्वेस्वदान करता है तो क्या वह नहर, तालाब 
सड़क आदि समेत सम्पूर्ण भूमिका दान कर 
सकता है ? क्योंकि स्मृतियां कहा है कि राजा 
ब्राह्मण को छोड़कर सबका स्वामी है। ऐसा पर्व 
प्रश्ष होनेपर सिद्धान्तीका उत्तर है कि “राजाका 
स्वामित्व प्रबन्धके विषयमें है न कि भौमिक 
सम्पत्तिके विषयमें । इस प्रकार सिद्ध है कि 'न 
राज्ो भूमिर्धेनम! अर्थात्‌ भूमि राजाकी सम्पत्ति 
नहीं है। वह तो उब सब प्राणियोंकी सम्पत्ति है 
ओ कि उनपर निवास करते हैं। अर्थात्‌ प्रजाकी 
सम्पत्ति है। यही कारण है कि राजा अबनी 


६३ 


बंगालका 
बेचना अन्याय 
युक्त है । 


राष्ट्रीय आवब्यय 


सम्पत्तिस्वरूप भूमिके किसी एक डुकड़ेका दान 
कर सकता है। परन्तु सम्पूर्ण भूमिका दान नहीं 
कर सकता | 
महाराज जैमिनि भारतीय सम्पशिपर प्रञ्मा- 
का ही स्वत्व समझते हैं. राजाका स्वत्व नहीं 
समभते, यह उपरिलिखित प्रमाणसे स्वेथा 
स्पष्ट है। हमारा प्रश्न है कि किस न्यायसे इस्८ 
इण्डिया कम्पनोने बंगालको आंग्ल प्रजाके दाथोंमे 
बेंचा ? और किस न्यायले आग्ल प्रज्ञाने बंगाख 
खगीदनेका रूपया बंगालसे वसूल किया ? असली 
यात तो यह है कि धर्म अधर्म पाप पुएय तो पुरानी 
जमानेकी बाते हैं। सरकारको जो कुछ ऋरना है 
बह करती है। न्याय तथा चमे तो मारतके प्राचीन 
राजाशों तथा सघ्ृनतिकारोके साथ ही चितामें जल 
गये । परन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि भाचीन 
स्पृतिकारों तथा खूअकारोंने भारतकी प्राकृतिक 
सम्पत्तिपर राज्यका स्वत्व कभी भी न माना और 
झपने आपको अपने ही रुपयोसे बेचने का ज्िचार 
तो उनके स्वप्तमे भी न आया था। वह विचारे 
अजब कभी सोचते थे तो भी यही सोचते थे कि 
स्व॒सागभृत्यादास्वत्वे प्रजानाओ जप कृतः । 
आहाणा स्वामिझूपस्तु पालानाथ हि स्वदा ॥ 
शुक्रनीति झअ० १२ पृष्ठ १७ 
(बेकरटेश्वर भेस का संस्कररण) 
अर्थात्‌ राशा प्रजाका धन राज्यकरफे तौरपर 


दे 


व्यष्टिवाद 


लेता है अतः प्रजाका दास है। यह तो स्वामीके 
+ पदपर तभीतक है जवबतक कि प्रजाका पालन 
करता है | इसके सिवाय अन्य किसी समयमें भी 
वह प्रजाका स्वामी नहीं हो सकता । 
परन्तु आंग्ल राज्यने तो इस स्वामित्कोी .भारतकी 
इस हृददततक बढ़ाया कि भारतकी भूमि, खान, भ्राइतिक सं- 
जंगल आदि सभी भारतीय प्राकृतिक सम्पक्ति 'ततिका दुरुप 
'डखके पेटमें चली गयी। पालन करना तो दूर +* ' 
रहा! उसने उसको कामधेनु समझकर बुरी 
तरहसे निचोड़ना शुरू किया। परन्तु भारतके 
प्राचीन राजा ऐसा नहीं करते थे। फाहियान फाहियानकी 
जिसने संघत्‌ ४४७ विक्रमीयमे भारतवर्षमे यात्रा सम्मति। 
की थी अपनी यात्रा चुत्तान्‍्त लिखते ससमय लिखा द 
है कि-- 
“मथुराके आगे रेगिस्तान है | रेगिस्तान 
(राजपूताना) के लोग बोद्ध हैं। इसके समीप ही 
यह देश है जो मध्यदेश कहलाता है । इस देशका 
जलवायु गरम ओर एक सदश रहता है। न 
तो वहाँ पाला पड़ता है न बफे। वहाँके लोग 
बहुत अच्छी अवस्थाम है। इनको राज्य कर 
नहीं देना पड़ता ओर न राज्यकी झोरस 
उनको कोई रोक टोक है ' जो लोग राज्यकी 
भूमिको जोतते हैं. उन्‍्हींकी भूमिकी डपजका कुछ 
अंश देना पड़ता हे। वह जहाँ चाहे जा सकते 
है और जहाँ चादे रह सकते हैं। [देखिये समुणल 


६५ 


झन्तांयको 
सम्मति | 


रिप्रीय आयव्यय 


बील लिखित बुद्धिष्ट रिका्डंस आफ दी वेस्टने 
बढ्डें ("८८४) प्रथम भाग भूमिका पृष्ठ ३७, ३८ ] 
इसी प्रकार चोनी यात्री छान त्सांगका जिसने ६८ 
विक्रमीयम यात्रा की थी कथन है कि-- 

“देशकी शासन प्रणली उपकारी सिद्धान्तों- 
पर होनेके कारण सरल है। राज्य चार मुख्य 
भागोमे बँटा है । एक भाग राज्यप्रबन्ध 
चलाने तथा यज्ञादिक लिये दूसरा भाग मन्त्री 
ओर राज्यकर्मचारियोंकी आशथिक सहायताके 
लिये तीसरा भाग बड़े बड़े योग्य मजुप्योके पुर- 
स्कारके लिये और चं।था भाग यशकी वृद्धिके 
लिये होता है। इस प्रकारसे लागोंके राज्यकर 
हलके है. ओर उनसे शारीरिक सेवा हल्की सी 
जाती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सांसारिक संपत्ति- 
को शांतिके साथ रखता है ओर सब लोग 
अपन निवाह के लिये भाभ जोतते बोले 
हैं ।जो लाग राज'की भाभिकों जोतसले हैं 
उनका उपजका छठा भाग राज्य-करकी 
मॉलि देना पडता है ।...........-नदीके मार्ग 
तथा सड़क बहुत थोड़ी चुंगी देने पर खुले हैं |# 

हान्त्सांग तथा फाहियानके ऊपर लिखित 


अर धनेएकामकाजंरी भरभारयातरंधकनाए७ ५ म? + हरं+वास-+ दा 4850. ए७ 4० का, कहे. का तो 42५8० )के३ ०3 रे] 


# देखिये सेमुएल बोल लिखित “बुद्धिष्ट रिंकार्ट्स भाफ दी 
वेस्टर्न बढ्ड ? (१८८४) का भाग १, पृष्ठ ८७ से दर तक । 


६६ 





व्यष्टिवाद 


वाक्योंम॑ “जो लोग राजाकी भूमिको जोतते हैं 
उनको उपजका ६८६वाँ भाग राज्यकरको भाँति 
देना पड़ता हे” ये शब्द्‌ भ्रत्यन्त ध्यान देने योग्य 
हैं। क्योंकि इन शब्दोंसे यह स्पष्ट कलकता है कि 
राजाका प्रजाकी सम्पूर्ण भूमिपर खत्व नहीं था। 
उसकी जो भूमि वेयक्तिक सम्पत्तिखरूप थी 
उसपर खेती करनेके लिये ६८ठा भाग किसानोको 
राज्य-कर के तोर पर देना पड़ता था। 
प्रजाका भूमिपर स्वत्व था! इसी कारणसे 

भूमिकी मालगुजारी राजालोग बढ़ाते नहीं थे। 
शुक्र नीतिमे लिखा है कि--- 

प्राजापत्येन मानेन भूमागहरणं नूपः ॥ 

सदा कुरय्यां लव स्वापत्तो मनुमानेन नान्‍्यथा | 

लोभात्संकषयेद्यस्तु हीयते सप्रजो द्रप३ ॥ 

शुक्रनीति अ० १ पृष्ठ १:-१& 

क्‍ चेड्डुटेश्वर-प्रेस संस्कम्ण |) 

अर्थात्‌ प्रजापति महाराजने जो भूमि-साग राजाके 
लिये नियत किया है उसीके अनुसार राजाको 
खपना भाग लेना चाहिये। जब बहुत विपत्ति 
पड़े तब मनु सदाराजके अनुसार भूमिका भाग 
अहण करे | जो राजा भूमिसे अभ्रधिक मालगुजारी 
अहण करते है वे प्रजादी तो नष्ट करते हो हैं 
उसके साथसाथ आप स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। 


इन सब प्रमाणाके होते हुए भी भारत . 


सरकार झपनी इच्छा तथा ज़रूरतके अच्ुसार 
६७ 


शुक्राचार्यका 
विचार । 


राष्ट्रीय आयव्यय 


मालभुजारीका भूमिस्े मालशुजारी बढ़ाती जाती हे. दुर्मिक्ष 


बढ़ाया जाना 


वख व्यवसाय 


पड़ते हैं झोर करोड़ो लोग भूले मरते है परव्तु - 
भारत सरकारको इसकी कया चिन्ता । अकबरके 
समयसे अब मालगुजारी दुसुनीसे कईग॒ना ली जा 
रही है जब कि भूमिकी उत्पादक शक्ति उस समय 
की अपेक्ता आधी रह गयी है । बंगाल मदास तथा 
बम्बदेके प्रान्त इसी मालगुजारीकी वृश्धि से वीयाचान 
हो गये | अवधका समृद्ध प्रान्त इसी मालगुजारी 
वृद्धिसे अधिक दरिद्र प्रान्त दो गयाऋ परन्तु सर- 
कारकों इससे क्या मतलब ? उसको तो भारतसे 
इंग्लेंडके पूँजीपतियों तथा पुतलीघरके मालिकोंके 
स्वार्थेपूर्ण उद्देश्योको पूरा करना है। इसी कूट- 
नीतिका परिणाम यह इुआ कि भसारतके सम्पूर्ण 
व्यवसाय लुप्त हो गये ओर जो बचे हैं वे भी विन 
पर दिन लुप्त होते जा रहे है । 
२--ब्यावसायिक अधघःपतनम भारत 
सरकारका भाग | 
भारतका सबसे प्राचीन व्यवसाय वद्ध व्यच- 
साय था । करोड़ों भारतीय विधवाएँ तथा 
साधारण ख्थियाँ सूत कात कर जीवन निर्वाह 
करती थीं। यहाँ जो कपड़े बनते थे वही यूरोपमें 
बिकने जाते थे ओर भारतको धनधान्यसे पूरे 
रखते थे। आंग्ल व्यापारियोंका जबसे भारत पर 
' + देखों, भारतीय संपत्तिशास्र, पं० प्राथनाथ लिखित खरड २. 
परिच्छेद २ । 


द्ण 


श्र 


व्यष्टिवाद' 


प्रभुत्व हुआ है तभीसे उनकी स्वार्थाशिम भारत- 
का वस्त्र व्यवसाय झऋुलस गया है। चन्द्रण॒पतके 
खमयमे भारतसे रोममे ६ करोड़ रुपयेका सामान 
प्रतिदर्ष जाता था। इससे रोमका घन भारतभ 
चला आता था और रोमकों इल धन छऋतिसे 
गचनेके लिए हमारे सामानको बहिष्कूत करना 
पड़ा था | मेगलनीज़ने चन्द्रगुतकालीन भार- 
तीयोके विषयमे लिखा है कि 'भारतवासी शिल्प- 
में बहुत ही चतुर हैं। उनके कपड़ों पर सुनहरी 
काम होता है ओर उनमे रत्न जड़े होते हैं! वे 
प्रायः फ़ूलदार मलमलके वस्त्र पहिनते हैं। उनके 
पीछे नौकर लोग छाता लगाकर चलते है. क्योंकि 
वह लोग झुन्दरतापर बहुत ही ध्यान देते हैं 
अपनी छझुन्दरता बढ़ानेके लिए सखसबप्रकारके 
उपाय करते हैं । इस वाक्यसे स्पष्ट है कि किस 
प्रकार भारतीयोका शिहण तथा वैभव बहुत ही 
अधिक बढ़ा हुआ था ! चन्द्रशुतके कालसे 
मुसलमानी कालके अंततक यह शिल्प तथा वैभव 
पू्वेवत्‌ ज्योका त्यों हराभरा बना रहा । 
शुरुशुरूमं आग्ल व्यापारियोको भारतके वचस्य 
व्यवसाय को तबाह करनेकी इच्छा न थी। यही 
कारण है कि १७६५ से १०१३ तकके भारतीय 
व्यापारसे इँगलेडको भारतमें ७,२8,००,००,००० 
रुपये भेजने पड़े । इसपर इंग्लेंडम बड़ा शोर मचा 
और इश्लेंडने भारतके वस्थोको अपने देशमें 


६<& 


रोममका भार- 
तीय पदा्थोंका 
वहिष्कार करना 


मेगस्थनीजकी 
सम्मति 


राष्ट्रीय आयब्यय 


झनेसे सदाके लिए रोक दिया। १८७० विक्र- 
ध्लैडमें व मीयसे पूर्वतक भारतीय वर्खोपर इंगलडमें :' 
व्यवतायपर शसाज्यकी ओरसे जो बाधक सामुद्विक कर लगा था 


बाधक सापर॒ उस्रका ब्योरा इस प्रकार है । 
डिक कर आारतीय पदार्थ इग्लेंडर्मे सामुदिक कर 
छींट १०४५ रू० 
सलमल्र छ१७ रू० 
रज्ीन चस्त्र बचना बिलकुल बन्द 
१४३० चि० में यही सामुद्रिक कर इस प्रकार 
और भी अधिक बढ़ाया गया। 
भारतीय पदार्थ इंगलेंडमं सामुद्रिक कर 
छींट ११५ झू> 
सलमल छुख़क रुक 
रफ्नीन घस्र ... बचना बिलकुल बन्द 


बंगालमें जुलाहों... इन सामुद्रिक करों तथा बाधाओंसे इंगलडने 
पर अत्याचार भारतके वर््रकों स्वदेशम घुसनेसे रोका । बड्राल- 
में जुलाहो पर ऐसे भयड्भर अत्याचार किये गये 
कि उन्होंने च््तोका बुनता छोड़कर इधर उधर 
भागना शुरू किया । इन सब कूटनीतियोंका 
परिणाम यह हुआ कि भारतसे वख्र-व्यवसाय 
सदाके लिए लुप्त हो गया। ओर ऊुलादहे लोग 
बेकार होकर ख्ेतीके कामोको करने लगे | विक्रमीय 
२०वीं सदीमे भारताीय पूँजीपतियोंने - स्वतन्ञ 
व्यापार तथा निहेस्तदेपकी नीतिका सहारा प्राप्त 
कर कपड़े बुननेके लिए कुछ पक मिले खोलीं । 


्जफ 


व्यश्वाद 


१६३& विक्रमीयमे ये मिले श्रच्छी तरह चलने लगीं 
झोौर इन्होंने पतलो धोतियाँ बनाना शुरू कर 


भारतीय कार- 


दिया । इस उद्योगसे मेओेस्टर तथा पैस्लेक्े उनोपर व्याव- 


पुतलीघरके मालिकोके कान खड़े हो गये । उन्होंने 
शोर मचाया और भारतीय मिले।के खत्यानाशके 
लिए यत्र किया। भारत सरकार तो इंगलेंडके 
'युतलीघरके मालिकोके प्रति अप्रत्यक्ष रूपसे उत्तर- 
दायी हे। अतः उसने बिना किसी प्रकारकी 
हिचकिचाहटके भारतीय मिलोपर १&६३& विक्र- 
मीयम ३१ प्रति शतकका व्यवलायिक कर लगा 
दिया और मिश्रकी उत्तम रूईको भारतमें आनेसे 
रोक दिया। इसी कारण भारतमे पतले कपडोंका 
बनाना असम्भव हो गया |. आजकल भारत 
सरकारने इंगलेंडके स्वार्थकों पूरा करनेके लिए 
स्वतन्त्रव्यापारकी नीतिकों छोडकर सापेक्षिक 
करकी नीतिका अवलम्बन किया है। उससे इ गले ड 
के बालक तथा छोटे मोथे व्यवसायोको भारतीयों- 
पर अप्रत्यक्ष रूपसे राज्यकर लगाकर बढ़ाया 
जञायगा | विदेशोसे जो लस्ता माल मिलता था 
ओर जिसके भारतमे कारखाने नहीं हैं उनपर भी 
सामुद्विक कर लगाया जायगां और भारतके उन 
पदाधोंका मूल्य चढ़ाकर इंगले डके कारखानोकों 
अढ़ाया जञायगा । रंग तथा जमनमालका व हिष्कार 
इस साल इसी इश्यसे इंग्लेएडमें किया गया है। 


सायिककर 


व्यवसायिक 
कर तथा सापे- 
जल्षिक करकी 
नीति 


भारतको इससे बहुत ही अधिक नुकसान हे सा 


३१ 


जग! 


नो व्यवसाय 


नौकाओंका 
स्वरूप 


राष्ट्रीय आजन्यथ 


परन्तु भारतीय गाढ़ निद्ामें मस्स हैं। उनको इखकी 
बया चिन्ता है कि ये मर रहे हैं या जो रहे है। - 
घर व्यवसायके सरश ही भारतटपमे आंग्ल 
राज्यने नो-व्यवसायका लोप किया है। बैदिक 
कालसे मुसल्मानी कालतक भारतवर्ष नो ब्यथ- 
सायी रहा | महाभारत तथा रामायण जलयात्रा- 
के किस्सोंसे भरपूर हैं। इसपर बहुत लिखना वृथा 
है। क्योंकि प्रत्येक भारतीयको यह बात मालूम 
है। युक्तिकल्पतरुमें भिन्न भिन्न भारतीय नोकाओं- 
की जो लस्‍्बाई चोड़ाई दी है उससे यह स्पष्ट है 
कि भारतमे यह व्यवसाय बहुत उन्नति कर 
खघुका था। 
नाम लम्बाई चोड़ाई ऊँचाई 
दाथोर्म हाथोंमे॑ हाथोमे 


झुद्रा रद छु ० 
मसध्यसा छठे १२ प्र 
भीमा 8० २० म्‌० 
चपलतला छ््द श्श्छ न्छ 
परतला ध्छ शै२ शै२ 
सया 3 डेद्‌ रे 
दीघों पम्प छेड॑ द््द 
प्रपुरा 6६ कैप झफ् 
गर्सरा ११२ ५६ पद 
सन्धरा १०२० दक मत 
अंधाज्रा श्रश्ट्र १६ १२४ 


ज्र 


व्यष्टिधाद 


धारियी १६० १० १६. 

केगिनी. १७६ श्२ १६३ 
पञ्ञाबम सिनध नदी उपरिलिखित प्रकारकी 

नोकाओसे भरपूर थी | सिकन्द्रने कुछ ही समय- _ सिकन्दरको' 

में वहाँसे दो हज़ार नौकाओंको एकन्रित किया गण 

था ओर उनके सहारे भारतपर आक्रमण किया 

था। महाराज चन्द्रगुमने भी जलसेना तथा नोका. चन्दरगुप्त- 

प्रबन्धके लिए एक पृथक्‌ सभाका निर्माण किया कलसे मुस- 


था। अन्ध कुशान कालमें भारतका व्यापार 238 काल 
रोमके साथ शुरू हुआ ओर इससे भारतके नो सा सम 


व्यवसाथको विशेष उत्तेजना मिली। गुप्त तथा 
हर्षर्भनके समयतक भारतीय नो व्यवसाय दिन 
ठुनी रात चौगुनी उन्नति करता चला गया। यह . 
वही समय है जब कि चोलराज्यके पोतससूह 
गड्ढा तथा इेरावती नदीको घेरे रहते थे। कलिकह्ल- 
का पूर्वीय राज्य इस समय एक समृद्ध और वैभव- 
शाली राज्य था। इस राज्यके कई एक शिला- 
लेखोंसे विदित होता है कि पोतविद्याका जानना 
तात्काल्षिक राजाओकी शिक्षाका एक प्रधान अंग 
था। मुखल्मानी समयमे भारतका नो व्यवसाय 
अपनी पूर्ण उन्नतिपर जा पहुँचा। सिन्धका प्रसिद्ध 
बन्द्रगाह दीवाल चीनी तथा ऊमानके व्यापा- 
रियोफा केन्द्र था। चीनी जहाज भड़ोच ठहरते 
डुए दीषाल जाते थे। घल्बनने सामुद्रिक पोतोके 
द्वारा ही बंगातका विजय किया था। अकबरके .. अकबरके. 


७३ 


समय भारत- 
का नो व्यव- 
साय 


घारकी प्रसिद्धि 


आंग्लोंका 
'लोौ व्यवसायके 
'नाशर्म यत्र 


राष्ट्रीय आय व्यय 


समयमें निम्न लिखित स्थान बंगालमें नो व्यवसाय- 
के लिए प्रलिद्ध थे । 
(१) सन्द्रीप। 
(२) दुधाली | 
(5) जहाजथार । 
(४) चाकसनी | 
(४५) चंडा। 
(६) चल्क | 
(७) भीपुर। 
(८) सानारमगेचात | 
(६) सन्‌ गेयानू । 
(१०) धार | 
धार नगए सिरकालसे बंगालमें नो द्यवसाय- 
का केन्द्र था। यहाँके कुछ एक व्यापारियोने 
अपने अपने जदहाज्ञोंके द्वारा रूखतक यात्रा की 
थी ओर वहाँ रेशमका साल बेंचा था। औरहू- 
ज़बके समयतक भारतीय नो व्यवसायको 
उन्नाति तथा उत्तेजना मिली। आंग्लोका राज्य भारत 
पर आत ही वस्त्र व्यवसायके सदश हो नो व्यघ- 
सायका भी लोप हो गया। महाशय टेलरने अपने 
हिन्दोस्तानके इतिहासमें लिखा है हिन्दुस्तानी 
जहाज जब लब्दनके नगरमें पहुँचे, उसी समय 
आंगस्ल कारीगरोमे हलचल मच गई । इन्होंने भार- 
तीय जदाज़ोकफोीं देखते हो अपने सत्यानाशको 
ताड़ लिया। उन्होंने कहना भ्रारस्म किया कि ऊल 


ब्यडिवाद 


भारतीय जहाजोके कारण आंग्ल नो ब्यववसायियों- 
को भूखा मरना पड़ेगा। १८७० विक्र० में इकलैणड- 
के अन्द्र इस प्रश्नने भयदड्वर रूप धारण किया। 
उसी समयसे आंग्ल राज्यने अपनी स्थिर नौति 
बना ली कि आगेसे भारतीय नो व्यवसायियौकों 
किसी प्रकारकी भी सहायता नहीं पहुँचायी 
जायगी । इसका परिणाम यह इुआ कि कई 
हज़ार वर्षोंसे प्रफुन्नित होता हुआ भारतीय नो 
व्यवसाय शांग्ल कालमें सदाके लिये नष्ट हो गया। 


नो व्यवसाय तथा वस्त्र व्यवसायके सदश ही 
भारतीय शिल्प तथा चित्र व्यवसाय भी आँग्ल 
कालमें नष्ट हुआ है। अशोकके स्तम्म तथा स्तूपों- 
को जिन कारीगरोने बनाया था उन्हींके सनन्‍्तानों 
तथा वंशजाने मुसल्मानी समयकी बड़ी बड़ी 
इमारतोंको बनाया था। ताजमहल्न, हमायूँका 
मकबरा तथा आगरा ओर दिल्लीके किले भारतीय 
शिल्पियोके शिर्पके ही नमूने हैं। शिव्पके शद्श ही 
प्राचीनकालमे भारतीय चित्रण व्यचसायने भी 
अपूर्व उच्नति प्राप्त की थी । अकबरके राज्य द्र- 
बारभ निम्नलिखित चित्रकार प्रसिदझ थे-- 


(१) ताब्रिज़के मीर सय्यद्अली, (२) खाजा 
अब्दुक्रमाद, (३) दृष्यन्‍्थ, (४3) वसवान, (५) केश, 
(६) सुकुन्द, (५) जल, (८) सुश्किन, ($) फरूख, 
(१०) काल्मक, (११) मधु, (१२) जगत, (१३) महेश, 


जप 


चित्र तथा 
शिर्पकलाकः 
लोप 


'हैबलकी सम्मति 


चित्रकारोंकी 
प्रतिष्ठा 


राष्ट्रीय आज व्यय 


(१४) झ्ोमकरण, (१५) तारा, (१६) सस्त॒ज्ञाइ, 
(१७) दरियंश, (१८) राम । 


इन चित्रकारोकी आमदनीका इससे पता 
लगाया जा सकता हे इके अकबर ने रज्मनामा 
नामकी पुस्तकको ६००००० रुपयेमें खरीदा था। 
जहॉगीरको अकबरकी अपेक्षा चित्रकलामें अधिक 
शोक था। उसने इस कलाको बहुत उच्चत किया । 
आग्लकालमे इस कलाफी भी उपेक्षा की गई और 
यह स्चनाशको ही प्राप्त हो चुकी थी । कुछ 
पक बंगाली उत्साहियोंने इसका पुनरुझार 
किया है । 


महाशय है, यी. हेवलकी सम्मति है कि आँग्ल 
महाविद्यालयोने चित्रण व्यवसायकों अस्यथन्त 
उपेक्षाकी रप्टिसे देखा है। आंग्ल शासकौने भी 
इस झोर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। अकबर 
जहाँगीर तथा शाहजहाँके कालमें बड़े बड़े चित्र- 
कारोके साथ मुगल सम्नाद तथा मुसलमानी नवाब 
मित्रौके सदश व्यवहार करते थे। हिन्दू राजाओके 
समयमे राजपूतानेम भी शिल्पियोँ (तथा चित्र- 
कारोंका अच्छा मान होता था । इन्हें उच्आ 
राज्यपद दिये जाते थे। कलकशाके राजकीय 
पुस्तकालयमें एक हस्तलिखित परशियन पुस्तक है 


'शिल्पियोंक/ बेतन जिसमे ताजमहल बनाने वाले सिन्च भिन्च शिकिपि- 


सोकी घेतने इस्र प्रकार दी हुई हैं :.... 
जद 


व्यशिवाद 


रुपया 
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मुसत्मानी ज़मानेमें अनाज बहुत सस्ता था 
अतः ऊपर लिखित रुपयोकी क्रयशक्ति वर्तमान 
समयसे ठुगुनीसे भी कश्शुना अधिक थी | परन्तु 
आजकल दशा विचित्र है । आजकल भारतीय 
शिल्पियोकी तीससे साठ तककी बृक्ति बहुत खमभी 
जाती है । राज्यकी ओरसे यदि उनको कसी कुछ 
ब्रद््शिनीम दिया जाता है तो वह चार या पाँच 
_ रुपयेका तमगा ही होता है ।# 
सारांश यह है कि कृषि व्यवसायका राज्यकी 
सदालुभूतिसे घनिष्ट सम्बन्ध है | यह वे लताएँ 
' है जो राज्यरूपी पेड़के सहारे रहती हैं । यदि 
राज्य ही नाशक चिनगारियाँ उगलने लगे तो 
देशकी कृषि व्यवसाय व्यापारका नाश हो जाना 
खाभाविक दी है । 
. देशके कृषि व्यवसाय व्यापारके|साथ राष्ट्रीय 
आवब्ययका घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारत क्ृषिप्रधान 


# ऊपर लिखित सम्पूर्ण प्रकरणपर लेखकने भपने “भारतोीब 
सम्पक्षिशाक्षमें”” विस्तृत रूपसे प्रकारा डाला है। वहाँ पर इस गिषयका 
बिस्तृत हपसे भिन्न मिन्न ग्रन्थोंका प्रमाण देते हुए पर्यालोचन 
किया गया दे । 





उछ 


राज्यपर कृषि 
तथा न्यवसाय 
का आधार 


देशदी आंथिक 
दर तथा रा- 
प्रीय आयन्यय 


राष्ट्रीय आयव्यय 


देश बनाया गया है परन्तु उसपर राज्यका व्यय 
ब्यवसाथिक देशोके सब्श है। इससे भारतीय 
राज्य ऋणी हो गया हैँ ओर अधिक खच्चोंको पूरा 
करनेके लिए भारतीय प्रजासे राज्यकर बहुत ही 
अधिक लेता है। अब हम इस्ही विषयको विस्तृत 
रूपसे लिखनेका यत्न करगे । 


जन्म 


400 किक 


पयम पारच्छद 


भांरत सरकारकी आर्थिक नीति तथा 


राष्ट्रीय आयव्यय 


१-मारत सरकारकी आर्थिक नीति 


प्रस्तावनाफे सातवे तथा आठवे प्रकरणुम भारत 
सरकारकी शिक्षा कृषि नोव्यवसाय वस्थव्यवसाय 
तथा व्यापार सस्बन्धी नीति दिखायी जा चुकी हे। 
इस नीतिका राष्ट्रीय आयव्ययके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। सरकारकी जीतिसे कृषिसम्बन्धी 
पेशे ही भारतम आयके सलोत हैं ओर व्यावसा- 
यिक पेशे सरकारको अधिक आय देनेमे सबेथा 
ही समर्थ हैं। परन्तु भारतमें राष्ट्रीय व्यय अन्य 
यूरोपीय व्यावसायिक राष्ट्रीेके सदश ही है। इस 
ध्रकार स्पष्ट है कि भारतमें आय तथा राष्ट्रीय 
व्ययमें पारस्परिक संतुलन नहीं हे। कृषिप्रधान 
देशौपर व्यवसायिक देशोके खच्चोंका सार पड़ना 
अत्यन्त भयद्ूर है। इससे देशकी उत्पादक शक्ति 
तथा लोगोकी पदार्थोकी उत्पत्तिमें रुचि घट जाती 
' है। देश दरिद्रता तथा दडुभिक्षोके पञ्ञोमें जा 
फँसता दै। 

विधारक कहते हैं कि भारतसरकारने 
_ इँगलेंडके सदश स्वतन्त्र ब्यापारकी नीतिका 


७& 


कृषक देश- 
पर व्यावसा- 
यिक देशके 
खचोंका भार 


करकी भ्रथि- 
कताके दो प्रभाव 


जनताकोी उत्पा 


दक शक्ति तथा- 
रुचिका पटना 


स्वतन्त्र व्या 
परकी नीतिका 
श्हर्त । 


सरकार वा! 
भारतकों कृषि- 
श्रय|न बनाना 


राष्ट्रीय आयब्यय 


अवलम्बन किया था। परन्तु हमको दोनों ही 
देशौंकी स्वतन्त्र व्यापारकी नीतिपर सन्देह है। 
इंग्लेएणडकों उबतन्त्र व्यापारसे व्यावसायिक खास 
था इसलिए उससे इस नीतिको प्रचलित किया 
था | भारतकों स्पतन्न्र व्यापारसे स्वतः चुकसान 
था, परन्तु इससे अन्य यूरोपीय देशोफो लाभ 
पहुँच सकता था अतः भारतपर बलात्‌ स्वतन्त्र 
व्यापारकी नीतिफो लादा गया । 

ईस्ञट इसिडिया कम्पनीके व्यवहारसे बंगाल 
मद्रास तथा बस्चई आदि प्ररेशोकोी रूषि अ्रन्तरीय 
व्यापार तथा व्यवसायकोी जो धक्का पहुँचा चह 
किसीसे सी छिपा नहीं हे। भारतीय व्यापार 
व्यवश्लायमें राज्यक्रा हस्तक्षेप चिरकालसे एक 
सब्श बना छुआ है। राज्यको यह नीति है कि 
भारतबप क्रपिग्रवान देश दी रहे। यही फारण है 
कि भारतीय व्यापारियों तथा व्यवसायियोंको 
राज्यकी ओरसे वह सहायता नहीं मिलती जो 
मित्ननी चाहिए। आश्चर्य तो यह है कि विज्ञातीय 
स्वार्थोकी सन्मुख रखकर आंग्लराज्यने सारत- 
के वस्त्-व्यवसायोपर १८७६ वि० में :॥) सैकड़ा 
व्यावसायिक कर लगा दिया। उचित तो यह 
था कि इन कारखानोंकों राज्य धन तथा बाघभक- 
आयातकरके द्वारा सहायता पडुँचाता परन्तु राज्य- 
ने उलटे उनकी उन्नतिको रोक दिया। आजकल 
आंग्तराज्य सारतमें सापेक्षिक कर ([096१४3 


द्क 


व्यष्टििवाद 


97९(८४९४८८ ) की नीतिको प्रचलित करना 
चाहता है । इसका परिणाम यह होगा कि 
भारतकी विदेशीण कारखामनोसे जो सस्ता माल 
मिल्ल रहा है वह भी जे मिलेगा ! यदि यह 
कहे कि इससे भाश्तीयोकों नये नये कारखाने 
खोलनेका मौका मिल जायणा, तो यह ठीक 
नहीं है, क्यों कि यह कीय कह सकता है कि आग्ल- 
शाज्य भारतीय कारखानोपर इउम्ाव्स्ायिक 
दूर (छिडल४८ वंएार) न जगाएगा और इंग्लैर्ड- 
का उना मार मारतभे अधिकले अधिक दिके, इसके 
लिए प्रदक्ष प्रधक्ष ने करेशा । खारांश यह कि 
शांग्श रज्यका सारतीयोके साधारणसे साधारण 
' काम हस्तक्तेद है | यदि यह हृस्तक्षेप भारतीयांके 
द्वितमे होता तब तो खुशीकी वात थी। शोककी 
बात तो यद & कि यह हस्तके व हमारे खार्थम नहीं 
है। ऐसी दरार ५६ किया साय ? मारतीयोंको 
झाथिक राज्य धाप्त फरमे5 यक्ष करना 
चाहिए। झपनी जातिके आयब्यययर सारतीयोका 
ही प्रधुत्व दो यही व्याययुक्त बात है । इसके 
बिना उच्चति करनगेझा यल्ञ पाणना बालुकही सीत 
डठाना है ! 


उपर लिखित व्यायारीय तथा व्यवसायिक 
मीतिका भसारतके आयव्ययपर बहुत ब॒रा प्रभाव 
बढ़ रधा है । सापेक्षिक करका झुख्य परि- 


ष्र्‌ 


सापेक्षिक कर- 
की नीतिका 
दोष । 


खझारशिक्स्ज- 
राज्य हो ऋ- 
स्लिम रुणड हे 


सापेधिक/कर 
को नीतिसे 
बौजे मेंदगी 
रहेगी और 
भारकैयों पर 
झ्रप्रत्यज्ष कर 


बढ़ेगा । 


राष्ट्रीय आयव्यय 


शाम भारतपर अप्रस्थक्ष करका बढ़ जाना 
होगा। सापेक्षिक सामुद्विक करकी नीतिके द्वारा, 
जमेनी आस्ट्रयाहंगरी रूस जापन आदिका 
माल भारतमे स्वतन्त्र रूपसे न आा सकेगा । 
उसपर बाधक या सापेक्षिक सामुद्रिक करके 
लगनेसे बह भारतवर्ष महँगा बिकेगा | पश्च 
उठता है कि विदेशीय मालको सामुद्विक करके 
द्वारा किस हुदतक भारतमे मेंहगा किया 
अआयगा। उसको भारतके व्यवसायोंकों सामने 
रखकर महगा किया जायगा या इंग्लैशडके व्यव- 
सायो को ? यदि इंग्लेरडके व्यवसायोंकों सामने 
रखकर विदेशीय मालको मेहगा किया जायगा 
( जो कि बहुत कुछ सम्भव है) तो एक प्रकारसे 
यह भारतीयोपर अप्रत्यक्ष करका रूप घारण 
करेगा। दुःखकी वाल तो यह है कि राज्यकर 
'मारतीय देंगे और इंग्लेएडके व्यवसाय खुलेंगे तथा 
'बढ़ेंगे। यहाँ ही एक प्रश्ष यह भी है कि भारतमें 
जिन चीज़ोंके व्यवसाय हैं ही नहीं क्या उन चीज़ो- 
पर भी सापेत्षिक सामुद्विक करका भ्रयोग किया 
जायगा या उनको भारतमे खुले तौरपर आने दिया 


. ज्ञायगा ? यदि भारत सरकारने इस्ट इसिडिया 


कस्पनीवाली ही नीतिको पूपेंचत्‌ जारी रखा तो 
जन सीज़ोपर भी खापेक्षिक करका प्रयोग किया 
जायगा। क्योकि इससे उन्हीं चीज़ोसे इंग्लैर्डके 
कारखानोकों लाभ पहुँचेगा। अर्थोव्‌ भारतीय 


द. 


व्यष्टिधाद्‌ 


राज्यकर देंगे और महा. माल काममें लावंमे। 


यह भी इसीलिए कि स्वदेशीय व्यचसायोके प्रफु- 
ज्लित होनेके थानपर इंग्लेणडके व्यवसाय प्रफुन्नित 
हो। पिछले वर्षोके स्वतन्त्र व्यापारसे भारतको 
बहुत ही अधिक धनसम्बन्धी चुकसान रहा | यदि 
आजसे बहुत समय पूर्व ही इंग्लेण्डके कपड़ेके 
कारखानोके मालपर बाधक सामुद्रिक करका 
प्रयोग" किया जाता (क्योंकि एक इसी चीज़के 
कारखाने भारतमें हैं जैसा कि पिछले प्रकरणमे 
दिखाया जा चुका है ) तो भारतकी आयबव्यय- 
सम्बन्धी समस्या बहुत कुछ हल हो जाती | भ्रांग्ल 
मालपर राज्यकर लगानेसे जो आय होती उससे 
भौमिक लगानकी मात्रा कम कर दी जाती और 
भारतसे दुर्भिद्त सदाके लिए उठ जाता । 

रेल, तार नहर आदिपर भारतमे राज्यका 
ही पश्चुत्व है। भारतमे रेलोका व्यवसाय घाटेका 
व्यवसाय है। लड़ाईकी मंदगीसे लाभम उठाकर 
अब बहुत सी रेलें लाभपर चलने लगी हैं। यह 


होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं हे कि लड़ाईसे: 


पहले जहाँ रेलोक्री ज़रूरत नहीं थी वहाँ मी 
राज्यने रेलौको पहुँचा दिया था। इसका परिणाम 
यह हुआ कि रेलोका वार्षिक खर्चा भारतीयोके 
भौमिक लगानसे पूरा किया जाने लगा | यहींपर 
बस नहीं है। सरकारने रेलौको गारैण्टी विधिपर 


आरत सर- 
कारकौ रेलने 
नीति । 


गारेन्टी 
चलाया है | मारतीयांको इस विधिपर रेलोका विषिका दोष | 


ण्रे 


सरकारकी 
मुद्रानीति ! 
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चलाना पसन्द नहीं है क्योंकि इससे फजूलखर्चो 
बढ़ती है शोर सारीकी सारे भारतकी पूँजी व्याज- - 
केद्वारा इंग्लेए्डम पहुँचती हे। सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि भारतीय राज्यने यह शपथ खायी थी 
कि यह स्वतन्त्र व्यापारी रहेगा | व्यापार व्यव- 
सायके काममे जनताको कुछ भो सदह्दायता नहीं 
पहुँचावेगा | प्रश्न तो यह है कि रेखोके मामलेमें 
उसने अपनी निहंस्तत्तेपकी नौति क्यों तोड़ी हे । 
यदि रेलोको राज्य गारण्ठी विधिद्वारा धनकी 
सहायता पहुँचा सकता था तो भारतके कपड़े आदि' 
के कारखानोंको धनकी सहायता पहुँचानेमें कौन 
सी हानि थी। इसी प्रकार सरकारने नदियोंकी जो 
नहरें बनायी हैं उनकी जंालोमेसे घुमाकर व्यापार- 
के अयोग्य कर दिया है । इससे भारतीय नो 
व्यवलायको बहुत ही धक्का पहुँचा है। मज्ञाहों 
तथा मांभियौकी पुरानी जातियाँ बेकार हो गयी हैं । 
भारतके नेताओका कथन है कि सरकारको रेले 
बनाना छोड़कर व्यापारीय नहर बनानेका यत्ष 
करना चाहिए। इसीमें देशका हित है । 

व्यापार व्यवसायकी उदच्चतिर्मं सिक्केका बड़ा 
भारी भाग है। -भारतमे चाँदीका सिक्का रुपया 
है। उससे युद्धसे पू्च चाँदी वास्तविक मूल्यसे 
कम थी। भारतीयोके लिए टकसालें खुली नहीँ हैं। 
सिक्कोंकी संख्या अधिक निकल जानेसे सारतर्म 
फ्दार्थोक्षी कौमते चढ़ गयी हैं.। भारतीयोंकी 


प्र्ढ 
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इच्छा है कि भारतमें सोनेका सिक्का चलना चाहिए 
ओर टकसाले सबके लिए खलनी चाहिए । 

भारतका खजाना इगलंड्म स्व शुका था ने। थे 
के नाभसे इंगलेडरम रखा हुआ है। भारतमे कोई 
राष्ट्रीय बेंक नहीं है जिसमें इस खज़ाानेकों रदखा 
जा सके। इसी प्रकार नोटोके निकाह्ननेका भी 
काम राज्य ही करता है। भारतीयोकी इच्छा है 
कि फ्रॉन्सके सद॒श भारतभे एक गपण्बंक खोला 
जाना चाहिए और उसीमे भारतकी खजानेको 
रखना चाहिए | 

आजकल प्रेसीडेल्सी बेंक आपसभमे ह 
मिला दिये गये हैं ओर उन्होंने साम्राज्यक्रे एक बड़े 
बेकका रूप धारण कर लिया है | प्रश्च जो कुछ है दष्ट 
यही है कि क्या वह आपसमे मिल करके भी राष्र 
बेंक ( 5:9६८ 0807४ ) का पूरा पूरा काम करश 
खकेगे ? इन बकोले जो लाभ होगा उया घद्द की 
आंग्ल पूँली पतियोके जेबोसम ही जायमः या मत्यत- 
में रहेगा ? भारतकी व्यापारीय तथा उ्याधसा- 
यिक आवश्यकताकों यह बक कहतक पूरा कर 
सकगे। कहीं ये बेक पूव॑वबत्‌ यूरोपीयोछीको तो 
रुपयोसे सहायता न दंगे ? क्या सारत सरकार 
स्वर्णकोषको इस बेकम रखेगी ओर लन्दनमें 
न रखेगी ? क्या भारत सरकार अपना नोट 
निकालनेका अधिकार इन बेंकोंकों दे देगी ? 
क्या अब आगेसे लड़ाईकी ज़रूरतोंके अज्ुसार 
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नोट न निकलकर व्यापारोय ज़रूरतोंके अज्ुसार 
नोट निकाले जायँगे देखे क्या होता है, समय खर्य 
ही सब बातोंको खोल देगा । 

.. राज्यने भारतीयोंको हथियाररहित कर दिया 
है और इस दोषको दूर करनेके लिए स्थिर सेना 
रखना शुरू किया है। इससे राज्यका खर्चा बहुत 
ही अधिक बढ़ गया है। भारतोीयोकी इच्छा है कि 
खिर सेना बहुत ही कम कर दी जाय । लोगोको 
हथियार दे दिये जायें। जनताम बाधित सेनिक 
विधिको प्रचलित क्रिया जाय । सेनाकी ओरसे 
राज्यका जो धन बचे वह लोगोकी शिक्षा तथा 
भारतीय व्यापार व्यवसायकी उदच्चसिम खर्च किया 
आय। व्यापारीय नहरें बनायी जायें जिससे भारत- 
वर्ष स्वयं ही नो शक्ति बन जाय । 

ऊपरलिखित दोषपूणें सरकारी नीतिका 
परिणाम भारतके लिए द्नि पर दिन भयंकर हो 
रहा है। सरकारको राष्ट्रके खर्चोकों पूरा करना 
है। परन्तु चह कहाँसे घन पाप्त करे जिससे 
उसके खर्चे चल सर्क ? इस प्रश्नको हल करनेके 
लिए सरकारने अपने खंयूर्ण करोका भार भूमिपर 
लाद्‌ दिया है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता 

कि भूमिपर राज्यकरका भार किस प्रकार 
लादा गया। क्योंकि भूमि तो राज्यकी सम्पत्ति 
नहीं है जो पद उसको झपनी सम्पत्ति 
समझकर उससे जितना धन निचोड़ना याहे 


प्र 


व्यष्टिवाद 
निचोड़े ? भारतमें चिरकालसे भौमिक लगान 
' छत्पत्तिका छ॑ भाग ओर युद्धकोलमें $ से 3 
भाग तक नियत था,# वह बढ़ाया ही केसे जा 
सकता है ? क्योंकि ऊपरलिखित लगानकी मात्रा 
भारतमें कभी भी बदली न गयी। मैगस्थनीज़ 
हान्त्सांग आदि विदेशीय यात्रियोंकी सम्मति भी 
इसी प्रकार है। फाहियानकी सम्मतिमे तो (भोमिक 
लगानके तोरपर) कृषिजन्य पदार्थोकी उत्पत्तिका 
कऋुछ भाग उन्हींको देना पड़ता था जो कि राजाकी 
ज़मीनोकों जोतते थे। उसके शब्द हैं कि “केवल 
जो लोग राज्यकी जमीनोौको जोतते है, उन्हींको 
भूमिकी उपजका कुछ अंश देना पड़ता है।४”वं 
यही सम्मति हान्त्सांग की है। उसके भी ये शब्द 
है कि “जो लोग राजाकी भूमिको जोतते हैं उनको 
डपजका छुठा भाग करकी भाँति देना पड़ता है ।|. 
भारतमे भूमिपर राजाका खत्व कभी भी नहीं 
माना गया । बंगालमे ज़मीदारके जो पुराने हक 
हैं वे इस बातके साक्षी हैं। महर्षि जैमिनिने 
# पव्चाशद्॒भाग आदेयो राजश्ञापशुहिर ण्ययोः थान्यानामष्टमो भागः 
षष्टो द्वादश एवबा मनु० अ० ७ झो० १३० 
कृषक राज्यको उत्पत्तिका ५७, है, ६ भाग देवे । गौतम प्म- 
शास्त्र १०.२४. धमंसृत्रनियमोंके अनुसार राज्य करनेवाले रौज्यको धनका 
है भाग लेना चाहिए। वशिष्ट पर्मसृत्र १.४२ 
+ सैमुयल वीललिखित “बुद्धिष्ठ रिका्डंस भाफ़्‌ दी वेस्टन वल्डं, 
(१८८४) प्रथम भाग, ७,रे८ ' 
प उपयुक्त पुस्तक पृष्ठ ८७७--८६ 





ष्ः 


राष्ट्रीय आयव्यय 


सीमांसामे स्पष्ट शब्दोंमे कहा है कि “न भूमिः 
स्थात्‌ सर्वांप्रस्त्यवशिष्टत्वात्‌” अथोत्‌ राज्यका 
भूमिपर खत्व नहीं है क्योंकि वह तो प्रजाकी 
मलकीयत हे ।# 
मुसल्मानी मुसलमानी कालमे भारतीयांका भूमिपर ख्त्व 
समयमें भूमिकर हु. कुछ हटा। सुसलमान राजाओंने भारतीय 
भूमिपर अपना खत्वब्यापित किया। परन्तु उन्होंने 
इस खत्वका कभी भी दुरुपयोग न किया और न 
तो भौमिक करको अति सीमा तक बढ़ाया! जाम 
उस्सगीरमभें लिखा है कि “विजित भूमि चाहे 
बह नहर द्वारा सिश्चित हो, चाहे फरनों दारा-- 
यदि उसमें अश्रनाज उत्पन्न हो तो उसपर राज्यकर 
लिया जायगा | सपम्राद्‌ अकबरने अधिक अधिक 
कर उपजका $ भाग नियत किया था परन्तु 
पास्तवमे जो कर उसको मिलता था उपजका 
| भागसे कुछ अधिक न था |” 
औसिक लगान... ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राज्य जब सारतपर 
 कौज़दे आया तब उसने बंगालके भौमिक लगानके सहारे 
भारतको जीतना शुरू किया । युद्धके ख्चोंकी 
वृद्धिके साथलाथ उसने सौमिक लगानका बढ़ाना 
शुरू किया। बंगालमें अमींदारोंने अब इस बातका 
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# न भूमि; स्थात्‌ सर्रान्‍्प्रयत्शिश्वात्‌ मोसांसा अर ६ पा छ 
आंष १.२, ढ 
देयानवा महाभूमिः स्वत्वाद्राजा ददातुताम्‌ । 

पालनस्पैद राज्यखज् स्॑भूदीयते न सा ॥ २३ 


द्ष्द्र 
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विरोध किया तो कम्पनीने उनकी जमीनोको 
नीलाम करना शुरू किया। इससे बंगालका बहुत 
भाग उजाड़ हो गया । अ्रसामी लोग इधर उधर 
भाग गये | इससे लगानके ओर भी अधिक बढ़ने- 
की जब कम्पनी को कुछ भी आशा न रही तो उसने 
बंगालमे स्थिर लगान विधिकी नीतिका श्रवलम्बन 
किया । बंगालके सदश ही धीरे धीरे अन्य भारतीय 
प्रान्तोको भी निचोड़ा गया। आग्लराज्यने अपने 
आपको ही खारीकी सारी भारतीय भूमिका 
मालिक बना लिया ओर भौमिक करको भौमिक 
लगानका रूप देकर मनमाने सतोरपर बढ़ाया |# 
. राज्य यह न करता तो करता ही क्या ? भारतका 
व्यापार व्यवसाय नष्ट हो चुका था, यसुद्धोंके द्वारा 
भारतके अन्य धान्तोंकों कैसे जीता जाता ? युद्धो- 
का खर्चा केसे पूरा किया जाता? इसके दो ही 
तरीके थे। या ता राज्य भोमिक लगानको बढ़ाता . 
वा जातोयथ ऋण लेता। आंग्लराज्यने दोन। दी 
तरीकौसे काम लिया | यही कारण है कि भ/मिक 
लगान तथा तज्ञन्य दुभिक्षकी वृद्धिके साथही साथ 
भारतपर जातीय ऋण बढ़ा है। १०७४८में भारत- 
पर जातीय ऋण साढ़े दस करोड़ रुपये थे ओर 
वह धीरे धीरे बढ़ता हुआ १६७०में ७१ अरब १४॥ 
करोड़ रुपये तक .जा पहुँचा । 
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# लेखकका भारतीय सम्पत्तिश।ख दितोय खण्ड, दूसरा परिच्छेद। 
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इसी प्रकार सोमिक लगान भी बढ़ते बढ़ते . 
३३५४७७५०० रुपयेतक पहईँच गया है। आखश्यये 
की बात है कि भोमिक लगान तथा जातीय ऋणकी 
एभियोंकी इढि उद्धिके साथ ही साथ दुर्भिक्ञोकी भी संख्या बढ़ी 
है| रृष्शान्तके तोर पर# 
श्रांग्लराज्यसे पूर्व दु्भित्तोौकी संख्या 
सदी दुभित्त 
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आंग्ल राज्यमें दु्िक्षोकी संख्या 

सदी दुर्मिक्ष 
विक्र० १८०२ से १८४७ ४ 
वि०१६५७से !&५० १ 


वि० १३१ १से १&५८ तक २८८२५००० मनुष्य मर गये. 

भारतीय भूमिके सदश ही राज्यने भारतके 
,सम्पक्तिर खत को तथा खानोकों भी दुद्दना शुरू किया है। 
इसकेलिये सारतकी भूमि जंगल तथा स्तामोपर 
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राज्यने अपना प्रभुत्व प्रकट किया है। भारतीयों 

को राज्यका यह हस्तक्षेप पसन्द नहीं है । हम लोगों 
की यह इच्छा है कि यातों राज्य उत्तरदायी हो 
जाय और इस प्रकार भारतकी जातीय सम्पत्ति- 
पर अपना प्रशुत्व प्रकट करे या भूमि जंगल खान 
आदिपर अपना प्रभुत्व छोड़ दे । जो राज्य 
जआतिका प्रतिनिश्चि न हो वह जातीय सम्पत्ति 
को अ्रपनी सम्पत्ति बना ही कैसे सकता है ? इन 
सब ऊपर लिखित राष्ट्रीय हस्तक्षेपोंके विचारने- 
के अ्रनन्तर यही परिणाम निकला कि भाश्तीयों 

को आ्िक स्वरोज्य प्राप्त करना चाहिये। इसीमे 
भारतका हित है। क्योंकि इसके बिना राष्ट्रीय 
झायव्ययका चक्र भारतके दितके लिए कभी भी 
नहीं घूम सकता। 


२-सारत सरक।!रक हृस्तक्षत तथा 
नयन्त्रणका रुूया रूप । 


लड़ाई खतम होनेके बाद संसारके सभी युद्ध- 
में पड़े रा्ट्रीकी चिन्ता थी कि राज्यके ख्चों- संसारके समय. 
को कैसे पूरा किया ज्ञाय और आमदनी प्राप्त करने- का आब 
का क्या तरीका ढूंढा जाय । १६२०-११ का बजद! 
संसारके सभी राष्ट्रीोका महत्वपूर्ण हे । सेको 
, सस्‍लाविक तथा इंग्लैंडको छोड़कर सभी सभ्य 
राष्ट्रीके बजटमे आमदनीकी - अ्रपेज्ञा खर्चा 
. अधिक है। इटली बैलिजयम पोलेणरड आस्ट्रेलिया 


&* 


'आयब्यय- 
संतुलन, 


राज्य-कर 
तथा राजकीय 
'. एकाधिकार 


| खरकारका 
सियस्त्रण॒ तथा 
. इमोमिकार 
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फ्रान्स तथा ग्रीसकी तो यह हालत है कि इनके 
१६२०-२९ के बजटमे जितनी झामद्नीकी राशि 
है उससे ठुगुनेसे अधिक ख्चोंको राशि है । 
अआम्यय्येकी बात तो यह है कि अमरीकाकी आम- 
दनी भी ख्चोंसे १० फी सैकड़ा कम है | 

प्रश्म जो कुछ है वह यही क्लि इस उल्लकनकों 
केसे सुलकभाया जायगा? अधिक ख्चोंकों पूरा 
करनेके लिए राज्यकी आ्राय किन साधनौसे 
बढ़ायो जायगी ? यूरोपीय देशोर्मे राज्य-कर तथा 
राजकीय एकाधथिकार इन दोनों ही तरीकीसे आम- 
दूनी प्राप्त की जायगी । जर्मनींमे १०० फी सैकड़ा 
आमदनी राज्य-करसे ही बढ़ायी जायगी। रग्लेश्ड- 
में यही संख्या ७३ फी सेकड़ा और फ्रान्समे ७२,६ 
फी सैकड़ा है | इटली बेलिजयम तथा स्विट अलेए्ड 
में यह बात नहीं है । वहां राज्य-करसे आमदनी 
ऋमशः ३४.३,३४.४ तथा ४०.८ फी सैकड़ा ही 
प्राप्त की जायगी ।# 

भारतका राष्ट्रीय आयव्यब किस घुरेपर 
घूमेगा इसका अभी से निर्णय करना कठिन है। 
परन्तु इसमें सल्देह भी नहीं हे फि सरकारका 
व्यापार व्यवसायमें दिन पर दिन हस्तक्षेप बढ़ेगा 


और धीरे धीरे बहुतसे पदार्थोको उत्पक्तिपर 
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उसीका एकाधिकार हो जायगा जिनपर उसका 
शरकाधिकार अमभीतक नहीं है । चावल तेलहन 
पदार्थ, गह जांगलिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थ 
आदि अनेकी परदार्थॉपर भारत सरक्वारकी कड़ी 
नजर है। इनके नियन्त्रणके द्वारा वह अपनी आम- 
दूनो बढ़ाएगी ओरं इग्जेए्डको आयको भी सहारा 
. पहुँचाणएगी । 


सन्‌ १६२० के मार्च महीनेकी खबरों से यह 
, बात भलकती थी कि भारत सरकारकी आशधिक 
नीति अर किसी दुसरे घुरेपर धूमेगी । १६२० कौ 
५ मार्च को इंग्लिशमेन पत्रके संपादककों जो 
विशेष तार मिला था वह इस प्रकार है ।# 


“ला्डे मिल्नरने साम्राज्यको विस्तृत या पूरे 
तौरपर उच्चत करनेका इरादा किया है। साम्राज्य 
के व्यय तथा नीतिके निर्देशके लिए उन्होने एक 

समिति नियुक्त की है। समिति खातम्राज्यके कग्े 
मालको राज्यके दारा अधिक से अधिक मात्रामें 
'हथियाने के उपायोपर विचार कर रहो हे।” 
तारके शब्द य्यपि साधारण है तोभी उनसे 
बहुतसे परिणाम निकाले जा सकते हैँ। जिनको 
पदिली घटनाओंका ज्ञान है उनके लिए उन परि- 
खामोका पता लगाना सुगम काम है दश्शान्त खरूप 
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१६१६ की जुलाई तथा अगस्तकी बात है (कि 
टाइम्सपत्र में बहुत से लेख प्रकाशित हुए थे । 
इन लेखोपर लाड मिल्नर बहुत ही मुग्ध हुप 
ओर उन्होंने उनको एक ग्न्थके रूपमे अपने 
उपक्रमके साथ प्रकाशित किया । भारतके बड़े 
बड़े कारखानों खानों तथा लाभदायक पदार्थों 
पर सरकारका खत्व हो और वही उनसे लाभ 
उठावे, यही उस ग्रन्थका मुख्य विषय था। इस 
गअन्थके प्रकाशित होने के बाद कुछ समयतक 
इंग्लेए्डके राज्यसूत्रधार छिपे छिपेही सलाह 
करते रहे । उसके बाद लाडंमिल्नर की उपसमिति 
बैठी । उसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया । 
# (१) भारतच्षकी प्राकृतिक संपत्तिषर राज्य 
अपना खत्व दिन पर दिन अधिक अधिक बढ़ाये । 
(२) विशेष विशेष खाद्य तथा भोज्य पदार्थोंके 
व्यापारपर सरकार अपना नियन्त्रण स्थापित करे | 
इन प्रस्तावोको काममे लानेके लिए इंग्लेए्डके 
अन्दर इंपीरिपल इंस्टिस्यटकी उपसमिति बैठायी 
गयी। उसका सझुझ्य उद्देश्य इस बातपर विचार 
करनाथा कि सरकार चावल तेलहनद्रव्य आंग- 


'लिक पदाथे आदि अनेकों पदार्थोंकी उत्पत्ति तथा 


व्यापारपर नियन्त्रण स्थापितकर 
ग्रार्थिक लाभ किस प्रकार सछुरक्तित रख सकती 
है ओर सारतव्षके बढ़े हुए खचोंकोी किस प्रकार 


पूरा कर सकती है। इंपीरियल इंड्टिस्व्पूटूकी उप- 
डे 
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समितिकीौ रिपोर्टका पहिला भाग तेलहन पदार्थों 
पर दुसरा भाग. चावल्लोपर और शेष अन्य भाग 
जॉगलिक तथा खनिज पदार्थों पर हैं । 


क--आभारत सरकारका नियन्त्रण तथा हस्तक्षप 


.., (१) तेलहन द्रब्यों का नियन्जण #% तेलहन 
 द्रब्योके नियन्त्रणका प्रश्न क्यों उठा ? इसका 
“रहस्य यह है कि संसारम तेलहन द्रव्योका महत्व 
दिन पर दिन बढ़ेगा। साबुन सेन्ट्स आदि 
अनेकों व्यावसायिक पदाथोंका आधार तेलहन 
पदार्थोपर ही है । तीसी मूँगफली विनोतला 
'खरसो रेडी तिल गरी महुआ पोस्ता तथा 
काला तिल आदि पदार्थ बहुत ही जरूरी हैं। 
जहाजो तथा हवाई जहाजोमे भी इनमें से कइ्योँ 
का तेल्न काम आता है। भारतमें इन पदार्थोंकी 
उत्पत्ति ५००००० टन है। जिनका मूल्य लगभग 
धू० करोड़ रुपयोके है । लड़ाईसे पहिले इनका 
विदेशीय व्यापार जमेंनीके हाथमें था। वही 
इनसे तेल निकालकर सैकड़ों प्रकारके व्यावसा- 
यिक पदार्थ बनाता था । लड़ाई शुरू होनेपर 
धीरे घीरे इन पदर्थोका विदेशीय व्यापार इग्लेए्ड- 
के हाथमे चला गया। अब उसको भी इन पदार्थों- 


'अ्फमका८काक+ 2-५ उपर अमन" 


 # देखो | काम तथा कैपिस्ल नामक साप्तादिक पत्र । दिसम्बरसे 
प्रीतकका । सन्‌ १६२० से. १६२१ तक। 
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तेलहन द्व॒व्यों- 
का नियन्त्रण 
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तेलइनद्व्यों- के व्यापार तथा व्यवसायका महत्व मालूम पड़ 
के नियन्त्रण- गया है । यही कारण हे कि इंपीरियल' इंस्टिट्यूदू 


का तरोका 


की उपसमितिने भारत सरकारको निद्धलिखित 
सलाह दी है-- 


(१ ) हिन्दुस्तानी क्रिसानोंको रूपया देकर 
तेलहन पदार्थोक्की उत्पक्तिपर भारत सरकारको 
नियन्त्रण स्थापित करना चाहिये । 


(२ ) यदि उचित हो तो तेलहन पदार्थोके 
नियन्त्रणके लिए ठेके तथा लेसेन्लका प्रयोग किया 
जाय । 


(३) इंग्लिस्तानके तेल पेरनेके बड़े बड़े कार- 
खानोकी सहायताके लिए विदेशीय तेलपर बाधित 
सामुद्विक करका प्रयोग होना चाहिए ओर उसको 
इंग्लिस्तानमे न आने देना चाहिए । 


(४) इंग्लिस्तानमें तेज्लदन पदा था को सस्ते दा मो 
पर पहुँचानेके लिए रेलों तथा जहाजोका क्रिराया 
कम रखना चाहिए। सखामुद्विक करकी मात्रा सी. 
उन पदाथोंके लिए बहुत ही कम होनी चाहिए । 

यह नियन्त्रण भारतके लिए कमी भा दितकर' 
न होगा। इससे सरकारके सैनिक खर्चे पूरे हो 
जायँगे और इज्नलेए्डके डच्योग धनन्‍्थे बढ़ जायेंगे 
परन्तु भारतकोी द्वरिद्वता दर होनेके स्थायपर और 
भी भयंकर रूप धारण करेगी। 


&६ 
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(२) चाबलका नियन्जण--इंपीरियल इंस्टि 
व्यटकी उपसमितिक्री रिपो्टका एक भाग चावलो 
पर है। रिपोर्टमे लिखा है कि संसारके भिन्न भिक्ष 
देश चावलोकी जो राशि विदेशोसे मंगाते थे आवलका बाह्य 
उसका &४फी सेकड़ा एक भाग भारतसे ही जाता ब्यापार 
है । श्रभीतक भारतसे अन्य देशोमें २४००००० 
टन # चावल जाता है जो इंग्लेण्डके गोरे साप्रा 
ज्यकी जरूरतोकों बड़ी आखानीसे पूरी कर 
सकता है। इसी उद्देश्यसे इस्पीरियल इंस्टिस्यूट्की 
उपसमितिने चावलोपर भी भारत सरकारका 
नियन्त्रण आवश्यक समझा है। उसके विचारमे 
चावलके नियन्त्रणके लिए भी तेलहन पदार्थों 
नियन्त्रण जो तरीके काममे लाये जॉँय उन्हीं 
तरीकोको काममे लानां चाहिए। दुःखका विषय 
' है कि यह नियन्त्रण भारतके लिए हानिकर होगा 
क्योंकि भारतमें चावल पहिलेसे ही कम होता है 
ओर भारतकी बढ़ी हुईं आ्राबादीको संभालनेमें 
असमर्थ है । दृष्टान्त स्व चावलोकी उत्पत्तिको 
लीजिए। १६१३--१७ से १६१८-१६ तक वर्मा तथा 
आखसाम सहित संपूर्ण भारतम चावलोकी उत्पैकशि चाबलकौउतपत्ति 
इस प्रकार थी[-- तथा रक्तनी 


आती 


+# है टन+-२७॥ सेर । 
| हेन्डबुक आव्‌ कमशियल इन्फारमेशन | सी० डबल्यू० ई० काटन 
लिंखित । पृ० १३५ 
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१६१४५ की अप्रे- 
लसे गेहूपर सर- 
कारी नियन्त्रण 
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ऊपर लिखी सूचीसे स्पष्ट है कि १६१८-१६ 
में सारतम २॥ करोड़ टन चावल उत्पन्न हुआ था, 
जो तीस करोड़ जनतामें बाँटा जाकर प्रत्येक 
मलुष्यके पीछे केवल ५ खेर महीनेमें पड़ता दै। 
इसमेंसे भी लगभग २ सेर चावल बाहर जाता 
है और इस प्रकार कुल मिलाकर ४ सेर चावल 
प्रतिमास भारतीयोंकों मिलता है। 


(३ ) गेहूँका नियन्त्रए--१४१५ की अप्रेलसे 
भारत सरकारने गेहूँपर भी नियन्त्रण स्थापित 
किया। इसी दिन गेहूँके बाह्य व्यापारमे व्यक्तियोकी 
स्वतन्त्रताको पददृल्चित किया गया। इसका मुख्य 
उद्देश्य यही था कि गेहँके बाह्मव्यापारसे लाभ 
भारत सरकारको मिले और यूरपकी जरूरतोके 
अनुसार मनमानी राशिमे गेहूँ देशसे बाइर भेजा 
जा सके | १६१५ के बादसे ह्ीदकमिश्षरने अपने 
एजन्टोके दारा सारतका गेहूँ खरीदना शुरू किया 


दर 
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ओर गेहूँका बाज़ारी दाम भी स्वयं ही नियत 
किया। यह काय्यें बहुत ही असन्तोषजनक था। 
क्योंकि सरकार एक झोर शासनका काम करे 
ओर दूसरी ओर व्यापार करे। इससे जनताकी 
स्वृतन्त्रताका नष्ट होना स्वाभाविक ही दे | दुःख- 
की बात तो यह है कि इससे जनताका हित भी 
सुरक्षित नहीं रहता। पर-राष्ट्रका गुलाम होनेखे 
सरकार स्वदेशके हितको भुलाकर गेहूँ बाहर भेज 
सकती है। 
ईस्वी १६२० सनके अ्रक्ट्बरमें सारत सर- 
कारने ४००००० टन गेहूँ बाहर भेजनेकी उद्- 
घोषणा की। इससे देशरम भयंकर शोर मचा। 
ऐसे चिन्तज्ननक ॥समयमे, जब कि दे शवासियां- 
को दुर्भिक्धका डर द्निरात सताता हो, सककरोड़ 
मनके लगभग गहूं बाहर भेजनेकी आज्ञा देना श्रोर 
साथ ही भेज देनेका यल्ल करना इस बातका सूचक 
है कि सरकार जनताके सुखसे कहाँतक निर- 
पेत्त है ओर क्या करना चाहती है। # सरकारी 
नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप कहाँ तक दोषपूर्ण है 
ओोर कितनी हानि पहुँचा सकता है यह भी 
इसीसे स्पष्ट है | 





नरन्करीननमनन-+व्मकाकापभाममममक. 


*दि लीडर, मन्डे, अक्टूबर ४, १६२०। लेख एक्सपोर्ट आव्‌ 
हीट्‌ । देन्डबुकू आव्‌ कमर्शियल श्नफा्मेशन फार इंडिया | सी, डबल्यू, 
है काटन लिखिल । भारतीय संपत्तिशास्त्र, पं० प्राखनाथ-विद्यालंकार 
लिखित, ए, २२६ से २२८ । 


&& 


चारलाख टन 
गेहँका बाहर 
भेजना ॥ 


जंगलोंपर सर 
कारका निय- 
न्त्रण तथा प्र- 
जाके कष्ट । 


.लम्डनमें भार- 
बैकी लकड़ीकी 
प्रदरशिने । 


भारतकीश्रपूवे 
जांगलिक सं. 
: बत्ति | 


राष्ट्रीय आयव्यय 


. (४) ज॑गलोका नियन्जण--जंगलो पर भा- 
रतसरकारने चिरकालसे अपना स्वत्व. स्थापित 
किया है । यह स्वत्व कहाँतक अनन्‍्याययुक्त हे 
इसपर पूर्वप्रकरणोम प्रकाश डाला जा चुका है । 
अंगलोपर सरकारी नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपका 
ही यह फल है कि लोगोको पशु चरानेके लिए 
चरागाह नहीं मिलते और आग जलानेके लिए 
लकड़ियाँ महँगी मिलती हैं। लड़ाइंके ख्चोंको 
पूरा करनेके लिए अब भारत सरकार जॉगलिक 
पदार्थोके बाहय व्यापारको उत्तेजित करना 
चाहती हे । 


एम्पायर मेल नामक पत्रमें लिखा है कि 
“भारतसरकारने लन्दनमे होनेवाली भारतीय 
लकड़ियोकी प्रदर्शिनीमे बहुत ही अधिक भाग 
लिया है । तरह तरहकी खूबसूरत लकड़ियाँ 
भारतके जंगलोसे इकट्टी कौ गयीं और उनकी 
तरह तरहकी चीज़ें बनायी गयीं।” यह इसी- 
लिए कि किसी प्रकारसे जांगलिक पदार्थोंका 
बाह्य व्यापार बढ़े । महाशय हावडेने दिनरात- 
की अथक मेहनतके साथ अंग्रेजलोगांसे भार- 
तीय लकड़ियोके महत्वकों प्रथर किया। इस 
लकड़ियोमे संगमरमरकी तरह सफेद रुपहली 
सुनहली गाढ़ी लाल हल्की साल हरी पौली 
नोली तथा काली रंगकी खूबसूरत से खू बसूरत 


॥ 
घ 
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लकड़ियाँ थीं जिनको देखकर इंग्लेंडण्डवाले 
चकित हो गये । इन लकड़ियाँके खूबसूरतसे 
खूबसूरत पदार्थ बनाकर प्रद्शिनोम रखे गये 
कि अंग्रेज उनको देखकर आख्ये करने 
लगे । 

महाशय हावडेने प्रदर्शिनीम आये हुण 
अंग्रेजों तथा यूरोपीय लोगोकी जो शब्द कहे वह 
इस प्रकार है-- 

भारतके जंगलोकी बहुमूल्य अनन्त सस्पत्ति- 
का यूरपके लोगोको तनिक भी ज्ञान नहीं 
है | लोग खू बसूरतले खूबसूरत बहुमूल्य लकड़ीका 
नामतक नहीं जानते हैँ । टीक लकड़ीहा 
सबको पता है । परन्तु पाठुकका किखीकों भी 
ज्ञान नहीं है। यह लकड़ी घरेलू सामानके लिए 
अपने मुकाबिलेमे किसी लकड़ीकों नहीं रखती । 
अन्डेमन दोीपका संगमरमरकी तरह सफेद लकड़ी 
संसारमें सबसे अधिक खूबसूरत लकड़ी है! 
पियंकदा हजारों लाल तक नहीं गलती । कोकन 
खान सुन्दरी पिठृकदा तथा अन्य प्रकारकों छुन- 
हरी रुपहली पीली हरी नीली काली तथा लाल 
रंगकी लकड़ियोंसे भारतके जंगल पटे पड़े है । 
यूरोपीय लोगोको इनसे लासम उठाना चाहिए |” 

लकड़ीकी प्रदर्शनी इस बातकोी सूचित 
करती है कि भारतसरकार का राष्ट्रीय-आयव्यय 
झागे खलकर केसा रूप धारण करेगा ? भारत- 
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हावडका ल- 
कड़ी प्रदशिनी 
में ज्याख्यान 


लकड़ी प्रदर्शि - 
नीपर शआक्तेप 


राष्ट्रिय आयव्यय 


सरकारका नियन्त्रण तथा हस्तत्तेप दिन पर 
दिन बढ़ेगा इसमें कुछ भी सन्देद नहीं है । भारत- 
सरकारका परराष्ट्का गुलाम होना ओर अंग्रेजों - 
के हितोको सामने रखकर काम करना भारतीयो- 
के लिए. भयंकर है। पेसे शाज्यका हस्तक्षेप 
तथा नियन्त्रण कसी भी देशकी सम्तद्धिको नहीं 
बढ़ा सकता । लकड़ीकी प्रदर्शिनीके प्रश्षको ही 
लीजिए । यदि भारत-सरकार इन लकड़ियों तथा 
इनके बने हुए पदार्थोकी प्रदर्शिनगी भारतके 
मुख्य मुख्य नगरोंमें कर चुकती ओर भारतके 
घनाढ्यों ताल्लुकेदारों तथा नामधारी राजा महा- 
राजाओको इनके कारखानों खोलनेके लिए उत्ते- 
जित कर चुकती ओर इसपर भी यदि कोई 
तैयार न होत/ तो फिर लन्दनमें भारतीय लक- 
ड्रियोंकी प्रदर्शिनी की जाती तो भी कोई बात थी । 

भारत सरकारका नियंत्रण तथा हस्तत्षेप 
कभी भी देशके लिए हितकर नहीं होसकता इसी 
को पुष्ठ करनेवाले ओर भो बहुतसे प्रमाण है । 
अब उन्हींको दिया जायगा । 

(ख) भारत-सरकारके नियन्त्रण तथा 
हस्तक्षेपके दोष । 
घन प्राप्त करने तथा सैनिक ख्चोंके सलाने फे 


लिए भारत-सरकार जिन जिन पदार्थोपर 
ओर जिस ओर झपना नियन्त्रण तथा दस्तदोप 
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करना चाहती है उसका उल्लेख किया जा चुका ! 
भारत सरकारका नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप कुछ 
भी बुरा न होता यदि भारत-सरकार हिन्दुस्ता 
नियोके प्रति उत्तरदायी होती और जनताके हित- 
के सम्बन्ध अपनी जिस्मेदारियाँ समभती 
दुःख तो यह है कि यही बात भारत-सरकार में 
नहीं हे | इद्चललेए्डके महाजनों तथा महाजनी 
राज्योका हित ही भारत-सरकारके नियन्त्रण तथा 
हंस्तक्तेपका मुख्य आधार है। भारत-सरकारकी 
नीति है कि भारतवर्ष चाहे तबाह होजाय परन्तु 
इक्ललसयडके स्वाथेपर धक्का न पहुँचना चाहिए। 
अंग्रे जोके प्रति उत्तरदायों होनेसे भारत सर- 
कारका स्वरूप गोरे काल्ेके भेद भावसे रंगा 
हुआ है। ऊपरसे चाहे उसकी मूर्ति कितनी ही भद 
क्यों न हो, परन्तु उसका द्लि उन्हीं वासनाओं 
से परिपूर्ण है जिनके कारण भारसीयौकी दशा 
गुलामीसे भी बुरी है। यदि कोई अंग्रेज हिन्द- 
स्तानीको जानसे मार डाले तो उस्तकी तिजन्नी फट 
जाती है ओर जिगर बढ़ जाता है । परन्तु यदि 
कोई हिन्दुस्तानी अंग्रेजकी मार दे तो सारे हिन्द- 
स्तानके अंग्रेजोका खून उबल् उठता है और यह 
लोग एकके बदले दस पन्‍न्द्रह भारतीयोंको बक्ति 
चढ़ाये बिना नहीं रुकते । यही गोरे कालेका भेद 
सरकारकी आशिक नीतिम॑ भी काम करता हे । 
थेसे उपाय किये जाते हैं कि भारतकी खानों 
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भारत-सरकार 

भारतीयोंके प्र- 

ति उत्तरदायी 
नहीं हे 


जातीय पक्तपाद 
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आमदनीके ठेकों जंगलों नहर नदीके पुलौके ठेके अंग्रेजकों ही मिल 


में गोरे कालेका 
मेद भाव 


कोयलेके उद्योग 
बन्धेका महत्व 


,भारतीयोंका 
साइस 


नि 


जांय। अफीम शराब बिजली ट्राम आदि अनेक 
व्यवसाय अंग्रेजोंके ही पास हैं। लड़ाईके दिनोसे 
भारत-सरकार कोयलेके मामलेम॑ जो चार्ल चल 
रही हे उससे उसका स्वरूप अच्छी तरहसे जाना 
जा सकता है | मुद्रा चमड़ा ब्लाकेड आदि अनेकों 
मामले हैं जो भारत-सरकारके नियन्चरण तथा 
हस्तत्षेपके दोषोपर भलीमाँति प्रकाश डालते हैं । 
(१) कोयला तथा भारत सरकारका नियन्च्॒र 
कोयला बहुत ही महत्त्वपूर्ण पदार्थ है। देशकी 
श्रौद्योगिक उशन्नतिके साथ ही सांथ कोयला खुदाने 
वाले खानके मालिकोकी श्रामदनी बढ़ती जायनगी । 
यह आमदनी काफी प्रलोभन है। बंगाल बिहार 
के कोयलेकी खानोपर बंगीौय जमींदारोका खत्व 
था । उन्‍्हींको आजकल कोयलेकी खुदाईपर 
राजस्व (२००७)७ ) मिलता है। शुरू शुरूमे 
भारतकी सोने हीरेको खानोके सटश हो कोयलेकी 
खानोपर भी यूरोपोय लोगोने ही हाथ साफ किया। 
रानीगज़्को पहिले दर्जजी कोयलेकी खामे 
लगभग उन्हींके स्व॒त्वमे आ गयीं। इसके बाद 
भारियामे भी उन्होंने प्रवेश किया। देखादेस्ती 
बहुतसे कच्छी मारवाड़ी बंगाली तथा पञ्ञावियाँ- 
ने भी ऋरियाके कोयलेकी खानोंको खरीदा और 
उनके खुदाना शुरू किया । १४१७ तक हिन्दुस्तानी 
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कीोयलेकी खानोंको खरीदते ही गये । बुखारा 
रासगढ़की नयी खानोको भी उन्होंने प्राप्त करना 
चाहा | परन्तु भारत-सरकार तथा अंग्रेज कमि क्षर- 
की कृपा सदा अंग्रेजी कंपनियोपर ही बनी रही | 
भारतीय भारत-सरकारके नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपसे 
आपनो ही पक्रत उपजसे लाम उठानेमे असमर्थ रहे । 
१७१७ तक कोयलेकर कारोबार सारतीयोको अपनी 
शोर खींचता रहा | इसी कारोबारके सहारे सैकड्डों 
आदमी लुटिया डोरी लेकर गये और लखपति हो 
गये। अंग्रेजों तथा भारत-सरकास्प्हो यह बात 
स्वीकृत न हुई ! 


खन १६१७ मे जहाहोकी कमीके कारण कल- 
केसे जदाजोंके द्वारा कोयला बम्बई न पहुँच 
सका ! इलसे व्यापारियोने रेलोके दारा कोयला 
बस्बईम भेजनए शुरू किया। बम्बईको उद्योग-धन्धे 
तथा ऋारखाने लगभग मसारतीयोके ही पाल हैं| 
जहाजोके द्वारा कोयलेका आन! रुकते ही और 
रेलोके द्वारा बस्बईमे कोयला भेजना शुरू होते ही 
भारत-सरकारने अपने नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपका 
अच्छा मौका हूंढ़ा। पहिले पहिल तो भारतठ- 
सरकारने 'कोलसमिति' नियतकी ओर उसके बाद 
कोयलेका नियन्त्रण कोलअध्यतक्ष ( (०००]-००४१६- 
0]]67 ) के दाथमे दे दिया। यहाँसे ही भारत-सर 
कारका नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप भारतीयौंके लिए 


२०७५ 


जहारजोकी कमी 


भारत सरकार 
का हस्तक्षेप 


"कोल भ्रध्यक्ष- 
' की चतुराई 


'कीयलेपर सर- 
'कारी निमन्त्रय 


राष्ट्रीय आयब्यय 


हानिकर होता है और उनके गलेपर फॉसीका 
फन्‍्दा फिंकता है। 


पहिले पहिल कोलअ्रध्यक्तने यह चाल चली 
कि दूसरे तथा तीखरे दर्जेकी कोयलेकी खानोका 
ख़ुदना ही बन्द कर दिया। क्योकि इन्हींपर भार- 
तीयोका स्वत्व था। कोलश्रध्यक्षकी इस चालसे 
भारतीयोंका कारोबार शिथित्र हो गया और 
अंग्रे जोने इससे मनमाना घन कमाया। धोरे धीरे 
कोलअध्यक्ष के नियन्जरण तथा हस्तक्षेपका असर 
भारतके उद्योग धन्धौपर पड़ना शुरू हुआ । 
पञ्ञाबम इंटों तथा चूनेके भट्टौको स्यंकर चुकसान 
पहुँचा | जूटके कारखानोमे भी आजकल कोयलेकी 
कमीकी शिकायत है। दृष्टान्त स्वरूप १६२० की 
अक्टूबरमे जूटकी मिल्लोके पास २७००० टन कोयला 


ओर उद्योग ध- हे | पिछले साल इसो महीनेमे उनके पास उससे 
'न्पोंकी हानि पाँच गुना कोयला था। संयुक्तप्रान्तकी सर- 


कारने भी अब यह मान लिया है कि आन्‍्तके 
उद्योग धन्धोकी कोयलेकी कमोके कारण भयंकर 
नुक्सान पहुँचा हैे। कोलभध्यक्ष तथा भारत 
सरकारके नियन्न्नणुसे वम्बईके कारखानेयाले 
भी परेशान हैं। इंडियन माइनिझूः फीडरेशनने 
ठीक कहा है कि “कोल अ्रध्यक्ष तथा भारत-सर- 


कार युरोपीय लोगोका पक्ष करतो है। और हिन्दु- 


स्तानी खानोंके मालिकोको सुक्सान पहुँचाती है । 
१०६ 


व्यष्टिवाद 


इसी भेद्भावके कारण जातीय विद्वेष दिन पर 
दिन उम्ररूप धारण कर रहा है। खानमालिको में 
यह बात विशेष तोरपर है।? #१६२१ की जनवरीमे 
बठी रेलवे कमेटीमें महाशय घोषने भी यही बात 
प्रगटकी । उन्होंने अपने पक्तकी पुष्टिम दृष्टान्त 
दिया कि “डडना खान जबतक भारतीयोके पास 
थी तबतक वहाँ रेलकी लाइन न बनायी. गयी। 
यही बात ओर खानोके साथ हुई | लाचार होकर 
अपनी एक खानका श्राधा भाग मेने एक अंगरेजके 
हाथ बच दिया । बेचते ही वहाँ रेलवेलाइन पहुँच 
गयी । यहाँ ही बस नहीं। कोलश्रध्यक्ष पहिले 
दर्जे कोयलोको खानोंके लिए रेलगाड़ीके डब्बे 
देता था। अंगरेजोका तो घटिया दजंका भी कोयला 
पहिले दर्जका कोयला बना दिया जाता था। 
ओर भारतीयोंका पहिले दर्जका कोयला भी घटिया 
दुजका कोयला समझा जाता था | आजकल 
मग्मा खानका कोयला पहिले दजका कोयला 
समभा जाता है ओर जहाजोके लिये भेजा जाता 
है। परन्तु जबतक वह खान हिन्दुस्तानीके पास 
थी तबतक उसका कोयला! तीसरे दर्जका कोयला 
बना दिया गया था .ओर माल गाड़ीके डब्बे 
इस कोयलेके भेजनेके लिए न मिलते थे ।”+' कोल 


# कामसे, नवंबर, १६२० पृ० ६०५ 
$ इंडियन रेलवे कमेटीकी कलकत्ते की बठकमें महाशय घोप का 
उत्तर प्रत्युत्तर । 


२७० ५ 


रेलबे कमेटीमें: 
महाशय घोष्‌ः 
की सम्मिति 


"कील भ्रध्यक्ष- 
'की चतुराई 


कोयलेपर सर- 
'कारो निमन्त्रण 
ओर उद्योग थ- 
'न्थोंकौ हानि 


राष्ट्रीय आयव्यय 


हानिकर होता है और उनके गलेपर फॉाँसीका 
फनन्‍्दा फिंकता है | 


पहिले पहिल कोलश्रध्यक्षने यह चाल चल्नी 
कि दूसरे तथा तीसरे दर्जकी कोयलेकी खानोका 
ख़ुदना ही बन्द कर दिया। क्योंकि इन्हींपर भार- 
तीयोका स्वत्व था। कोलश्रध्यचक्षकी इस चालसे 
भारतीयोका कारोबार शिथित्र हो गया और 
अंग्रे जीने इससे मनमाना धन कमाया। धोौरे धीरे 
कोलअध्यक्ष के नियन्त्रण तथा हस्तक्तेपका असर 
भारतके उद्योग धन्धोपर पड़ना शुरू छुआ । 
पञ्ञाधमें इंटों तथा चूनेके भट्टौको भयंकर सुकसान 
पहुँचा | जूटके कारखानोमे भी श्राजकल कोयलेकी 
कमीकी शिकायत है। दृष्ठान्त स्वरूप १६२० की 
अक्टूबरमे जूटकी मिलोके पास २७००० टन कोयला 
है। पिछले साल इसी महीनेमें उनके पास उससे 
पांच गुना कोयला था। संयुक्तप्रान्तकी सर- 
कारने भी अब यह मान लिया है कि प्रान्तके 
उद्योग धन्धोको कोयलेकी कमीके कारण भयंकर 
छुकक्‍सान पहुँचा हे। कोलअध्यक्ष तथा भारत 
सरकारके नियन्त्रणसे वम्बईके कारखानेवाले 
भी परेशान है। इंडियन माइनिडः फीड रेशनने 
ठीक कहा है कि “कोल अध्यक्ष तथा भारत-सर- 
कार युरोपीय लोगोका पक्त करती है। और हिन्दु- 
सस्‍्तानी खानोंके मालिकोको सुकक्‍्सान पहुँचाती है । 


१०६ 


व्यष्टिवाद 


इसी भेद्भावके कारण जातीय विद्वेष दिन पर 
दिन उम्मरूप धारण कर रहा है। खानमाल्तिकों में 
यह बात विशेष तोरपर है।? #१६२१ की जनवरी मे 
बेठी रेलवे कमेटीमें महाशय घोषने भी यही बात 
प्रगटकी । उन्होंने अपने पक्तकी पुष्टिमे दृश्टान्त 
दिया कि “डडना खान जबतक भारतीयोके पास 
थी तबतक वहाँ रेलकी लाइन न बनायी. गयी। 
यही बात ओर खानोंके साथ हुई | लाचार होकर 
अपनी एक खानका आधा भाग मेने एक अंगरेजके 
हाथ बच दिया । बेचते ही वहाँ रेलवेलाइन पहुँच 
गयी । यहाँ ही बस नहीं। कोलश्रध्यक्ष पहिले 
दजके कोयलोको खानोंके लिए रेलगाड़ीके डब्बे 
देता था। अंगरेजांका तो घटिया दर्जका भी कोयला 
पहिले दुजंका कोयला बना दिया जाता था। 
ओर भारतीयोंका पहिले द््जका कोयला भी घटिया 
दर्जका कोयला समझा जाता था। आजकल 
मग्मा खानका कोयला पहिले दर्जका कोयला 
समभा जाता है ओर जहाजौके लिये भेजा जाता 
है। परन्तु जबतक वह खान हिन्दुस्तानीके पास 
थी तबतक उसका कोयला तीसरे दर्जका कोयला 
बना दिया गयाथा .ओर माल गाड़ीके डब्बे 

इस कोयलेके भेजनेके लिए न मिलते थे |” कोल 


# कामसे, नवंबर, १६२० पृ० ६०५ 
| इंडियन रेलवे कमेटीकी कलकत्ते की बठकमें महाशय घोष का 
उत्तर प्रत्युत्तर । 


१७०५ 


रेलबे कमेटीमें' 
महाशय घोष- 
को सम्मिति 


भारत सरकार 
के कहने तथा 


राष्ट्रीय आयव्यय 


अध्यक्त तथा भारत सरकारके नियन्त्रणसे हिन्दु- 
सतानी खानमालिकोको बहुत ही अधिक नुक्सान 
पहुँचा । उनके मेहनती मजदूर टूटकर अगरेजोकी 
खानोमे मजदूरी करने लगे ओर बहुतोंको माल 
गाड़ीके डब्बोके न मिलनेसे अपनी खान अँगरेजो 
के हाथ बेचनी पड़ी । 

जनताकी संपत्तिकी हस्तगत करना सुगम 
काम नहीं है | नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप खिलवाड़ 
नहीं हैं। परन्तु भारत-सरकार नियन्त्रण तथा 
हस्तचेप ही करना चाहती है। इस उद्देश्यसे वह 
जो जो काम करती है उनपर परिस्िति तथा न्याय 
का स्रेल चढ़ाती हे। यही कारण है कि वह जो 
जो बात कहती है उससे उल्तट ही करती है। 


'करनेमें पररुपर दृष्टान्त खरूप लड़ाईके कारण बहुतसे हिन्दुस्तानी 


'बरोध 


'यहिले दर्जेकी 


खानोंकी रचा 


का अत 


कारखानोको बहुत ही अधिक काम करना पड़ा । 
इसलिए उनको कोयलेकी बहुत ही श्रधिक जरूरत 
थी । परन्तु भारत सरकार तो कोलश्रध्यक्षके 
दारा अपने नियन्त्रणकी चिन्तामें थी। साथ दही 
उसमे गोरे कालेका भेदभाव भी काम करता था। 
यही कारण है कि उसने दूसरे तथा तीसरे दर्जकी 
कोयलेकी खानोंका खुदना बन्द कर दिया। और 


' कोयलेका दुर्भिक्त डाल दिया। 


पहले दर्जकी कोयलेकी खाने कम हैं। अतः 
इंग्लेएडसे एक चतुर व्यक्ति बुलाया गया कि वदद 
कोई तरीका निकाले कि पहिले वर्जेकी कोयलेकी 


१्ण्घ 


व्यष्टिवाद 


खान सुरक्षित रहें' । डचित तो यह था कि पहिले 
दर्जकी कोयलेकी खानोंका खुदना रोका जाता। 
परन्तु इसमें अंगरेजोका लुक्लान था । यही कारण 


है कि कोलअध्यक्षने दूसरे तथा तीसरे दर्जेकी , 


कोयलेकी खानोका खोदना रोककर हिन्दुस्ता- 
नियोका गल्लोघोटकर अ्रंगरेजोको सम्ुद्धकर 
दिया। प्रश्न जो कुछ है वह यही है कि यदि 
भारत खसरकारकों यही करना था तो इंग्लैण्डसे 
पक चतुर व्यक्तिको बुज्ञाकर भारतका धन वृथा 
हीकयो फूँका १ # 

सरकारको मालगाड़ी के डब्बोकी कमी की शिका- 
थत है। परन्तु जब सर एलन आर्थरने कहा कि 
भारत सरकार तथा रेलवेकंपनियोकोी जितने डब्बे 
चाहिये हम बनाकर देनेके लिए तेयार हैं। इस 
'पर भारत-सरकार सहमत न हुईं । भारत सर- 
कारका नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप भारतीयोंके लिए 
कहाँतक दानिकर है यह कोयलेकी कहानीसे अच्छी 
'तरह स्पष्ट है । | 


श १००72७७७७आरर्नी/ »णाणणांणंााभा 0०० ंआाआा ०७ ं।४७०७णर्म 


 खदश दी चमड़ेका किस्सा है। लड़ाईके दिनोमें 
सरकारको चमड़ेकी जरुरत थी । अतः खर- 





# कामस, अक्टूबर २८१६२० पृ० ८५४। 
* | झस सारे प्रकरणके लिये कामस को १६२५० तथा १६२१ को 
अभ्रतियों को देखो । 


१०& 


सरण्लन आथर 
का चेलेन्ज 


अमड़ेकी जरूरत 


चमड़ेका निकः 
न्न्खु 


चमड़ेका बाहर 
जानेसे रोकता 


चमड़ेके व्यापा - 
रिया तथा व्यव 
सायियोंकी त- 
बादी 


राष्ट्रीय आयव्यय 


कारने चमड़ेके कारोबारपर अपना नियन्चण 
स्थापित किया। लड़ाईके समयतक भारत- 
सरकार कम दाम देकर चमड़ेके व्यापारियों 
तथा व्यवसायियोसे चमड़ा तथा चमड़ेका मात्त 
लेती रही । खास कानूनके द्वारा चमड़ेकी 
उत्पत्ति तथा व्यवसायकों सरकारने उत्तेजित भी 
किया। परन्तु लड़ाई खतम होते ही सरकारका 
नियन्त्रण दूसरे रूपमे प्रगट हुआ। उसने चमड़े 
का बाहर जाना रोक दिया | इससे देशमे चमड़ा 
सस्ता हो गया। कुछ एक व्यापारियोने सस्ते चमड़े 
को खरीद लिया कि आगे आनेवाली भहंगीसे 
वह धन कमा सकेगे। परन्तु इुआ क्या ? सर- 
कारके नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपसे चमड़ेका व्यापार 
तथा व्यवसाय पूचेबत्‌ शिथित्र रहा । 


लड़ाईके दिनोमें बिचारे चमड़ेके व्यापारियों 
तथा व्यवसायियोको सरकारी हस्तक्षेपसे कुछ भी 
धन कमानेको नहीं मिला। लड़ाईके खतम होने 
के बाद भी सरकारी हस्तक्षेपने उनको धन कमाने 
से रोका । 


(३ ) सरकारी नियन्त्रणके और दृष्ठान्त-- 


| १६२० की माचेमे भारत-सरकारने रिवस काउ- 


न्सिल बेचना शुरू किया। इसके बेचते ही भार- 
तके वह बाह्य व्यापारी जो देशसे कच्चा माल 
बाहर भेजते थे द्वालिये हो गये। चमड़ेके बाह्य 
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' व्यप्टिवाद 


व्यापारी भला कब बच सकते थे । उन्होंने 
खरकारसे सहायता माँगी तो सरकारने मुंह 
मोड लियां#। 

(२ ) सरकारी नियन्त्रणके अन्य दोष-- संवत्‌ 
१४७६के कुम्भ (फाल्युंन) से १६७८के कुम्भतककी 
आ्धिक घटनाओका अध्ययन इस बातकी सूचित 
करता है कि सरकारी नियन्तणके बढ़ने से भारतको 
भयंकर जञकसान पहुँचेगा । १४७५के सालके 
शुरूम हो सरकारने रिवसंकाडन्सिल बचना 
शुरू किया था | इसपर भयंकर शोर मचा । महा- 
शय बोमनजीने कहा कि “भारत-सरकारकी नीति 
भारतके व्यवसाय व्यापारकी उन्नति तथा हित 
साधनके अजुकूल नहीं हे। हमारे देशके हितपर 
तनिक भी ध्यान नहीं ,दिया जाला”।' महाशय 
चिन्तामणितकने यह लिख दिया कि “भारतकी 
पूँजीका अर्वाचीन प्रयोग बहुत ही अन्याययुक्त है। 
सरकारका रिवस काउन्सिलका बचना कभी भी 
स्याययुक्त नहीं कहा जा सकता है? [ महाशय शर्मा 
ने व्यवस्थापक सभामे कहा कि 'भारतीयोको 
झपने व्यापार व्यदसायकी उन्नतिक लिए इस समय 
पक एक पाईकी जरूरत हे। नकली तरीकोसे 


किडनी “ना अतीक फनननतन नली जय निधन कप नननल न कम नयतान ० सलयनकी पक । 


# देखो ! अक्तूबरसे जनवरीतककी कामसे पत्रको प्रतियाँ। सन्‌ 
१६२०--१६२६ । 

दि लीडर' मार्च ११, १६२० 

| दि लीडर मा ११-१६२० 
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रिबसेका- 

उन्सिल्सका 
बचना 

बोमनजी 


चिन्तामरि 


शर्मा 


मालवीयजी 


फजलभाई क 
रीमभाई 


रिवर्सकाउन्स 
लका असर 


इपीरियल बंक . 


तथा सरकारी 
हस्तक्षेप 


राष्ट्रीय आयव्यय 


भारतकी पूंजीकों ऐसे समयमें विदेश लेजाना पूर्ण 
तोरपर भअन्याययुक्त है, # पंडित मदनमोहन 
मालवीयजीने शर्माके विचारोका समर्थन किया | 
सर फजलसाई करीमभाईने तो यहाँतक कद्द दिया 
कि करन्सीकमेटीकी रिपोर्ट ही अन्याययुक्त हे । 
क्योंकि सोनेका दाम पुनः अपने स्थानपर आ पहुँ- 
चेगा। अब सरकारको विनिमयकी द्र पूर्वेचत्‌ ही 
रखनी चाहिए। न 

जिन बातोका डर था वे १४७६के मध्यसे 
१६७७के कुम्मतक सिरपर आ पड़ी | विदेशसे माल 
मंगानेवाले व्यापारी चोपट हो गये ओर भारत- 
सरकारने किसी प्रकारकी भी सहायता उनको न 
पहुँचायी। आजकल उद्योगधन्धों तथा व्यापा- 
रीय कार्मोमें जो मन्दापन तथा शिथिलत्नता है घह . 
भारत-सरकारके हस्तक्षेप तथा नियन्त्रणका ही 
फल हे । 


इंपोरियल बंककी भी इसी लिए सूशिको गयी है । 
अब भारत-सरकार दरसाल देशवासियोके प्रत्येक, 
उद्योगधन्धे तथा व्यापारम अपना नियन्जरण तथा 
हस्तक्षेप बढ़ाती जायगी । इंपीरियल ब॑ं कके सहारे 
ही भारत-सरकार संपूर्ण व्यापारोय औद्योगिक 
कामोको स्वयं करेगी । 


# दि स्टेट्समैन, माचे ११, १९२७, 
' दि स्टेट्समैन, माचे ११, १६२०, 
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व्यष्टियाद 
(३) राष्ट्रीय आयव्ययका नया रुप--लड़ाईले 


पहलेतक भारत सरकारके संपूर्ण स्तचोंका भार 
भारतकी भूमिपर था। अब सब भार सारतकी सब 
प्रकारकी उपजपर पड़ेगा। जंगल, खान, चावल, 
गेहूँ तथा अन्य खाद्य ओर उपभोगयोग्य पदार्थों 
ओर प्राकृतिक संपतक्तियोपर भारत सरकारका निय- 
न्त्रण बढ़ता जायगा और सरकार वहाँसे अधिक 
अधिक आमदनी प्राप्त करेगी । ठेकों तथा लेख- 
न्‍सोका प्रयोग भी बढ़ेगा । 


सरकारके नियन्त्रणसे देशवासियोक्री गुलामी 
उग्मरूप धारण करेगी ओर उनका अपनो पुरानी 
स्वतन्त्रताको प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो 
जायगा। 


इस विषयपर अब हम अधिक न लिख करके 
सरकारकी वर्तमान दोषपूर्ण नीति क्या है ओर 
हिलतकर नीति क्या दो सकती है यह संच्तषेपसे 
देखाना चाहते हैं। जिससे राष्ट्रीय आयव्ययशाख्रके 
अध्ययनम सुगमता रहे। 


३--भारतके राष्ट्रीय आयव्ययपर विचार * 


राष्ट्रीयी आयव्यय राष्ट्रीयी आयव्यय 
शाखके अचुसार भारतके शाख्रके अनुसार भारत- 
लिए सरकारकी दोषके लिए सरकारकी दितकर 
पूर्ण नीति ये हैं । नीति ये हैं । 
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भोभिक लगान 


ब्यायसायिक कर 


सापेक्षिक 
करकी नीति 


राष्ट्रीय आयब्यय 


सरकारकी दोष- 
पूर्ण नीति 
१-भारतीय' सरकार 
भोमिक लगानको दिन 
पर दिन बढ़ा रही है.। 
यह बुरा है। 
२-भारतीय व्यवसायों- 
के हितमें सामुद्रिक कर- 
का प्रयोग नहीं है । विक्र० 
१८४७६ पर जो ३३ * व्याच- 
सायिक कर लगाया 
गया हेओर इसी प्रकार- 
की नीति काममे लायी 
जा रही है। इससे स्वदे- 
शीय व्यवसायोपर धका 


पहुँचा है | 


३-सापेज्षिक करकी 
नीतिकीं भोर भारत-सर 
कार पग घर रही है । 
इससे भारतीयोपर कर 
लग सकता है ओर 


इस करसे विदेशीय व्य- 
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सरक्ारका हलकर 
नीति 


-भौमिक लगान खिर 
कर देना चाहिए ओर 
आवश्यकतानुसार घटा 
देना चाहिए। क्‍ 

>-भारतीय व्यवसा- 
योकी सामने रखकर ' 
उनको बढ़ानेवाले सामु- 
द्विक करका प्रयोग, 
करना चाहिए। सामु-' 
द्विक कर इतना अधिक 
होना चाहिए कि बिदे- 
शीय माल भारतमे न 
बिक सके | वि० १८७४ 
की व्यावसायिक कर 
नीतिको एकदम छोड 
देना चाहिए | ' 
३-भारतमे सापेक्षिक, 





करना निरथेंक है। भारत 
को अपने व्यवँसायोको 
सामने रखकर स्वत 


तथा बाधक दोनो? ही 


व्लायपतियोकी लाभ 


पहुँच सकता है। यह 
नीति इंग्लिस्तानके लिए 


हितकर है. परन्तु भारत- 
को इससे चुकसानके 
खिंवाय कुछ भी लाभ 
नहीं । 


४-आजकल राज्यको 


सेनापर बहुत धन व्यय . 


करना पड़ता है क्योकि 
वह स्थिर सेना रखता 
है| प्रजाको हथियार 
नहीं दिये गये हैं । 


व्यष्टिवाद 


प्रकारकी व्यापारनी- 
तिको काममे लाना 
चाहिए । जहाँ स्वतन्त्र 
व्यापारसे लाभ पहुँचे 
वहाँ स्व॒तन्त्र ब्यापारकी 
नीति काममे लायी जाय 
ओर जहाँ बाधित व्या- 
पारकी नीतिसे लाभ हो 
वहाँ बाधित व्यापारकी 


नीतिकों काममे लाना 


चाहिए। 


४-स्थिर सेना विधिकफो 


बहुत कुछ हटा देना 
चाहिए। कुछ थोड़ी सी 
ही स्थिर खेना रखनो 


चाहिए। बाधित सैनिक 
 विधिका प्रचार करना 


. चाहिए। सबको हथि- 


४-यूरोपियनोकी तन- 
रूवाहे अधिक हैं और 
उत्तरदायित्वके स्थान- 


पर बहुत कम सारतींब 


नियुक्त किये जाते है । 


यार मिलना चाहिए। 
५-यूरोपियनोंकी तन- 
ख्वाहदे कम कर देनी 
चाहिए ओर उत्तरदायि- 
त्वके स्थानपर भारती- 
योको ही नियुक्त करना 


' चाहिए। 


श्श्प 


स्थिरसेना विभि 


अधिक वैतन 


मादक इव्थोंका 
' शकाधिकार 


रेल तथा नहर 


ऋआाजिक स्व॒राज्य 


राष्ट्रीय आयव्यय 


६-मादक द्रव्योका 
एकाधिकार _ राज्यकी 
झायके लिए है। इस 
पकाधिकारम प्रजाके 


हितका ख्याल नहीं है। 


७-नहरोकी अपेक्षा 
रेलोपर अधिक धन व्यय 
किया जा रहा है। नहर 
ऐसी बनायी जा रही हैं 
जिनसे व्यापार व्यव- 
सायको कुछ भी सहा- 
यता नहीं पहुँच सकती। 
रेलोको गारंटी विधि 
पर बनाया गया है । 


में 


६-मादक दृब्योके 
फ्काधिकारसले आय 
प्राप्त करनेका यत्तषे न 
करना चाहिए। इस 
प्काधिकारमे प्रजाके 
हितको दी सामने रखना 
चाहिए। 


>-रेलोकी अपेत्ता नहरो 
पर अधिक धन व्यय 
करना चाहिए। नहर 
ऐसी बनायी जानी 
चाहिए जिनसे व्यापार 
व्यवसायकोी सद्दायता' 
पहुँचे। रेलोके बनाने 
गारंटी विधिको 
काममें लाना ठीक नहीं: 
है। क्योंकि इससे फजूल- 
स्र्यी बढ़ती है ओर 


. भारतका घन विदेशोमे 


८ए-सारत सरकार 
जबताके प्रति उत्तरदायी 
नहीं हैे। आयव्ययके पास 
करने या न करनेमे 


११६. 


पईँचता दे । 

८छ-भारत खरकारकों, 
जनताके प्रति -उत्तर# 
दायी दोना चाहिए: 
आयव्ययका पास करना 


भारतीयोंका कुछ भी 
अधिकार नहीं है । 


&£-जनताके प्रति अच्ु- 
त्तदायी होते हुए भारत 
खसरकारका भारतीय 
सम्पत्तिपर स्वत्व हे । 
यह बात ठीक नहीं है । 


१०-जातीय ऋण दिन- 
पर दिन बढ़ रहा है । 
११-भारत जहाजी 
शक्ति नहीं है । 


१२-भारत खरकार 
अब दिनपर दिन अणएना 
नियन्त्रण बढ़ाएगी और 
व्यापार व्यवसायके काम 


व्यष्टिचांद 


या न करना एकमान्र 
जनताके ही दाथमे होना 
चाहिए। द 


$-जनताके प्रति उत्तर- 
दायी होते हुए ही भारत 
सरकारका भारतीय 
सम्पत्तिपर स्वत्व होना 
चाहिए। यही बात नया य- 
युक्त है। 


जातीय संपर्शि 
पर स्वत्व 


१०-आतीय ऋण दिन- जातीय ऋण 


पर दिन घटाना चाहिए। 


११-भारतम उत्तर- 
दायी राज्य होना चाहिए 


शोर भारतको जद्दाजी 


शक्ति बन जाना चोहिए। 


बिना उत्तरदायी राज्य-' 


के भारतका जहाजी 
शक्ति बनना जातीय 
अऋरणकी और भी अधिक 
बढ़ाना होगा । 
१२-भारत सरकारका 
व्यापार व्यवसाय करना 
ठीक नहीं है। इस गुला- 
मीकी हालतमे यह 
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जहाजौ शक्ति 


सरकारी निय- 
न्त्रण॒का बढ़ना 


धनको सहा- 
यता 


मुद्रानिर्माण में 
स्वतन्त्रता 


के 


... शाषट्रीयबंकविधि 


राष्रीय आयव्यय 


करेगी ओर उससे आम- 
दनी बढ़ाएगी । 


१३-भारती यव्यव- 
सायोकी उद्चतिमे राज्य 
उदासीन है। वह घनकी 
उचित सहायता नहीं 
पहुँचाता । 


१४-भार्तमें जनताकों 
सिक्कोके बनानेमे स्व॒त- 
न्त्रता नहीं है | टक्‍्साले 
लोगांके लिए खुली नहीं 
है। रुपयेमे युद्धसे पूर्व 
चाँदी कम थी। इसकी 
आमदनी स्वरणकोष 
निधिमे थी जो इंग्लि- 
स्तानमें रखा हुआ है। 


. १ए-भारत-सरकार 
राज्यकोष विधिकी ओर 
द श्श्द 


उचित है कि भारत सर- 
कारका नियन्त्रण तथा 
हस्तक्षेप जहाँतक कम हो 
सके कम हो । 


१३-भारतीय व्यवसा- 
योकी उन्नतिमे राज्यकों 
विशेष ध्यान रखना 
चाहिए। व्यवसायोको 
धनकी उचित सहायता 
पहुँचानी चाहिए। 


१४-भसा रतमे जनताको 
सिक्कोके बनानेमे स्वत- 
वन्ञता होनी चाहिए। 
टक्‍खाले लोगोके लिए 
खुल जानी चाहिण। 
रुपयेकी कृत्रिम सिका 
करके सोनेका वास्त- 
वपिक सिक्का चलाना 
चाहिए । स्वंणोकोष- 
निधिको इंग्लिस्तानमें न 
रखना चाहिए। 


१५-भारत-सर कारन 
को राष्ट्रीय बंक खोलनए- 


व्यष्टरिवाद 


'दिनपर दिन पग धर चाहिए ओर उसौके 
'रही है #। द्वारा नोट निकालना 
चाहिए और उसीमे 
स्वंकोष निश्िको 
रखना चाहिए ॥ | ' 


# बहुतोंका विचार हे कि रिफाम स्कीमके पास हो जानेके कारण 
सरकारकोी आर्थिक नीति तथा राष्ट्रीय श्रायव्यय नीतिमें परिवत्तन हो 
' जायगा । हो सकता है ऐसा हो | हम हृदयसे यही चाहते हैं । द्वितीय 
'संस्करणमें उत्पन्न परिवत्तनका उल्लेख किया जायगा । अभीसे कुछ भी 
लिखना करठन प्रतीत होता है । 


ए, ७. (४९: ॥8|8४॥ 7900४878! 7॥00507797० 
27696, शवाबमध॥ फएठा0मा८5,. 72. 0७5. 006: 
गाद& प्रशभ0९ए ॥487ए फ्रेतधंडत एप!) 77968 (५ ६४९ 
फ्राहिणांबा 3826; फंब्ाया7९ 9 ग5१]8, ९९, 
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द्वितीय साग 


राष्ट्रीय आय 


उपफकऋषशत 


के हि हह थी के # ७ ०५ 


राष्ट्रफे कोषम तीन प्रकारसे धन आता 
है। (१) अप्रत्यक्ष आय ( २) कल्पित आय (३ ) 
प्रत्यक्ष आय | अप्रत्यक्ष आरायसे तात्पयं उस आयसे 
है जओ राष्टीय कार्योंके करनेके बदले राज्यको नाग- 
रिकौके आयसे कुछ भाग मिलता हे । कल्पित 
आयम यह बास नहीं है । जातीय ऋण तथा नोटों 
के द्वारा राज्य जो धन ग्रहण करता है वह कल्पित 
आायके नामसे पुकारा ज़ाता है। आजकल राज्य 
ब्यापार तथा व्यवसायके काम को भी करता है 
ओर अपनी जमीनोंकों असांमियोसे ज्ञुतवाता है 
ओर उनसे लगान लेता है । इस प्रकार राष्ट्रीय संप- 
'क्षिसे राज्यको जो आय होती है वह प्रत्यक्ष आयके 
नामसे पुकारी जाती है। 


नागरिकॉके आयका कुछ भाग राज्य फीस 
जुमोना कल्पित-कर तथा-राज्य करके द्वारा प्राप्त 
करता है। प्रजाके हितमे राज्य जो व्यावसा- 
'यिक या व्यापारीय काम करता है उसके बदलेम 
'फीस लेता हे। जुर्मानेके द्वारा राज्यको धन 
आपघ्त होता है यह सभी जानते हैं। अभी लिखा. 


श्शर 


पहला खंड 


डस्फ्त्यक्ष आय तथा राज्यक्र 


शाज्यकर शब्द- 
का भ्रयोग 


पहला परिच्छेद । 
राज्य-करपर साधारण विचार | 


राज्यकी आय प्राप्तिका मुख्य साधन राज्य-कर 
है। यद्द तब तक रहेगा जब तक उत्पत्तिके साधनों- 
पर व्यक्तियोंका स्वत्व रहेगा | यही कारण हे कि 
जातीय संपत्तिकी प्राप्ति तथा व्ययपर घिचार 
करते हुए करको छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें 
सन्देह नहीं कि इसको इस हददतक मुख्यता नहीं 
दी जा सकतो कि इसका सम्बन्ध जातीय आय- 
व्ययके अन्य विभागोंके साथ टूट जाय । यदि 
कोई लेखक ऐसा करे भी तो वह कभी भी राष्ट्रीय 
आयब्यय शाखत्रकों पूर्णता नहीं दे सकता । इस 
शाख्त्रमे राज्यकरका भी एक मुख्य स्थान हे परन्तु 
राज्य-कर यही सब कुछ नहीं है। 


१-राज्य-कर का इतिहास । 


राज्यकर शब्द अति प्राचीन है। हजारों बरसख- 
से इसी शब्दका लोग व्यवद्ार कर रहे हैं। परन्तु 
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दान तथा रा- 
ज्य-कर 


सहायतामाँगना 
तथा राज्यक्र 


सद्दावता देना 
तथा राज्यकर 


राष्ट्रीय आयव्यय 


इसमें सन्देह भी नहीं हे कि भिन्न भिन्न समयो 
में लोग इसके अर्थ भिन्न भिन्न लेते रहे हैं। इस 
समय लोग इस शब्द्से क्‍या मतलब लेते हैं इस 
को द्खिानेके लिये राज्य-करंका इतिहास दे देना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतोत होता है । 
पहिला क्रप्म -- शरू शुरूमे यूरोपीय देशो 
राज्य-करका स्वरूप दानके धनके सदश था । लैटिन 
भाषाम राज्य-करके लिए डोनम' ([7007प्रण्ण) शब्द 
का प्रयोग है जो संस्कृतके दान शब्दका रुपानतर 
है। इसी प्रकार आंग्ल भाषामे राज्य-करके लिए 
जो बेनीबोलेन्स शब्द आता है उसका भी दान! 
हो श्रथ॑ है । क्‍ 
दूसरा ऋम--इसरे ऋममे राज्यकरका भाव 
'दानःसे “सहायता मॉँगने”के अर्थरमं बदल गया। 
इसी प्रकार लैटिन प्रिकेरियम" तथा जर्मन बीड 


शब्द भी इसी अर्थकों प्रगट करते हैं । जमेनौमे 


तो अभीतक भौमिक करके लिए लैएडबीड' (,806 
8९१९० ) शब्दका प्रयोग होता रहा है। 

| तीसरा क्रम--तीखरे क्रममे राज्य-करका 
भाव ' सहायता मांगने, ' अ्र्थले “ सहांयता देने 
अर्थ ” बदल गया । प्रत्येक व्यक्ति कर देते समय 
यह समभता था कि वह एक प्रकारसे राज्यकों 
सहायता दे रहा है। लैटिन एड्ज़ुटोरियम (90]« 
पा०7४प077) आग्ल एड (०१0) तथा फाच्सीसी ऐेड्‌ 


(संत) शब्द इसी अरथको प्रगट करते हैं। आंग्ल 
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अप्रत्यक्ष आय तथा राज्य-कर 


भाषाके सबसिडी (577»7१9) तथा कान्ट्रिव्यूशन 
(००४६77०४४४००७) जमेन भाषाके स्ट्यूर (5(८०7) 
ओर स्क्रेन्डिनेवियन भाषाके जल्प (]०9) शब्द 
इसी अर्थके प्रकाशक हैं। फ्रान्समे तो अबतक राज्य- 


करके लिए कान्ट्रिब्यूशन शब्दका प्रयोग किया' 


जाता है। 

.. चौथा कऋ्रम-चौथे कऋ्रममे राज्य-करके 
अन्दर “ वैयक्तिक स्ार्थत्याग ” का भाव प्विष्ट 
होता है। “राज्यके लिए राज्य-करके रूपमे व्यक्ति 
स्वार्थ-त्याग करते हैं,” जमेन अबगेबा इटैलियन 
डेजियो तथा फरांसीसी गवीला शब्द इसी भाव 
को प्रगट करते है । 


पांचवां ऋमस--पांचव क्रमसे राज्य-कर- 
के आयपर 'कतंव्यपालन! का भाव आया | राज्य- 
कर देना हमारा क॒तंब्य हे यह सब लोग समभने 


| 


बेयक्तिक स्वार्थ- 
त्यागके रुपमें 
राज्य-करका 
प्रगट होना 


राज्य-करका 
कतंव्यपालनके 
रूपमें प्रगट होना 


लगे। आंग्ल भाषामे राज्य-करके लिए ड्यूटी... 


शब्द भी आता है। आय-कर तथा जायदादुप्राप्ति- 


करके लिए अबतक इसी शब्दका व्यवहार * 


होता है । 
छठो क्रम--छठे क्रममें राज्य-कर्मे बाधक- 
ताका भाव प्रविष्ट इआझ। प्रत्येक व्यक्ति राष्यकर 
“देनेमे बाधित है। आजकल यददी समझा जाता है। 
सातवां ऋम--भाजकल राज्य-करके 
अन्दर * रेटका प्रश्ष ” डपश्यित हो गया है। राज्य 


१२७ 


राज्य-करमें बा- 
धकताका भाव 


राज्य-कर में 
रेटका प्रश्न 


राष्ट्रीय आयन्यय 


प्रत्येक ब्यक्तिके लिए कर देनेको मात्रा था रेट 
नियत करता है। द 

उपरिलिसखित संपूर्ण क्रमोको ध्यानम रखते 
हुए राज्य-करका आधुनिक स्वरूप इस प्रकार 
दिलाया जा सकता है |# 


२--राज्य-करका स्वरूप । 

30638 (१) राज्य-करोके देनेमे ब्यक्तियोका ख्वातन्ध्य 
नहों है... नहीं है। उनको बाधित होकर राज्य-कर देना दी 
पड़ता है, चाहे वह राज्य-कर देना चाहे या न देना 

राज्य-कर देना ज्ञाहँ।यही कारण है कि बाधित होना राज्य-कर का 
बाधित है. मुख्य स्वरूप है। मुख्य शक्ति ही राज्य-कर ग्रहण 
करती है। उसको दान आर्थना विनिमय तथा 

लेन देनके सदश समभना गलती करना दहोगा। 

इसको बाधकताने रोमन शासनमें पूर्ण रूप 

राज्यकर लगा- प्राप्त किया था| लैकुन्टियस (३५७ विक्रमीय) का 
पक कथन हैं कि “जिस समय कर लगानेके लिए 
अत्याबार मन शासक प्रान्तीय लोगोंको नगरमें एकत्रित 
करते थे उस समयका दृश्य विचित्र होता था। 

लोगोंसे उनकी खंपत्तिके विषयमे पूंछा जाता 

था और उनको कोड़ोसे मारा जाता था। इस 

उदृश्यके लिए. उनपर प्रत्येक प्रक्लारके अत्या- 





# देसरी काटर आडमरचित “दि साश्स आफ फाश्नास 
( (८४८ ) एृष्ठ १८६९-२६ ३ | 
सेलिग्मैन, “ ऐस्सेज् श्म टक्सेशन , ९० ७-५ 


शर्ट 


अमत्यक्ष झाय वथा शजू्ब-कर 


आर किये जाते थे। लड़केसे पिताके घिरुझ 
ओर ख्रीौसे पतिके विदयद्ध बात पूछी जाती थीं।” 
सेक्ेम कालमें इंग्लैणडके अन्द्र संपूर्ण राज्य- 
करोका सम्बन्ध भूमिसे दी था। हुर्ग पुल तथा 
सेना सम्बन्धी काम जमीदारोकों ही करने पड़ते 
थे । इनका बाधक स्वरूप इसोीसे खाना जा 
सकता है कि झआंग्लप्रजाको इन बाधक करोसे 
अपने आपको बचानेके क्षिए प्रथत॒ यत्ष करना 
पड़ा। इस यत्षका दी यह परिणाम हुआ कि उनको 
संपूर्ण जातियांसे पहले आर्थिक स्वराज्य मिल 
गया। भारतवर्षमे अभीतक जनताको आर्थिक 
स्व॒राज्य प्राप्त नहीं हे। राज्य भोमिक लगानके 
'लेनेमे प्रजाको बाधित करता है। पऐेसी ही घटना- 
'झके कारण विवश होकर महात्मा गांधीको शेड 
(जिलेमे निष्किय प्रतिरोध करना पड़ा था 4 

(२) राज्य-करका बाधित स्वरूप उस समय 
अप्रत्यक्ष हो जाता हे जब उससे अपने आपको 
बयानेका जनताकों श्बसर मिल जाय । आयको 
न बताना चोरी चोरी नगरमे सामानको सके 
जाना आदि खेकड़ों ढंग है जिनसे बहुतसे लोग 
शाज्य-करोंसे अपने आपको बचा लेते हैं। इस 
प्रकारका बचाना ही इस यातको प्रगट करता है 
कि राज्य-कर सदाही याधित होते हैं । 

( हे ) राश्य-कर बहुत रूपोर्म प्रशापर प्रगट 
दोते हैं। फ्यूडल कालमे यूरपके अस्द्र राज- 
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अउल प्रजाका 
बाधक करोंसे 
अपनेको बचा- 
नेका य॒त्न करना 


महात्मा गांषी 
का खेड़ावाला 
सत्यायह 
राज्य-करसे ब- 
चनेके लिए लो- 
गोंका यृत्न क- 
रना 


भिन्न रूषोंमें 
राज्यकरका 
प्रगट होना । 


राष्ट्रीय आयव्यय 


पुजके नाइट बननेके समयमे और राज़पुश्रीके 
विवाह कालमें सदहायताके तोरपर प्रजा राजा 
को घन देतो थी। सभ्य देशो करोका यह 
स्वरूप अब नहीं रहा है। इसमे सन्देश भी नहों 
है कि भारतमें तहसीलदार तथा थानेदार अपनी 
याशत्राओका ख भार दरिद्र भारतीय प्रजापर ही 
डालते हैं। बेगारमं वैलगाड़ोी तथा मजुष्योका 
पकड़ना तो यहां साधारणसी बात है । 


(४ ) राज्य प्रजासे अन्य विधियोंसें भी बहुत- 
सा धन खींचते हैं. जिसको राज्य-कर ही कहना 
चाहिए । राज्यदारा भिन्न भिन्न पदाथोका आर्थिक 
इपछ्िसे विक्रप4 ओर उनकी स्पर्धाजन्य कीमतसे 
अधिक कीमत लेना पक प्रकारसे प्रजासे राज्यकर 
ही लेना है भारतवर्षम आंग्ल राज्यको नमकके एका- 
घिकारसे प्राप्त आय इसीका ज्वलन्त उदाहरण है । 

(५ ) जातीय ऋणोके द्वारासी राज्य बहुत 
धघन प्राप्त करता है। इसको भी एक प्रकारका राल्य- 
कर समभनतना चाहिए | अनेको बार जातीय ऋणोके 
लैमेमं भी राज्य-करका बाधित स्वरूप ज्योका त्यों 
बना रहता है। यही नहीं राज्य जातीय ऋणो 
तथा उनके व्याजोंकों करोंके द्वारा खुकाता है। 
इस दशामे जातीय ऋणोको बाधित भावी 

 रज्यन्कर समकना चादहिए। | 


(६) ाज्य-कर - भिन्न सिन्न पंदा्थोपरें ही 
१६० | 


अप्रत्यक्ष आय तथा राज्य-कर 


सगाये जाते हैं झतः उनका सस्बन्ध विशेषतः 
पदार्थोसे ही है। परन्तु प्रोफेलर बेस्टेबल ऐसा न . (स्तन 
मानकर उसका सम्बन्ध पुरुषोंसे ही प्रगट करते 
हैं। उनका कथन है कि संपत्ति तथा पदार्थोंका 
स्वत्व” एक विशेष गुण है। स्वत्वका सस्बन्ध 
मनुष्योंसे है। राज्य-करद्वारा संपतक्तिपर स्वत्वका 
परिवर्तन होता है। वैयक्तिक संपत्तिका कुछ 
भाग राज्य-करद्वारा # राजकीय संपत्तिमें परि- 
चर्चित हो जाता है। यही कारण हे कि प्रत्येक 
राजकीय करद्वारा वैयक्तिक संपत्ति कुछ न कुछ 
कम हो जाती है | बहुत बार राज्य-कर कुछ पक 
व्यक्तियोंकी सं पत्तिको बढ़ा देता है । संरच्तक बाधित 
सामुद्रिक तट करसे प्रायः यद्दी बात द्वोती है '। 


३-राज्य करका लक्षण । 
फ्रोफेसर बैस्टेबलकी सम्मतिमें राष्ट्रीय 


कार्यों तथा शक्तियोंके लिए व्यक्तियोसे बाधित 
तोरपर लिया हुआ घन राज्य-कर कहलाता है]. 


| मनन: का पलननकननकक। 


# महाशय सलिग्मेनके इंसिडेंस आफ़ दक्सेशन नामक पुस्तक 
का भाग २ परिच्छेर ३ देखो । | 

| महाशयथ निकशसन रचित प्रिन्सिपिस्स आफ पोलिटिकल 
इकाचमी, खण्ड ३ पुस्तक ५ परिच्छेद ६। 

| मद्दाशय बेश्टेबलका पब्लिक फाइनांस ( १६१७) पृष्ठ 
२६१-२६५ | 
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राष्ट्रीय आयव्यय 


इसे तक्षणका प्रत्येक शब्द गस्‍्भीर अर्थोस्रे परि- 

कम पूर्ण तथा महत्वपूर्ण है। दृष्ठान्त तौरपर -- 
लक दे ही. सबसे पहले “बाधित तौरपर लिया 
पड़ेगा... डटैंआ धन” यह शब्द उपरिलिखित राज्य-करके 
लक्षयम ध्यान देनेके योग्य है। बाधित तौरपर 
इस्र शब्द्से यह मालूम पड़ता है कि राज्य-करके 
देनेमे नागरिक स्वतन्त्र नहीं हैं। वह चाह या 

न चाहे उनको राज्य-कर देना ही पड़ेगा । 
राज्य-करस न- ०, + लिया घ्पा घन? इश्स शब्दम यह 
छ े / 7 शव छिपा हम हे कि राज्य-करके कारण नाग- 
रिकोकोी धन सम्बन्धी कुछ न कुछ प्रत्यक्ष हानि 
अवश्य होती है । प्रत्यक्ष हानिमें प्रत्यक्त शब्द 
इसोीखिए कहा कि बहुत बार राज्य-करके कारण 


मभागरिकोंको अ्प्रत्यच् तोरपर सोभ भी होजाता है। 
अप्राकृतिकदो-... *ै लिया छुआ धन? इस शब्दर्म धन 


नोंही धनौपर सौत्पये प्राकृतिक तथा अ्रपाकृत दोनों दी धनोसखे 
राज्यकर लग- है। यही कारण है कि बाधित सैनिकसेवा, 
. ताई. राज्यका बाधित तोरपर कार्य लेना तथा बेगारीमें 
पकड़ना आयब्ययशास््रमें राज्यकर ही समभका 
जाता है। हे 
राज्यकरदेना. ४. “यक्तियोंसे बाधित तोरपर खिया 
कटे छुआ धन! इखमें व्याक्तियोंसे! यद शब्द ध्यान 
देनैके योग्य दे । “वयक्तियोंसे! रस शब्दसे दी यह 
मालूम पड़ता है कि राज्य-करका देना ब्य क्तिब्रोका 
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अधथत्यक्त आय तथा राज्य-कर 


कर्तव्य है। यहाँ यह ध्यानमें रणना चाहिए 
कि सम्पूर्ण कर अन्ततः ब्यक्तियोंसे ही लिये जाते 
हैं। चाहे वह वास्तविक कर हो चाहे अप्रत्यक्ष 
कर हो | 


५. “राष्ट्रीय कार्योके लिए! इससे यह 
प्रत्यक्ष है कि राज्य अपने लिए तथा राष्ट्रको छुक- 
खान पहुँचानेके लिए राज्य-कर नहीं ले सकता । 
यही का रण है कि पराधीन देशो ब्यवसायव्या- 
पारनाशक राज्य-कर लगते हुए भी यूरोपीय देश 
उसको राष्ट्रीय दितकारक ही प्रगट करते हैं । 
राज्य-क रके लक्षणमे यह शब्द बहुतद्दी महत्वपूरों 

| इनको अआुलाना न चाहिए। इनकी विस्तृत 
व्याख्या आगे चलकर पुनः की जायगी | 
६. राष्ट्रीय शक्तियोंके लिए? यह शब्द 
यहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीसे यह प्रगट होता है 
कि मुख्य तथा स्थानीय राज्यके द्वारा लिया हुआ 
धन राज्य-कर है। ग्रामोसे स्थानिक व्ययके लिए 
जो.धन राज्य लेता है वद भी राज्य-कर है । 

७. राज्य-करका स्रोत स्वत्वः है। यदि 
खंपूर्यपदार्थों तथा ब्यक्तियौपर राज्यका दी स्वत्व 
कदाते तो राज्य-करकी कोई जरूरतही न रहे। 
प्रायः ऐसा भी होता है कि जिन स्थिर पदार्थोपर 
राज्य लगातार राज्यकर लगा रहा दो वे पदार्थ 
ही राजकीय स्वत्वमें आ जाते हैं। भारतवर्ष में भुमि- 
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राज्य अपने 
लिए तथा राष्ट्र 
को नुकसान 
पहुँचानेके लिए 
राज्य-कर नही 
ले सकता 


मुख्य तथा स्था- 
नीय राज्यके 
द्वारा लियाहुआ; 
धन राज्य-कर 


्े 


राज्य-करका 
ख्नोत स्वत्व है 


राह्रूय आजब्यय 


पर प्रजाका स्वत्व था। शस्‍प्ट्रीय कार्यो तथा शक्ति- 

योके लिए राज्य जिमींदारोसे राज्य-करके तोर- 

श्रांग्ल-राज्यया पर भोमिक लगान लेता था। आग्ल राज्यने इस 
भारतीय भूमि भौमिक ल्गानको राज्य-करका रूप न देकरके 
रु अपनास- (पत्नी ही आयका रूप दे दिया हे और भूमिपर 
जपाट दाना अपनाही स्वत्व प्रगट करना शुरू किया है। यह 
कहाँतक न्याययुक्त है ? भारतीय भोमिक लगान- 

के प्रकरणमें इसफा निर्णय किया जा चुका हे। 

अभी लिखा जा चुका है कि राष्ट्रीय काय्यों तथा 

शक्तियोके लिए घधाधित तौरपर लिया हुआ 

धन राज्य-कर कद्दलाता है । इसमें बाधित तोरपर 

यह शब्द ध्यान देने योग्य है। क्योंकि आजकल 

राज्य-करमं बाधघकताको एक आवश्यक गुण 

समभा जाता है । प्राचीनकालमें भी शाज्य-कर 

बाधित थे परन्तु उनके बाघकपनेका वह आधार 

आजकल कर- ने था, जो कि आजकल है । आजकल इसका 
कौबाबकबाका आधार वैयक्तिक समानता तथा न्यायपर रखा 
आधार वेयक्ति- जाता है। यदि कोई ब्यक्ति कर देनेमे अपना 
का जाम 7 कक्तं्य पालन न करे तो राज्य उससे जबरदस्ती 
“7 तएई करले सकता है। यद इसीलिए कि सबपर 
राज्यकर समान रूपसे पड़े ओर किसी एकपर 

कर-भारके कारण अन्याय न दहोसके। क्‍ 

आजकल राज्य-करके लक्षणपर बड़ा भारी 

मतसेद है। जितने लेखक हैं. डतने ही राज्य-करके 

'लेचाण हैं । यह दोते दृए्भी संपूर्ण विचारकोको दो 


श्र्छ 


अप्रत्यत्ञ आय तथा राज्य-कर 


अणीमे विभक्त किया जा सकता है। एक उस 
अणीके सोग हैं जो राज्यनियमोंके अनुसार राज्य- 
करका लक्षण करते है और दूसरे उस श्रेणीके 
खतोग है जो भिन्न भिन्न सिद्धान्ताके अलुसार राज्य- 
करका लक्षण करते हैं। अब पृथक पृथक्‌ श्रेणीके 
'विचारकोके विचारोंकी आलोचना की जायगी । 


राज्यनियम-ज्ञाताओंके अनुसार राज्य- . 


करका रुचण। 


राज्य-करके लक्षण करनेमे सबसे बड़ी कठि- 
नाई यह है कि कोई भी लक्षण संपूर्ण सामाजिक 
परिस्थितियोके अनुकूल नहीं बन सकता। 
कोई किसी अचस्थाके लिए ठीक होता है ओर 
कोई किसी शअ्रवस्थाके लिए | राज्यनियमोके 
अनुसार राज्य-करका जो लक्षण किया जांता है, 
खबसे पहिले हम उसीकी आलोचना करंगे। 
अमेरिकन राज्यनियमोंके अज्ुसार राज्य-करमें 
'निश्चनलिखित तीन गुणोका होना श्रत्यन्त आव- 
श्यक है । 

(१ ) राष्ट्रीय कार्यो लिए ही राज्य-करके 
तोरपर धन लिया जाना चाहिए | आजकल संपूर्ण 
सभ्य देशोमे प्रतिनिधितन्त्र राज्य हैं। जनताको 
आर्थिक खवराज्य मिला हुआ है | बजटके विषयपर 
लिखते हुए इस विषयपर प्रकाश डाला जा चुका 
है। यही कारण है कि खकीय कार्योके लिए जन- 
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राज्य-करके ल- 
ऋणपर विच्ार- 
कोंकी दो अंगी 


कोई भी लक्षख 
सभी सामा जि 
के स्थितियोंक्रे 
अनुकूल नहीं 
बेठना 


राष्ट्रीय कार्योकें 

लिए ही राज्य 
कर लिया जाना 
चाईिए 


राश्रीय झावव्यय 


तासे घन लेना ओर जनता को आश्िक स्वराज्य 
न देना आजकल अ्रत्याचारका एक रूप समझा 
जाता है। यही नहीं राज्यका आवश्यक व्ययसे 
अधिक धन लेना. एक प्रकारसे राज्य-नियमोकी 


महाशय आद- ओटमे डाका मारना है। महशय झआदमने ठीक कहा 


मकके विचार 


| 


है कि राज्य-कर तथा अधीनतासूचक करमे यही 
भेद है कि जहाँ प्रथम जनताकी खीकृतिके अनु सार 
भावश्यक व्ययोको सनन्‍्मुख रखकर लिया जाता है 
वहाँ द्वितीयं जनताकी बिना स्वीकृतिके आवश्यक 
ब्ययौसे किसी सोमातक अधिक लिया जाता है। 
अधीन राज्योमे प्रायः यही घटना काम, करती है। 
जो राज्य अपनी प्रजाके साथ अपनी करीय शक्ति- 
का दुरुपयोग करते है वे एक प्रकारसे अपनी प्रजा- 
के साथ आधीन प्रजाके सदश व्यवहार करते हैं । 
वार्षिक व्ययसे अधिक घन लेना डाका मारना 
तथा प्रजाकों राज्यनियमोके सहारे लूटना है। # . 
शोकसे कहना पड़ता है कि भारतम यही घदना 


शमान्‌ गोखले कई चर्षोसे काम कर रही है। श्रीमान गोखले 


| 


१६०२ की २६ माचके दिन यह शब्द भारतीय 
व्यवस्थापक सभामे कहे थे कि “लगातार टेक्खके' 
बढ़ानेका मुख्य परिणाम यदद हुआ है कि जितने घन- 
की सरकारको आवश्यकता है उससे कही अधिक 
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शैक्स वसूल किया जा रहा है । इसी तरह जबर- 
द्स्‍्ती बढ़ाये दुए करोंके द्वारा सरकारने बहुत 
बड़ी रकमकी बचत कर ली है।” # भारतीय सर- 
कारको इस मामल्लेमें बड़ी खावचधानी करनी चाहिए 
क्योंकि हमारे बजदू तथा व्ययले अधिक आयको 
देखकर अमेरिका आदि सभ्य देशोके विचारक 
भारतीय सरकारको किसी अच्छी इशिसे नहीं 
देख सकते । जो बात इस नवीन युगम श्रत्याचार 
तथा स्वेच्छाचारका परिणाम समभी जाती हैं, 
अच्छा है कि उन वातोके करनेसे भारतीय सरकार 


सपने आपको वबचाचे। प्रजा तथा राज्यका हित . 


'इसौमें है । 


राज्यनियम बनाना और बात है ओर उसको 
काममें लाना और बात है। प्रश्न तो यह है कि 
यदि कोई राज्य हर साल प्रजासे अधिक अधिक 
धन करके तोरपर मांगे तो इसका क्या उपाय 
किया जाय ? राज्य राष्ट्रीय कामौंके नामपर प्रजा- 
से धन मांगते हैं जब कि कौनसे काम राष्ट्रीय हैं 
और कौनसे काम राष्ट्रीय नहीं हैं ? इसका निर्णय 
न्‍्यायाधीशोंके हाथमे न रखकर राज्योने अपनेद्दी 
दाथमें रख लिया है। भारतमें तो राज्य पूरे तौर- 
पर स्वतन्त्र है। दूसरी जातियोके ख्चोंकों भो 
यह भारतीयोंके खिरपर मढ़ सकता है। भार- 


# औमान्‌ गोखलेके व्याख्यान । हिन्दी संस्करण (१६१७) प० ११ 


१२३७ 


राज्य-कर लेने ' 
का वर्तमान ढंग 
बुरा है 


पगशज्य-करमें स- 
मानता तथा 
न्याय 


समानता भ्रस- 
मानता का नि- 
*शय प्रतिनिधि 
. * सभा करे 


राष्ट्रीय आयव्यय 


सीय जातीय ऋणके इतिहासकी प्रत्येक पंक्ति 
इसी सचाईको दिखाती है। जो कुछ हो, 
इस बुराईका राजनीतिके साथ सम्बन्ध है अतः 
यहाँ हम उसपर कुछ भी नहीं लिखकर अपने 
राजनीति शास्त्रमें ही इसपर प्रकाश डालेंगे । # 


(२ ) राज्य-कर समान तथा न्याययुक्त होना 
चाहिये। राज्य-कर ऐसा होना चाहिए जिससे . 
समानता तथा न्‍्यायका भक्त न हो। वास्तविक 
बात तो यह है कि राज्यके प्रत्येक काम में इन 


दोनो बातोंका होना अत्यन्त आवश्यक है। 








' शाज्यके सम्मुख प्रत्येक नागरिक समान है अतः 


उसको अपने प्रत्येक काममें निष्पक्ष तथा न्‍्याययुक्त 
होना चाहिए। जो राज्य असमानताका व्यवहार 
करते हैं ओर झसमान राज्य-कर लगाते हैं वह 

जातिको घोखा देते हैं। उनसे जो पवित्र काम 
करनेकी आशा की जाती है, शस आशापर वह 
पानी फेरते हैं। राज्य-ऋरका समान होना पक 
आवश्यक बात है। इसके साथ ही साथ हम यह 
लिख देना भो आवश्यक स्तंममभते हैं कि कौनसा 
कर समान है, कोन सा नहीं? ? इसका निर्णय 
करना न्यायाधीशोका काम नहों है। प्रतिनिधि 

सभा ही इसका निर्णंयकर सकती है। यही कारण 


* 
हे के «2 कम निनोनना कान नाना हनन. !४ कक 
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रैशेष्ट 


अप्रत्यक्ष आय तथा राख्य-कर । 


है कि प्रतिनिधियांका बुद्धिमान तथा विचारवान 
होना नितानत आवश्यक हे 

(.३) राज्य-कर तथा राजकीय धनकी 
: भमाँगका राज्य नियमालुकूल होना आवश्यक है-- 
इसका राज्य-करके सिद्धान्तोंके साथ|विशेष सम्ब- 
न्‍ध न होते हुए भी कार्ये रूपमे आना अत्यन्त आव- 
शयक है । यह क्यों? यह इसीलिए कि राज्य 
नियम भिन्न भिन्न समयमे भिन्न भिन्न मलुप्य 
बनाते रहते हैं। होसकता है और अधिकतर यह 
हो भी जाता है कि बजर बनाते समय किसी 
एक विशेष राज्यनियमका ध्यान नहीं रहता है। 
पसी दशाम नियामक सभाके अन्दर इसका 
राज्यनियमालुकूल प्रत्येक वर्ष ठहराया जाना 
अत्यन्त जरूरी है। यही नहीं। शअ्रमेरिकाम तो 
मुख्य न्‍्यायाज्ययकों यह अधिकार है कि वह किसी 
राज्यद्वारा ग़रहीत धनको राज्य-करका नाम न दे, 
यदि उसको यद्द मालूम पड़े कि अस्ुक धनका 
ग्रहण करना राज्यनियमोंके श्रनुकूल नहीं है। 
यह होनाही चाहिए । क्योंकि इसी एक नियमके 
द्वारा जनता राज्यके कर सम्बन्धी स्वेच्छाचारसे 
अपने शापको बचा सकती है शोर व्यापारी व्यच- 
सायी निभय होते हुए अपने काम धन्धेकों बढा 
सकते हैं । जिन देशोमे॑ १६३६ विक्रमीय के ३ 
भारतीय व्यावसायिक करके सदृश काम धन्धेके 
माशक राजकीय कर आपड़ते हो और जनताको 
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नियामक सभा 
में प्रतिबंध उसे 
राज्य-नियमा- 
नुकूल ठ6- 
राना चाहिए 


अमरिकन मु- 
ख्यन्यायालयके 
अधिकार 


राष्ट्रीय आवध्यय 


उन करोकी स्वेच्छा-चारितासे|अपने आपको बचा- 
नेका अवसर न हो वहाँ झ्ाथिक उन्नति, पदार्थों 
की उत्पत्तिमं रुचि तथा उत्स्रादह्दी जीवनका न 
होना स्वाभाविक ही है। # फ 


सपत्तिशास्श्नज्ञोके अनुसार राज्य 
करका लक्षण 


संपत्तिशासत्श. राज्य-करपर किसी अन्‍्यही 
विधिसे विचार करते हैं । वह भिन्न भिन्न सिद्धा- 
दा न्‍्तोका सहारा लेकर इस बातको सिद्ध करते है 
'शज्यको सहा- की के | 
ता पहचाना हि रज्यकोी सहायता पहुँचाना नागरिकोका 
जागरिकोंका. कफेत्तव्य है । इनके सिद्धान्तोके अध्ययनसे यह 
'कतंन्य है... पता लगता है कि आजकल भिन्न भिन्न देशो जन- 
ताका राज्यके साथ क्‍या आर्थिक सम्बन्ध हे और 
वह अब किस ओर भ्ुक रहा है। करके संपूर्ण 
लक्षणोपर बिचार करना पुस्तकको बहुत बड़ा 
'करके मुख्य तीन बना देना होगा अतः करके मुख्य मुख्य तीन लक्ष- 
2 खोको दे देना ही उचित प्रतोत होता है। भिन्न मिन्न 
802 करको निम्नलिस्नित तीन प्रकारसे प्रमद 
कर 


(क) राज्यकरका सूल्य सिद्धान्त | राज्य- 


कर राजकीय सेवाका मूल्य है 
.._ (ख) राज्य करका लाभ सिद्धान्त । राज्य- 
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अप्रत्यक्ष आय तथा राह्य-कर । 


कर राज्यको उसी अजुपातखे मिलते हैं जिस 
अल्जुपातमें प्रजाको राज्यसे लाभ पहुँचता है। 
(ग) राज्य-करका साहाय्य सिद्धान्त) अन- 
समाज सम्मिलित होकर ( झपने एक उद्देश्यके 
सौर पर ) राज्यको सहायता पहुँचाता है । 
अब प्रत्येक लक्षणपर पृथक पृथक विचार 
करनेका यत्न किया जायगा। 


(क) राज्य-करका सूल्य सिद्धान्त । 
राज्य-करके मूल्य सिद्धान्त-वादी राज्य-करको 
राजकीय सेवा का सूल्य समभते हेँ। राज्यको 
राज्य-करके तोरपर डतनाही धन मिलना चाहिए 
जितना कि राज्यने कार्य किया हे। इस सि- 
द्धान्तके दूषण तबतक सामने नहीं आते हैँ अबतक 
करदाता सारे राष्ट्रके लाभोकों सन्मुख रखकरके 
ही राज्य-कर देते है | जहां उन्होंने अपने लाभोको 
पृथक तोरपर देखाना शुरू किया कि इस सिद्धान्त- 
की झुटियां सामने आ पड़ती है । राज्य तथा प्रजा- 
, का ससम्धन्ध बनियोका सम्बन्ध नहीं है। राज्य 
समाजका ही एक अज्ञ हे और टखीके दितमें 
सम्पूर्ण काम करता है । 
इसत्र सिद्धान्तके निम्नलिखित तीन दोष हैं 
जिनको कभी भुताया नहीं जा सकता । 


(१) राज्य-करके सूल्यसिद्धान्तके अवुसार 
शएंय राष्ट्रका अंग नहीं रहता । उसकी वदो स्थिति 
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राश्यको-कर 

उतना हो सि- 
लना चाहिए 
जितना कि उ- 
सने काम कि- 


याहे 


तीन दोष 


राज्य राष्ट्रंकं। 
अन्न नहीं रहते 


राज्यकी सेवासे 
नागरिक इन- 


राष्ट्रीय आयव्यय 


होती है जो एक विदेशीकी | राज्य तथा राष्ट्रका 
पारस्परिक सम्बन्ध क्रेता विक्रेताका सम्बन्ध नहीं 
है। उनका पारस्परिक सम्बन्ध वही है जो शरीर- 
का एक अंगके साथ होता हे। 

(२५) इसी सखिद्धान्तका श्रप्रत्यक्ष परिणाम 
यह भी है कि नागरिक जब चाहे राज्यकी सेवा 


कार हे सकते इृस्कार कर दें और इस प्रकार खय्ं भी राज्य- 


राष्ट्रीय ग्कता 
कथा राश्का 
नाश 


कर देनेसे मुक्त हो जायें । यह किसको मंजूर हो 
सकता है? 

(३) इसी सिद्धान्तका यह भी मतलब है 
कि नागरिकोको राज्यको उस्री अज्ञुपातमे राज्य- 
कर देना चाहिए जिस अनुपातर्म राज्यद्वारा 
उनको लाभ मिलता हो । परन्तु इसको केसे माना 
जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अ्रपने 
लाभोको देखकरके राजाको कर देनेका यत्न करे 
तो इससे राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रकी पवित्र 
सृत्तिका भन्न हो जाना खाभाविक ही है। 


(ख) राज्य-क्रका लामसिद्धान्त । 


लाभसिद्धान्त वादियोका कथन है कि राज्यको 
कर उसी अन्ञुपातमें मिलते हैं. जिस अनुपात 
प्रजाको राज्यसे लाभ पहुँचता है । ग्राजकल लाभ 
खिद्धान्तको वीमा सिद्धान्तके नामसे भी पुकारा 
जाता है । मूल्य सिद्धान्तके सदश ही लाभ सिद्धुत- 
न्तका आधार व्यध्िवादपर दे । दोनों दी सिद्धई 


रछर 






अप्रत्यक्ष आय तथा राज्य-कर 


समान हैं। .फरक्‌ केवल यही है कि पहला जहाँ पराघीन राष्ट्रों 
राज्य-करको राजकीय व्ययकी दृष्टि से देखता है। यह सिद्धान्त 
वहाँ दूसरा उसीको नागरिक लाभकी दृश्से कक कल 
देखता है। वास्तविक बात यह है कि राज्य-कर 
इसलिए नहीं दिया जाता कि राज्यको सामाजकी 
रच्ाके लिए जो ख्चे करना पड़ता है वह मित्र 
जाय ओर न इसौलिए कि कार्य करनेमें राज्यसे 
लाभ मिलता है। जे 
जिन देशोम राज्यका सम्पत्ति तथा जीवनकी 

रक्षा करनेके सिवाय ओर कोई भी काम नहीं है 

वहाँ राज्य-करका लाभ-सिद्धान्त किसी हृदतक 

ठोक द्वो सकता है । भारतीय राज्य भारतीय 

जनताका अंग नहीं है, श्रतः यहाँ राज्य-करका लाभ- 

सिद्धान्त तथा मूल्यसिद्धान्त दोनों ही काममें 

लाये जा सकते हैं। परन्तु यूरोपीय देशोके राज्य 
बहुत उद्नत हैं। वह नागरिकोकी उन्नतिमें अपनों 

उश्नति और नागरिकॉकी समृद्धिमे अपनी समसद्धि 

समभते हैं। उनके व्यय भी संरक्षण . सम्बन्धी 
कार्योमें उतने अधिक नहीं हैं जितने कि राष्ट्रीय 
कार्योमें। भारतमें राज्यका व्यय संरत्तण 
सम्बन्धी कार्योंमें बहुत ही अधिक है और यह 
राज्यकोी निकृष्टताका चिन्ह है। आजसे बहुत 
समय पूर्व यूरोपकी दशा भी ऐसी हो थी। उस 
छसछमय जनताको लाभ-सिद्धान्त भारतीयौके 
सरश ही प्रिय था। म्ान्टरक्‍यूने भी शुरू शुरू 
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में इसी सिद्धान्तकों पुष्ट किया था। उसका कथन 

है कि “जन समाज झपनी सम्पत्ति तथा जीवनके 

संसक्षणके लिए राज्यको करके तोरपर कुछ 

घन दे देता है।? इसीको आधार बनाकर अन्य 

बहुतसे लेखकोंने भी राज्य-करकी पुष्टि की है 

महाशय देयसे ने तो राज्य-करको बीमा कराई- 

राज्य-करके के धघनसे ही उपमा दे दी है । वास्तविक 
जमा या लाभ अत तो यह है कि सब गलतियाँ राष्ट्रके स्वरूपको 
सिद्धान्तका अ- ५ जे ७ 
पूरापा.. ठीक ढंगपर न समभनेके कारण ही उत्पन्न हुई , 
है'ं। इस गल्तोके साथ साथ सम्पत्ति सस्बन्धी 

_ विचारमे उल्लकन पड़ जाती है। क्योंकि राज्य- ' 

करको यदि बीमा कराईका घन माना जाय तो+ 
सस्पत्तिकी उत्पत्तिमं एक मात्र व्यक्तिको ही 

कारण मानना आवश्यक हे। परन्तु आजकंल 
सस्पक्तिकी उत्पत्तिमं राजनेतिक तथा सामा- 

जिक परिखितिका जो भाग है उसको कोन भुला 

. सकता है। इस दशामे राज्य-करका बीमासिद्धान्त 

कैसे सत्य दो सकता है ?. क्योंकि'डसका आधार 

सस्पत्तिको वैयक्तिक अ्रमका परिणाम माननेपरे 

है। जो माना नहीं जा सकता | । 


(ग) राज्य-करका साहाय्य सिद्धान्त 
ज्यकी सहा- क्‍ 
य्ताकेलिए कर. साद्दाय्य-सिद्धान्त-बादियोंका मत है कि राष्ट्रको 
दिया जाता है. संदायताके क्षिए नागरिक लोग राज्य-कर देते हैं? 


(४९ 
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हे सद्दायताके लिए? इसके अन्दर बहुतसे 
चार सम्मिलित हैं। दृशान्त तौरपर-- 


. - (१) सहायता उसको दी जाती है जिससे राज्यक्नोसामू- 
कोई अर्थ सिद्ध होता हो। इस. प्रकार सहा- टिक स्वार्थ पूरा 
यताके साथ साथ जन-समाजका सामूद्दिक स्वार्थ नेक काम 
जुड़ा हुआ है इसीको स्पष्ट तौरपर यो भी कहा हि 
जा सकता है कि राज्यको वे काम करने चाहिए 
जिनसे सामूद्दिक स्वार्थ पूरा हो । वैयक्तिक 
डशष्टिसे उसका काम करना निरर्थेक तथा राज्य- 
करके मोलिक विचारसे विरुद्ध है। सारांश यह 
है कि साहाय्यसिद्धान्तके आधारमे सामूहिक- 
बाद तथा राष्ट्रका ऐन्द्रिकवाद है न कि व्यष्टिवाद । 


(२)साहाय्यसिद्धान्तसे यह भी भाव मिक्रलता समानता तथा. 
है कि राज्यको न्याय तथा समानता आदि निय- न्‍्यायके नियमों 
माका ख्यालकरके ही कर लेना चाहिए। क्योंकि * वाल करके- 
राज्य सामाजिक खार्थेकों संगठित रूपसे पूरा हे" कक 
करनेके लिए बाधित है। भ्रतः उसको पेसा काम 
न करन! चाहिए जिससे व्यक्तियोर्मे असमानता 
उत्पन्न हो ओर व्यक्तियॉपर अन्याय हो । 
सारांश यह है. कि व्यक्तियोांसे उनकी सापेक्षिक 
शक्तियोंके अच्लुसार राज्य-कर लिया. जाना 
जाहिए#। 
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४ राज्यकर-शक्तिका वर्गीकरण 
इस प्रकरणके लिखनेका मुख्य तात्पयें यह है 
कि किसी तरीकेसे राज्य-करके स्वरूपको बिल्कुल 
स्पष्ट किया जा सके। प्रत्येक राज्यके पास करीय 
शक्ति ((४०)7९० ००ए८7०) है जिसके अज्ठुसार 
वह प्रजासे जबद॑ंस्ती धन ले सकता है। प्रश्न 
उपस्थित होता है कि राज्यको करीय शक्ति किसने 
दी ? नियामक शासक तथा निर्णायक विभागमे 
कौन सा विभाग है जो राज्यको करीय शक्ति देता 
है। कौनला विभाग इस शंक्तिको काममें लाता. 
है। प्रतिनिधितन्त्र तथा आर्थिक खराज्यवाले 
उत्तरदायी राज्योमे करीय शक्तिका मुख्य स्रोत 
नियामक सभा है । राज्य-करोंकों नियमपूरछक. 
उददराना आवश्यक है, ओर यह काम नियामक 
करोय राक्ति सभाका है। इस प्रकार करीय शक्ति भी आजकल 
नियामक सभा- नियामक सभसाओंके पास है। वही इस शक्तिको 
केपासई शाखकौको प्रतिवर्ष देती है। इंग्लिस्तानका राज- 
नैतिक इतिहास इसी बातका साक्षी है कि किस. 
प्रकार जनताने राजकीय शक्तिका मदन किया 
भआरतमें ऐसा और करीय शक्तिको अपने हाथमें ले लिया। भारत- : 
नहीं दे . ब्षमें करोय शक्ति भारतीय जनताके पास नहीं. 
है। सरकारी शासक भारीसे भारी कर जनता 
पर खगा सकते हैं, परन्तु भारतीयोंकों वह. 
कर सहना ही पड़ेगा । चाहे देश सभ्य हो और . 
चाहे असभ्य, करोय शक्तिका जनताके पास. 
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होना ही आवश्यक है। इसीको दुसरे शब्दों 


इस प्रकार भी कहा जा सकता हे कि आर्थिक 
स्व॒राज्यका प्राप्त करना जनताका जन्मसिद्ध 
कतंव्य है। बिना आर्थिक खराज्यफे किसी प्रकार- 
की भी आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। राजाको 
कर लगानेमे खतनन्‍्त्रता देना एक प्रकारसे असभ्य- 
 ताका चिन्ह है। करीय शक्तिको शासक तंथां 
. नियामक शक्तिसे उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता है। 
यही कारण है कि करीय शक्ति किसी भी समय- 
में नियम तथा शासनकी उपेक्षा नहीं कर सकती 
है। करीय शक्तिके विषयमें दो प्रश्न उठते हैं 
जिनका दे देना आवश्यक प्रतीत होता है | 


(क) करीय शक्तिका प्रयोग किस प्रकार किया 
जाता है ? द 
.. (ख) करीय शक्तिके अ्योगकी क्रोन कौन सी 
परिमितियाँ है ! 
( के ) करीय शाक्तिका प्रयोग किस प्रकार किया 

जाता है ? 

करोय शक्तिका मुख्य स्रोत जन समाज या 

नियामक सभा है, इसपर प्रकाश डाला जा चुका है। 


करोय शक्तिका प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए 
अब इसोपर कुछ प्रकाश डाला जायबगा। आज 
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करीय शक्तिकौ 
प्राप्ति ओर उस- 
का बैंटवारा 


इसके अनुचित 
उपयोगसे जन- 
ताकी भयंकर 

सुकसान पहुं- 

लता हे 
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कल शासकसभाएँ अनतासे करीय शक्तिको प्राप्त 
करके प्रान्तीय॑ राष्ट्रीय तथा नागरिक शासक 
सभाझोमे करोय शक्तिको बाँट देती हैं। साथ ही 
उनको इस बातले भी सूचित करती है. कि वह 
इस शक्तिको राजकीय काय्योंके लिए धन प्राप्त 
करनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यके लिए 
काममे नहीं जा सकतो हैं। यह क्‍यों ? यह इस 
लिए कि करीय शक्ति वह एक महाशक्ति है जिस- 
के द्वारा जनताकों भयंकर चुकसान पहुँच सकता. 
है। इसी विचारसे जज कूलेने यह बात कही थी 
कि राजकीय आवश्यकताओको पूरा करनेके 
लिए राज्यको करीय शक्ति जनताने दी है। यदि 
इस शक्तिको वह किसी श्रन्य मतलबके लिए 
काममे लाता है तो उस शक्तिका दुरुपयोग करता 
है ओर जनताके अधिकारोंको कुचलता है #। 
यहां एक और बात न भूलनी चाहिए कि राज्य 
जनताद्वारा प्राप्त करीय शक्तियोंके अजुखार ही, 
करीय शक्तिको काममें ला सकता है। राज्य-बांधक 
सामुद्रिक कर? अन्य शक्तियोके अ्रशुसार लगा. 
सकता ह और इस प्रकार राज्य नियमांके अजु सार 


' भी चल सकता है। परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं 
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कि यदि राज्यको करीय शक्ति रूपी एक ही शक्ति 
मिली हो ओर वह इस दशामे बाधक सामु- 
द्विक करका प्रयोग करे तो वह जनताके प्रति 
अपराधी ठहर सकता हे । 


करीय शक्तिका प्रयोग करते समय राज्यको जनताका लाभ 
दो बातौका ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह भोरकरीयशक्ति- 
कि जहाँतक हो सके वह करीय शक्तिका # भयोग 
प्रयोग इस प्रकार करे जिससे जनताकोी कमसे कम. 
नुक्सान पहुँचे ओर अधिकसे अधिक लाभ 
पहुँचे । दूसरे यह कि करीय शक्ति तथा करीय शक्ति 
करीय शाक्तिके प्रयोगमें क्या भेद है। क्योंकि भर उसके प्र- 
शक्तिका प्रयोग बीसों मतलबसे किया जा सकता -ोंगमें भेदका 
दै। पुलिस विभागवाले नागरिक प्रबन्ध करने- 
वाले तथा व्यापारका नियन्त्रण करनेवाले खास . 
खास बुराइयोको रोकनेके लिए इसका प्रयोग 
कर खकते है परन्तु उस समय उस करका करीय 
शक्तिसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता 
क्योंकि उस करका खरूप एक द्रडका स्वरूप हे 
न कि राज्य-करका | सरांश यह है कि करीय 
शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा राष्ट्रीय कार्यो 
लिए राज्य-करद्वारा धन प्राप्त कर सके। और 
इसी प्रकार करीय शक्तिका प्रयोग वह प्रयोग है 
जिसके द्वारा भिन्न भिन्न कार्योके करनेमें राज्य 
खसदायता प्राप्त कर सके । 


१४६ 


राष्ट्रीय आयव्यय 


(ख) करीय शक्तिके प्रयोगकी कौन कौनसी 
_ परिमितियों हैं ? 
३ कम इस प्रश्षका उत्तर देते समय करीय शक्ति तथा 
रच 
55... करीय शक्तिके प्रयोगमें क्‍या भैद है इसको सदा 
परिमितियाँ 
ही सन्मुस रखता चाहिए । सम्पत्ति शास्त्रशौके 
विचारमें करीय शक्तिके प्रयोगकी निम्नलिखित 
५ परिमितियाँ है ? 
करीय शक्ति 


हक कस ( १) करीय शक्तिका खोत नियामक खसम्रा 

मित नहीं है. है। डँसीमें राष्ट्रकी प्रभुत्व शक्ति है अतः खुल 
शक्तिके सदश ही करीय शक्तिकी स्वतः कोई भी 
परिमिति नहीं है। युद्ध तथा शान्तिके समयमें 
राज्यकी स्विस्ताके लिए यह अत्यन्त आवश्यक भी 

. परिस्थितियोद्षे है| रेस देशामें करीय शक्तिके प्रयोगमें ही परिमि 

असर कर- तियाँ लगायी जा खकती हैं। सबले बड़ी बात तो 

नुसार कर 

काप्रयोग करना ये है कि करीय शक्तिका प्रयोग कौन करता है? 

चाहिए धान्तीय राज्य राष्ट्रीय राज्य तथा नागरिक राज्यो- 
मेंसे किसके पास कितनी करीय शक्ति है? और 
वह उसको किस प्रकार काममें लाते है ? इसपर, 
विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यह राज्य 
नहीं है । यंदह तो मुख्य राज्यकी एक शाखा है 
अतः इनको करीय .शक्तिके प्रयोगम बाधित करनए 
ही चाहिंए। फिसको कितना बाधित क्रिया जाए॑ 
इसका सिन्न भिन्न सामाजिक परिश्थितियाँलें 


१पू० 


अप्रत्यक्ष आय तथा राज्य-कर 


सम्बन्ध है अतः इसको यहाँ छोड़ देना ही 
उचित है 


(२) करीय शक्तिके द्वारा राष्ट्रीय कार्योके 
'लिए ही धन प्राप्त करना चाहिए। कौनसा कार्य 
राष्ट्रीय है ओर कौनसा नहीं, यद्यपि इसका निरणेय 
एक मात्र नियामक सभाके हाथमें हे तोसी विशेष 


विशेष स्थानोपर न्यायालय अपना मत प्रगट कर 


'सकते है। क्योंकि बहुत बार नियामक सभाओको 
ख्याल नहीं रहता और वह गलती कर जाती हैं । 
ऐसी दशामे राजकीय यंत्रको उत्तमतापूर्वेक चलने 
के लिए न्यायात्रयका हाथ बटांना झआावश्यक है। 
सारांश यद्द है कि साधारण जनोके सम्मिलित या 
संगठित स्वार्थंको सन्मुख रखकर ही करीय शक्ति- 
का प्रयोग होना चाहिए। यदि किसी स्थानपर 
नियामक सभा अपना नियम भंग करती हो तो 
न्यायालय विभागका कत्तंव्य हे कि उसको वहाँ 
सहायता पहुँचावे | 


(३ ) करीय शक्तिके प्रयोगमें उपराज्योकी 


'शक्ति परिमित होनी चाहिए, इसपर लिखा जा 
चुका है । उपराज्योके राष्ट्रीय निणेय तथा राष्ट्रीय 
कार्य भी परिमित होने चाहिए ओर उनको उन 


कार्योके लिए परिमित घन लेनेकी ही आज्ञा होनी 


चाहिए | यह इसी लिएए कि सभी राष्ट्रीय कार्योको 
'आवश्यकताउुसार धन मिल सके 


१५१ 


राष्ट्रीय कार्यंके 
लिए ही करीय 
शक्तिका प्रयोग 
होना चाहिए 


न्थयालयका रा- 
प्लोय कार्यामें 
सहायक बनना 


उपराज्योंको 
करीय शक्तिके 
प्रयोगका अंधि- 
कार 


राष्ट्रीय आयव्यय 


नागरिकॉकी (४) इस  दृदतक करोीय शक्तिका प्रयोग 
स्वतत्रता नष्ट कम्मी नहीं किया जा सकता जिससे नागरिकों 
के की खतन्‍्त्रता तथा श्रधिकार पददलित हो 
जाँय | राष्ट्राव्क शासन पद्धतिवाले देशोके लिए 
यह नियम अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि बहुधा 
एक राष्ट्र दूसरे राष्टरके नागरिकपर ऐस[ कर लगा 
देता है जिससे उसकी खतन्‍्त्रता नष्ट होजाती 
है। अतः यह आ्रावश्यक है कि भुख्य राज्य राष्ट्रीय 
राज्योको करीय शक्ति उसी हृदतक दे जिस हृद्‌- 
तक बह दूसरे राशेके नागरिकोपर अत्याचार न 
के | 


पुराने प्रपत्र (५४ ) पुराने प्रणपत्नों या संव्यवहारपत्रौकी 
(आ अ 5 शर्तोंको कुचलने वांले राज्य-कर अनुचित हैं। 
पत्रों कौ शर्ते न 
कुचली जासके. “रोय शक्तिका प्रयोग वहाँतक ही ठीक है जहाँ- 
तक वह उन शतोंकों न तोड़े # । 
_ ६-राज्य-कर देनेका कक्तेव्य । 
पिता रस 7गरिकोका कत्तंव्य है कि वह अपने राज्यको" 
को कर देना ना. फेर दें। अपने राज्यको? यह शब्द्‌ इसलिए कहा 
यरिकोंका क: कि विदेशीय राज्यको करदेना नागरिकोका कत्तेव्य क्‍ 
तत्व नहीं है नहीं है। जो राज्य आाजकल दूसरी जातिपर कर- 
..._ लगाकर अपनी जातिका खर्चा चलाते हैं वे अच्छे 
नहीं समझे जाते .। क्योंकि ऐसा करना महापाप: 








. # महाशय दनरी कार्टर आडम रचित दि साधन्‍्स भाफ़ फ़ाइ- 
नान्स* (१८९९) पृ० ३०३-३१० 


(पर 


अप्रत्यक्त आय तथा राज्य-कर 


है। इसी प्रकार किसी जातिकी करीय शक्ति तथा 
प्रभुत्व शक्तिको अपने हाथमे ले लेनेका किसी भी 
जातिको यत्ल न करना चाहिए । जो राज्य कर दं, 
उन्हींके प्रतिनिधियोके द्वारा राज्य-करका निय- 
न्ण होना चाहिए। आर्थिक खराज्यका भोग 
करना नागरिकोंका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस 
अधिकारको छीननेका नाम ही अत्याचार है। 
क्योंकि किसी जातिके लिए इससे बढ़कर दासता 
ओर क्या हो सकती है कि उसको अपनी आयके 
खर्चे करनेका भी अधिकार न प्राप्त हो। 


नागरिकोका कर दान सम्बन्धी अधिकार उस 
समय कई एक भमेलोंको उत्पन्न करता है जब 
एक नागरिक अपने देशको छोड़कर किसी दूसरे 
देशम रहता हो | क्योंकि एक ओर जहाँ वह बिल- 
कुल ही करसे मुक्त हो सकता है वहां दूसरी ओर 
डसपर छिगुण कर भी लग सकता है। इस प्रश्मपर 
विचार करनेके लिए इसे दो भागोंम विंभक्त करना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 


€ क ) नागरिकके विदेशम 
कठिनता । | 

( ख ) नागरिकके विदेशमे >ज्यापारीय तथा 
व्यावसायिक कार्योके होनेके कारण कठिनता | 


अब इनमेंसे एक एकपर पृथक्‌ पृथक्‌ तौरपर 
बिचार किया जाता है | 


रहनेफे कारण 
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राज्य-कर देने 
बालोंके प्रति- 
निवियोंको .ही ' 
राज्य-करका 
प्रबंध करना 
चाहिए 

आंयिक स्वरा- 
ज्य छीनना 
अत्याचार हे 


परदेश निवास 
तथा राज्य-कर- . 
की समस्‍या 


दिगुण करको 
संभावना 


राष्ट्रीय आयव्यय 


(क ) नागरिकके विदेशमें रहनेके कारण 


यह कठिनता तीन प्रकारसे उत्पन्न होती है। 


नागरिक (१) एक नागरिक अपने ही राष्ट्रमे रहते 
'स्वराष्ट्रमें लि- कर हि रे से 
बास तथा रा... डैएें व्यापार तथा व्यवसाय करता है ओर बहाँखे 
ज्यकर.. दी सम्पूर्ण आय प्राप्त करता है। इस दशामें विज्ञार- 
के अन्दर कुछ भी भमेला नद्दीं पड़ता । क्योंकि 
उसको अपने राष्ट्रको सम्पूर्ण पौरुषेय कर (परख- 
नत्न टैक्स) तथा सम्पत्तिकर देना चाहिए। यदि वह 
अपने आपको भूठ-बोलकर इने करोसे बचा लेता 
है तो इसमें किसी भी कर. प्रणाल्लीका दोष नहीं 

कद्दा जा सकता | 


परराष्ट्रमें नवा- (२) कोई नागरिक यदि परराष्ट्रमे रहता 

सतथाराज्य- हो तो उसपर सम्पत्ति कर वहाँ ही लगेगा जहाँ 

कर कि उसकी सम्पत्ति हैे। और उसपर पौरुषेय कर 
वहाँ ही लगेगा जहाँ वह स्वयं रहता है। यह सावे- 
भोम नियम नहीं है, इसके श्रपचाद भी हैं। यह. 
होते हुए भी प्रायः यही नियम है कि जिस राष्ट्रमें. 
उसकी भौमिक सम्पत्ति हो उसका कर उस 
राष्ट्रको देना पड़ता है|. इसी प्रकार जिस राष्ट्रमे 
किसी कम्पनी या व्यकसायके अन्द्र उसका >घन 
लगा दो उस धनपर राज्य-कर उसी 'राष्ट्रको देना 
पड़ता है। है. 


र श्ष्‌ डे डे 
। 


! 
अग्रत्यत्त आय तथा राज्य-कर । 


(३ ) यदि कोई परराष्टीय किसी राष्ट्रके राज- 
कीय कार्योसे लाभ उठावे तो उसे उसीको कर- 
. देना चाहिए जिससे कि उसको लाभ मिलता हो। 
रष्टाज्त तोौरपर यदि किसी ऑग्लका भारतमें 
मुकदमा हो तो उंसको न्‍्यायालयकी फीस तथा 
स्टास्प आदिका कर भारतीय राज्यको ही देना 
चाहिए | इंसी प्रकार यदि किसी अंग्लकी किसी 
आग्लकी भारतीय सम्पत्तिपर ( मृत्युके कारण ) 
स्वत्व मिले तो उसपर जायदादप्राध्तिकर न 
लगाना चाहिए । क्योंकि भारतमें ऐसा नहीं है। 


( ख ) लागरिकक विदेशर्म व्यांपारीय तथा व्याव 
सायिक कायोक होनेके कारण कठिनता--- 


आजकल व्यक्तियोंके व्यापारीय तथा व्यावसा- 
यिक सम्बन्ध दूर दूरतक फेले हुए है। व्यवसायों 
तथा बाजारोके अन्‍्तर्जातीय होनेके कारण ही यह 
'घटना उत्पन्न हुई है। अमरीका राष्ट्रात्मक प्रति 
निधितन्त्र॒ राज्य है। अतः एक ही कम्पनोकी रेल 
कई एक रि्याखतोम पार होती है। यदि अंमरीका- 
का आर्थिक प्रबन्ध ठीक न हो और सम्पूर्ण रिया- 
खतोंके लिए. कुछ एक विषयाोमें कर सम्बन्धी नियम 
एक सदश न हो तो परिणाम इसका यह होगा कि 
कहीं तो ऐसी कस्पनियोंके कामोपर बिलकुल ही 
कर न होगा ओर कहीं दूना कर लग जायगा । 
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जिस राज्यसे' 
जो व्यक्ति ला- 
भ उठाता दे 
उसे उसी राष्- 
को राज्य-कर 
देना चाहिए 


राज्य-कर को 
अन्तर्जातीय त- 
था अन्तरोष्ट्रोय 
समस्या: 


: राष्ट्रीय आयव्यय 


वीमाकम्पनी, बंक तथा अन्य ऐसी समितियों- 
के मामलेम उपरिलिखित ही भमेले आकर पड़ते 

। इस विषयपर हम “समिति तथा कम्पनी 
कर? के प्रकरणम ही प्रकाश डालेंगे । अतः डसको 
हम यहाँ छोड़ देना उचित समभरते हैं # । 


६-राज्य-कर-सुक्त होंनेका सिद्धान्त 


राज्ययकर सन. आजकल ॒राज्य-करसे वैयक्तिक प्रतिष्ठाके 
पर समानरू- करण कोई भी मुक्त नहीं किया जाता। राज्य- 
पसे लगना करका सबपर समान तोरपर लगना अत्यन्त 
चाहिए... झ्रावश्यक है। केवल निम्नलिखित तीन ही अव- 
राज्य-करसे मुक्त स्थाएँ हैं जिनमें कोई नागरिक राज्य-करसे मुक्त 
होनेके कारण किया जा सकता है । 


राष्ट्र अने.... (१) राष्ट्र अपने ऊपर आय कर नहीं लगाता है। 
ऊपर राज्य- सम्पूर्ण राष्ट्रीय व्यवसाय तथा सम्पत्ति राज्य 
"कर ने लेगाना . हे है कि 
। करसे मुक्त है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है 
राजकीय सेव- राजकीय सेवकोकी तनखाहोपर.भी आय कर न 
को परराज्य- लगना चांहिए क्योंकि राजकीय सेवक अपने घरेलू 
7. लचोंके लिए तनखाई लेते हैं। उनकी तनखाहँका 
राष्ट्रीय कायके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं हैं अतः 
उसपर राज्य-कर लगना आवश्यक ही हैं। 





है: 
ड, 


. # आडमरचित फाश्नांस १८९८ पृ, ३१२-२७६:: 
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अधत्यच्त झ्राय तथा राज्य-कर 


जब कोई राष्ट्रीय व्यवसाय वेयक्तिक ब्यवस्ताय- ' 


का मुकाबला करने लगता है उस समय कठिनता 
उपस्थित हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय व्यवसाय 
राज्य-करसे मुक्त होता है जब कि वैयक्तिक 
व्यवयसायके साथ यह बात नहीं होती । ठीक 
'परन्तु यहां पर यदद न भूलना चाहिए कि आज- 
'कल समय देशो प्रतिनिधितन्त्र राज्य है। ऐसे 
राज्य अपने हितको पीछे देखते है ओर नागरिको- 
के हितंको पहले देखते हैं अतः ऐसे देशोके 
वैयक्तिक व्यवसायोौका राष्ट्रीय व्यवसायोंसे डरना 
फजूल है । इसमें सन्देह भी नहीं है कि भारतोयों- 
'को इस मामलेम बहुत ही तकलीफ है। भारतीय 
राज्य आँग्ल जनताका उत्तरदायी है श्रतः उसको 
भारतीय जनताके हितका बहुत कम ख्याल है। 
परिणाम इसका यह है कि दूसरी जातियोके हितके 
लिए हमे दिनपर दिन व्यावसायिक का्मोको 
छोड़कर फ्षिमे जाना पड़ रहा है। हमारी दरि- 
द्रताका भी एक मात्र यही कारण है। 

(२) शिक्षा धर्म तथा राष्ट्रीय कार्योमें लगी 
भूमि तथा मकान आदिपर राज्य-कर न लगना 


चाहिए । क्योंकि यह कार्य भी एक प्रकार से 


राष्ट्रीय कारय ही दे। सारांश यदद दे कि जिन जिन 
राष्ट्रीय कार्योके करनेम॑ जनता राज्यको सद्दा- 


बता पहुँचाए उन उन कारयोपर राज्य-कर न 
खगना चाहिए । ' 


१५७ 


राष्ट्रीय ब्यव- 
सायोका न्‍्य- 
क्तिके व्यव- 


' साथोसे स्पर्धा 


उत्तरदायी रा- 
ज्य प्रजाहित- 
को सामने र- 
खते हैं 


भारतीयोंके सा- 
थ झ्न्याय 


' भ्रांग्ल राज्य 


तथा भारती- 
योंकी दरिद्रता 


शिक्षा, धर्म त- 
था राष्ट्रीय कॉ- 
योमें लगी भू- 
मिं तथा स- 
कानपर राज्य- 


कर ने लगना: 
चाहिए 


राष्ट्रीय आयव्यय 


2022 ई (३) राज्य को कर इस प्रकार लगाना चाहिए 
कई 7 जिससे जनताकी भी उत्पादक शक्ति नष्ट न हो ! 
मारतमें मालग- भारतमें भूमिपर राज्यने इस हृदतक लगान 
जारीकी श्रधिकता बढ़ा दिया है कि भूमिको उत्पादक शक्ति दिन- 
पर दिन नष्ट होती जाती है ओर किसान द्रिद्ध 
होते जा रहे हैं। १४३६ का ३३ प्रति शतक व्याव- 

सायिक कर भी इसी प्रकारका है । इससे जनता- 

की व्यावसायिक शक्ति नष्ट हो रही है ओर भारत- 

वासी विदेशी कारखानोंसे मुकाबला' करनेमे 


अप्क्त हो गये हैं # ! 





है0 आजकल 


. # देलरों काटर आडम रचित दि साइन्स आफ़ फ़ाश्नांस” (१८६८) 
पृ३१६-२०। वी०जे० काले रचित “इंडियन इकानमो? परिच्छेद £। झरे, . 
सी. दत्त लिखित 'फेमिन्स इन इण्डिया” और 'इण्डिया अद्दर अल्ली 

अ्िटिश रूल' 


शुभ 


द्वितीय परिच्छेद । 
राज्य-करके नियम 
(॥]6 टबवपा0ग 0₹ ६458 ६4079) 
१-समानता 


.. संपत्ति शारूमे आदमस्मिथके राज्य कर आदमस्मिपके 
सम्बन्धी चार नियम अ्रति प्रसिद्ध है # । उनको राज्य-कर सं- 
पूर्ण तोरपर समझ लेनेपर शासकौको राज्य कर वंभीचार निमय 
सम्बन्धी सुधारोके करनेमे बड़ी भारी सहायता 
पहुँच सकती है। उसके. समानता सम्बन्धी नियम 
बहुतसे कर सम्बन्धी सिद्धान्तोका बीज है। उन 
सिद्धान्तोंकी प्रकट करनेसे पूथे उसका करका 





# राज्य-कर निमयोंका पता लगाना अति आवश्यक है। करा- 
ध्यक्षकी इन विषयोंके जञानसे करके संशोधनमें बड़ी भारी सहायता 
पहुँच सकती है । सुल्ली, कोल्वर्ट तथा मिलते प्रत्यक्ष तौरपर राज्य- 
करके नियमोंकी न देते हुए भी विचार करते समय उन नियमोंको 
अप्रत्यक्षरुपसे प्रगेट किया। महाशय बाबन ( ए४०७४००० ) जस्टी 
(3550) तथा बरी ( ५८४४१ ) ने शुरु शुरुमें राज्य-करक नियमोंकों 
अकाशित किया था । अनन्तर महाशय आदम स्मियने रज्य-करके 
नियमॉँकों पूर्णता दी | बहुतसे संपति शाखशोंके विचारमें श्रादमस्मिथ 
ने राज्य-करके नियमोंकों मोरियों डि व्यूमान्ट्से और बहुतोके विचारसे 
य्गोंसे लिया दें । 

इंग्लिश इन्डस्टी एएड कामसे”? ४३६, । सी, एफ, वेस्टेवल 
“पब्लिक फ़ाइनान्स?र (१६१७) पृष्ठ ४११--४१३ 


| २५4 
१ 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


समानता सम्बन्धी नियम दे देना आवश्यक प्रतोत 
श्रादमस्मियका होता है। आदमस्मिथका कथन है किः-- 
समानता सं. “प्रत्येक राष्ट्र जनलमाजकों अपने राज्य- 
लक की सहा यताके लिए अ्रपनी अपनी सापेक्षिक 
योग्यताके अजुपातसे यथासंभव यथाशक्ति अब - 
श्यमेव राज्य-कर देना चांहिए। अर्थात्‌ उस 
आमदनीके अनुपातसे उनको राज्य कर देना 
चाहिए जो कि राष्ट्रीय लंरच्षणके प्राप्त होनेले उने 
को पृथक पृथक तोरपर प्राप्त होती है। राज्यको 
अपनो प्रजापर उच्ली प्रकार खर्चा करना पड़ता 
है जिस प्रकार कि एक तालुझैदारको अपने असा- 
मियोपर । इस विचारक्रममें गड़बड़ पड़ते ही 
भप्रत्यक्करका ज्य-कर की समानता या अखसमानता नष्ट हो 
श्रसमान दोना जाती है । लगांन भ्रुक्ति तथा लाभमेंसे किसी 
एकपर लगा हुआ राज्य-कर अवश्य ही असमान 
होगा यदि वह अन्योपर न पड़ेया” | # 
इस डपरि लिखित सूजसे र/ज्य-करके बहुत. 
से सिद्धान्त निकलते हैं जो इस प्रकार दिखाये”' 
जा सकते है । 2 5 हज 
है (क) 
समनता तथा राजकीय प्रश्चुत्व । 
. आदम स्मिथके उपरिलिखित समानता सूत्ञमें 
प्रत्येक राष्ट्रके जन समाजको अवश्यमेच राज्य-कर 
....“# भादमस्थिमका वेल्य भाव नेशन क्विकल्सन रूस प्ि आव्‌ नेशन किकलसन रूस प्रिन्सिपूल्स 
आव्‌ पुलिटिकल हे का नयी भाग ३ । जा कर ड 
द ह्द्ट० 


भर 


राज्य-करके नियम 
देना चाहिए! यह शब्द ध्यान योग्य है | क्योकि इस 
से दो बाते अगट होती हैं। एक तो यह कि राज्य- 
कर देना प्रजाका कत्तव्य है ओर यदि प्रजा अपना 
कत्तंव्य पालन न करे तो दूसरे यह कि राज्य प्रजाको 
अ्रपने कर्तव्य पालनके लिए बाधित कर सकता 
है और उससे वाधित तौरपर कर ले सकता है। 
राज्य अपने इस अधिकारका दुरुपयोग भी कर 
चुके हैं। उन्होंने केघल अपनी शक्ति को दिखानेके 
लिये ही कर लगाये जब कि उस करके प्राप्त करने 
का खर्चे भी उस करसे न प्राप्त होता था । इंग्लेण्ड 
ने अ्रमेरिकन वस्तियोपर इस प्रकारका श्रधिकार 
प्रगट किया था। परिणाम इसका यह हुआ कि 
१८४१श५से १८४२७वि० तक दोनों देशो भयंकर लड़ाई 
हुई ओर अमेरिका खतन्‍्त्र हो गया। आजकल 
सभी सभ्य देशोकी प्रजाओने राज्य-ऋर लगाने 


र।ज्य-कर देना 
प्रजाका कातें- 


व्य है 


राज्य-कर देलेमें 
प्रजा बाधित है 


का अधिकार राज्यसे छीनकर अपने हाथमे कर . 


लिया है। उपरिलिखित शब्दौपर ध्यान देनेखे 
पता लगेगा कि उसमें इस बातका कहींपर 
इशारा नहीं है कि राज्य-करकी मात्रा कौन निश्चित 
करे। इसमें सन्देह भी नहीं हे कि 'यथा संभव 
यथा शक्ति अवश्यमेव कर देना चाहिये! इसमे 
यथा शक्ति तथा यथा संभव शब्द” यह सूचित 
करते हैं कि करकी मात्राको नियत करना प्रजाके 
ही हाथम होना चाहिए। वह जितनी करकीौ 
मात्रा देनेमे अपनी शक्ति समझे उतना ही कर 


श्ध्‌्‌्‌ 


यथासस्भव 
ययाशक्ति ऋब- 

श्यमेव कर देना 
चाहिए 


राशीिय श्रायव्यय शास्त्र 


दे। अर्थात्‌ जनताकों श्रार्थिक स्वराज्य प्राप्त होना 
आिक ख. " दिंप्ट। यूरपमे इंग्लैरड फ्रान्स जर्मनी स्विट- 
णज्य तथा जैरलैरड आदि सभी देशोंको आर्थिक स्वराज्य 
राज्य्कर. प्राप्त है। ऐसी दशामें भारतकों भी आर्थिक 
हु स्वराज्य प्राप्त करनेका यल करना चाहिए।.._ 
आर्थिक खरा-. आर्थिक स्वराज्य मिलते ही संपूर्ण राज्य-कर 
ज्य होते हुए भा न्याययुक्त हो जाते हैं. यह कहना कठिन है। इंग्लैय्ड- 
. शज्य-कर अ- को आर्थिक स्वराज्य मिले बहुत,समय हो गया : 
न्याय शुरू तो भी असीतक वहां राज्य-कर पूर्णो ्यायपर 
आश्रित नहीं है। यह क्यों ? यह इसी लिए कि 
इंग्लेणडकी प्रतिनिधि सभामे भिन्न भिन्न स्थानोंके 
'विचारसे प्रतिनिधि आते हैं न कि पुरुषोंके 
विचारसे । आयरलेण्डके उतने प्रतिनिधि नहीं 
हैं जितने होने चाहिए। जो देश. राजधानीसे 
जितने अधिक दर हो उनके उतने ही अधिक प्रति- 
निधि होने चाहिए। इस प्रकार भसारतको आंग्ल 
प्रतिनिधि सभामे सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने 
चाहिए परन्तु भारत को. अभीतक यह सोभाग्य- 
प्राप्त नहीं है। प्रतिनिश्चिद्धारा, राज्य-कर त्रिय* 
नणके सदश ही एक और बात है जिससे राज्य : 
की प्रभुत्वशक्तिको कम किया गया है। मकुलक 
0(0८॥00०८) की सम्मति है कि राज्य या प्रति- 
निश्चिसभाको वेही कर लेने चाहिए जो सुगंमतांखे. 
खाये और एकन्रित किये जा सक.।यह एक ऐस| 
स्वाभाविक नियम दे जिससे प्रययः सभी सहंगत 


छू .. 





इाज्य-कर के नियम 


हैं! इसी प्रकार खभी दविचारक यह मानते है कि 
राश्यको वे ही कर लगाने चाहिए जिससे प्रजाको 
अधिकसे अधिक लाभ पहुँचे | मारतमे यह बात भी 
नहीं है। दूसरे देशोंके हितको ध्यानमें रखकरके भार- 
तोय राज्य भारतीयोपर कर लगता है। विक्रमी 
१0१& में ३६ प्रति शतक व्यवसायिक कर जो सार- 
तीय कारखानो पर लगाया गया था उसका मुख्य 
कारण यही था कि वह आऑंग्ल व्यवसायोका मुका- 
बला न कर सके | इसी प्रकार की घटनाएँ यदद 
सूचित करती हैं कि भारत को आर्थिक स्वराज्य «दमस्मियके 
की कितनी ज़रूरत है । आदमस्मिथक्रे उपरिलि- ययाशक्ति शब्द 
खित सूचके 'यथाशक्ति! शब्द्पर बड़ा भारी विवाद विवाद 

है । जातीय विचारसे जिस प्रकार उससे आधिक 

स्वराज्य निकलता है उसी प्रकार वेयक्तिक 

'विचारसे उससे यह निकलता है कि अपनी अपनी 
आयके अनुसार व्यक्तियोंको राज्य-कर देना 

चाहिए । यह कहांतक स्वीकरणीय है अब इसपर 
"प्रकाश डाला जावेगा | % 
( का 
समानता तथा स्वाये त्याग सिद्धान्त 
'करकी समानता सूत्र 'यथाशक्ति? शब्द ध्यान अभशक्तिश 

देने योग्य हैं। यथा-शक्ति शब्दका क्या तात्पय है? | 
क्या इसका यह अर्थ है कि करदको।जो मानसिक 


# लनिकल्सन रचित “प्रिन्सिपल्स आफ़ पोलिटिकल इकानमी नाग 
, हैं, (१६०८) एृष्ट २६७---२६८ । ह 


व्यावसायिक कर 


१६३ 


क्या मानसिक 
कष्ट सम्पत्ति 
तथा आयश- 
क्तिके मापक हैं 


स्थायत्थाग सि- 
द्वान्त तथा श- 
, क्तिसिद्वान्त 


शक्ति शब्दकी 
वंडाख्या 


महाशब मिल 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


कष्ठ होता है उसके विचारसे श्रथवा करदकी संपत्ति 
तथा आय प्राप्त करनेकी शक्तिके विचारसेकर लेना 
चाहिये ? इस प्रकार शक्ति शब्दके श्रन्तरीय' 
तथा वाह्म श्रथम) कौनसा अर्थ ठीक है। धथम 
अर्थके अनुसार स्वार्थ त्याग सिद्धान्त और द्वितीय 
अरथके अज्ुसार शक्ति सिद्धान्त 7५०घ॥६ए ६९०- 
४7) निकलता है। इस प्रकरणमें स्वार्थत्याग 
सिद्धान्त पर ही प्रकाश डाल्ला जायगा । 

(7 ) शक्ति शब्द का अन्तरीय अथ। 

यथा शक्ति शब्दका अन्तरीय अथ खेते 
हुए महाशय मिल कहते हैं कि “राजनीतिका 
मुख्य आधार जब हम करकी समानता रखते 
हैं तो उसका यह मतलब होता है कि राज्य 
खर्चोकोी संभालनेके लिए प्रजापर इस मात्रा 
में कर लगाये जिसके देनेमें प्रत्येक व्यक्तिको 
समान कष्ट हो? परन्तु मिल महाशयका यह 
अर्थ हमको स्वीकृत नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई 


'भी कर नहीं हो सकता जिसके विषयमें यह कहा 


जा सके कि उससे संपूर्ण व्यक्तियोंको एक सेडश 
को होता है। कष्टको कैसे मापा जाय? क्या 
त्येक व्यक्तिपर समान कर लगानेसे सबको 


समान कष्ट होगा ? क्‍या द्रिद्र तथा घनाव्क 


समान कर राशिसे एक सदश कष्ट उठावेंगे £ 
यदिं एक लखपतिपर द्स रुपया कर लगा दियए 


१६४ 


राज्य-कर के नियम 


जाय ओर इसी प्रकोर यदि एक दस रुपये महीने 
को आमदनीवाले मजदूरंपर भी द्स रुपया कर 
लगा दिया जाय तो. क्या दोनोको समान कष्ट 
पहुँचेगए ? कभी नहीं। क्योंकि जहां प्रथमका 
अत्यन्त कम उपयोगी धन राज्य. करमे जायगा वहां 
दूसरेका. जीवनोपयोगी धन राज्य करमे जायगा। 
इस दशाम दोनोका कछ समान केसे हो सकता 
है? सारांश यह है कि सम!न कर राशि तभी 
किसी हदतक समान कष्ठ उत्पन्न कर सकती 
है जब कि सबके पास घन समान. हो। किसी 
हृददतक शब्द्‌ यहां इसी लिए कहा है कि व्यक्तियाँ 
में खुख दुःखके अनुभव करनेकी मात्रा भिन्न भिन्न 
होती है। एक ही सदश धन होते हुए और एक 
ही सरदश धन करसे देते हुए प्रत्येक व्यक्तिमे सुख 
डुखकी मात्रा भिन्न भिन्न हो ठती है। कृपण को 
अधिक कष्ट ओर उदारको बहुत ही कम कष्ट 
होता है ।# 


( क ) आवश्यक आयका परित्याग । 


इन संपूर्ण बातोंका विचार कर बहुतसे 
विचारकोने यह कहा है कि जीवनोपयोगी श्राच- 
श्यकता मात्र जिस आयसे पूर्ण होती हो उस आय- 
._पर राज्य-कर न लगना चाहिए। प्रश्न तो यह है 
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समान-कर तथा 
ससान पत्त 


जौवनोषयोगी 
भ्रायको छोड़ 
कर कर लगना 
चाहिए 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख्र_ 
कि यह कैसे जाना जाय कि कितनी आय जीवनोप- 
योगी है और कितनी आय जीवनपयोगी नहीं है ? 
महाशय आादम स्मिथकी खम्मतिमे उच्नतिशील 
जन समाजम यह प्रायः होता है कि श्रनावश्यक 
आय समयान्तरमे जीवनीपयोगी आवश्यकताका 
पेजटलियानी- का रूपधारण करलेती दै। महाशप पैस्टलियानी 
ता. तो इस हद्दतक पहुँच गये कि उन्होंने यह कह 
। दिया श्लि जीवनपयोगी तथा .अनावश्यक आयमे 
किसी तरीकेसे भी भेद नहों किया जासकता है । 
एक व्यक्ति जिन वस्तुओका भोग विल्लासकी सम- 
भता है वही वस्तुएं दूसरोके लिए श्रत्यन्त आव- 
श्यक हो सकती हैं। यही नहीं। आवश्यकीय 
बात घटती बढ़ती रहती हैं। संपत्तिके बढ़नेपर 
- खकड़ों आ्रवश्यकतायं बढ़ जाती हैं. और लोग 
उनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनका सम्बन्ध 
डस संपत्ति तथा उस हैसियतके साथ होता है । 
यही कारण है कि अनेकों बार आयकरके कारण 
लोगोको तकलीफ उठानी पड़ती है और उनको 
- अपनी ज़रूरी आवश्यकताओंकों भी घटाना 
पडता हे। # . | 
मारत तबा ईं- - यह खंब होते हुए भी प्रायः आयकर सभो 
क्‍ अदा राज्य लेते हैं। भारतमें २००० की और इंग्लैणडमें 








७७७0५ 3». | 
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राज्य-करके नियम . 


२३४४ रुपयेकी वार्षिक आय को छोड़ कर झाय 
कर लगते हैं। इससे कम आय वालोंकों आय 
कर नहीं देना पड़ता है।... 


(ख ) क्रम बृद्ध कर । 


कई एक संपत्तिशास्त्रजश्ञ स्वार्थ त्याग सिद्धान्त 

छारा क्रम वृद्धकरको पुष्ठ करते हैं। सीमान्तिक 

उपयोगता सिद्धान्त द्वारा यह स्पष्ट हे कि जितना 

रुपया किसीके पास बढ़ता है उसके लिये रुपये 
की उतनी ही उपयोगिता घट जाती है। इससे 
स्पष्ट है कि राज्य कष्ट की समानताके लिये 

धनाढ्य पुदषसे अधिक घन ओर द्रिद्र पुरूषसे 
बहुत ही कम धन करके तोरपर लेवे | इस विचा- 

रसे हम सहमत नहीं है | क्योकि उपयोगिता सिद्धान्त 
(द्वारा व्यक्तियोंके कष्टोको कभी भी मापा नहीं जा सौमान्तिक उ- 
: सकता । बड़ेसे बड़े धवाढ्य पुरुषोका ऐसा स्वभाव 'योविता सि- 
'होसकता है कि कर देनेसे उनको बहुत ही अधिक “प 'े भ- 
कष्ट पहुँच जावे और वह अपनी खतन्त्रताका 
“ऋमवृद्ध करको घातक समझ लेवं। शोर यह भी 

हो सकता हे कि साधारण आयवचाला भी विशेष 
'विचारोंसे प्रेरित होकर करकी अधिक राशि देते 

हुए भी बहुत ही प्रसन्न रहे। सारांश यह है कि 

बाह्य मापकोद्वारा मनुष्यके अन्तरीय श॒ुण तथा 

झछुख दुःखको मापना स्वथा भूल करनां होगा। 

ईनेस्सन्देह क्रियात्मिक जगवम क्रम वृद्धकरके 


श्दे 


स्वार्थ त्याग सि 
द्वान्त तथा ऋम 
वृद्ध कर 


राष्ट्रीय आयवब्यय शास्त्र 


क्रम वृद्ध कका बिना काम भी नहीं चल सकता | यदि बहुतसे 


क्रियात्मिक ज- 
गतमें महत्व 


है] 


स्थिर संपत्ति पर 
राज्य करका अ- 
बिक होना 


राज्य करोमे बहुत ही श्रसमानता हो तो उसको" 
दूर करना चाहिये झोर समानता लानेका यल" 
करना चहिये। फरांसीसी श्रक्रान्तिका मुख्य 

कारण एक यह भी था। एक ताह्लुकेदारके मरने 

पर उसकी संपसिको श्रहण करने वालोको स्वा्थे 

त्यागकी समानताके आधार पर ही क्रम वृद्ध 
कर देना पड़ता है। वास्तविक बात तो यह है 

कि विचारकोंका यह सिद्धान्त कितना ही अपूरणँ' 
क्यों न हो, प्रत्येक राज्यको कर लगाते समय इस 

सिद्धान्तका सहारा लेगा ही पड़ता है। # 


( गे ) संवाथेत्याग तथा आयके साधन । 


क्रम वुद्धकरके सद॒श ही स्वार्थत्याग खिद्धान्त 

को अन्य स्थानमें भी लगाया जाता है। आजकल 

राज्यकर लगानेसे पूवे आयके साधनोकों स्च॑ 

से पहिले देख लेते हैं। यदि ग्रायके साधन भूमि 

-मकानके सदश स्थिर हो तो कर अधिक लगाया 
जातां है और जब कि आयके साधन डाकूरी 

, पकीली आदिके सदश अखिर हो तो करकीं : 
मात्रा कम रखी जाती है, यह क्यों ? यह इसीलियें". 

कि वकील आदिको अपने परिवारकी वीमा कराई 

झादिका अधिक खर्च उठाना पड़ता है। स्थिर 


र 
ह 
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सागं रे , (१६०८) पृष्ठ २७१-२७रे |. 
श्रेष्ठ 


राज्य-करके नियम 


आयके साधन वालोको यह बात नहीं करनी 
पड़ती है। इग्लेण्डमें वीमेके धनपर कर नहीं 
लिया जाता है। इसका कारण यही है कि राज्य 
जनतामें इस कार्यकी ओर प्रवृत्ति बढ़ाना 
चाहता है | # क्‍ 
..  प। शक्ति छाब्दका बाह्य अथे 

यदि शात्ति शब्दका अर्थ वाह्म अ्र्थोम लिया 
जाय और संपत्ति तथा आय आदिको ही शक्ति सम- 
भा जाय तो इससे शक्तिासिद्धान्त निकलता है। 
यह सिद्धान्त बहुत ही पुराना है। अ्रति प्राचीन 
कालमे शक्तिसे तात्पये भौमिक संपत्ति तथा दास 
आदिसे होता था परन्तु मध्यकालमे यह बात न 
रही। इंग्लेग्डमें एलीजबेथूके अनन्तर इसका 
अर्थ आयसे लिया जाने लगा | यदि इस सिद्धान्त 
का >्वार्थत्याग सिद्धान्तसे मुकाबला कर तो 
प्रतीत होगा कि यह सिद्धान्त उससे बहुत ही 
उत्तम है। उसमें जहां कोई शक्तिका मापक न 
था वहां इसमें शक्तिका मापक है | इस सिद्धान्तके 
अनुसार राज्य धनाढ्योले राज्यकर इस लिये 
अधिक नहीं लेता है कि उनको देते हुए थोड़ा 


कष्ट होता है परश्च इस कारण कि वह. अधिक दे 





शक्ति सिद्धान्त 


शक्ति सिद्धान्त 

की स्वा्थत्याम 

सिद्धान्तसे तठु- ' 
लना 
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- शक्ति खिंद्धान्त 
की उलझन 


.' शक्ति समान 
"होते हुए भी 
'शज्य कर का 
“असमान होंना 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


सकते हैं। त्याग सिद्धान्त की अ्रपेत्षा सरल द्वोते 
हुए भी इस सिद्धान्त बहुतसे भमेले हैं जिनको 
भुलाया नहीं जा सकता है। दृष्टान्‍न्त तौरपर 
शक्तिका श्र्थ श्राय लेते हुए भी निम्नलिखित सम- 
स्याश्रोंका हल करना बहुत ही कठिन है। 
क्या अपनी अपनी आयके अनुपातसे कर देने- 
की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है? दो पुरुषोमेसे 
यदि एककी श्राय ४०७ रुपये ओर दूसरेकीं. आय 
१००० रुपये हो। दोनोका हो यदि ४०० रुपये. 
खच्चे हो तो इस हालत में पहिले के पास जहां 
१०० बचते है वहां दूसरेके पास ६०० रुपये बचते 
हैं। ऐसी दशामें यदि राज्य आयके अन्चुपातसे 
पहिलेपर ५० रु० और दूसरेपर १०० कर लगा 
दे तो क्या यह कर शक्तिके श्रुपातसे लगा ड्डुआ 
कहा जा सकता है? कभी भी नहीं। क्योंकि 
अधिक आय वालों की अपेक्षा न्‍्यून आय वालोको 
खझ्ायका अधिक भाग खर्च करना पड़ता है। 
। यही कारण है कि आायके अजुपातसे कर लगाना 
कंभी भी डचित नहीं कहा जा सकता | यही नहीं |. 
कल्पना करो कि दो पुरुष आयरुपी शक्तिमे समान 
है।पहिलेको अपनी आयके प्राप्त करनेमें अधिक भ्रम 
करना पड़ता है अब कि दूसरेको अपनी आयके 
प्राप्त करनेमे कुछ भी भ्रम नहीं करना करना पडता . 
है। ऐसी दशामें शक्तिके समान होते हुए भी राज्य 
करमे. समानता नहीं रही । क्योकि. इसका परि- 
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णाम यह होगा कि लोगोमें श्रम करने की ओर 
रुचि कम हो जावेगी | # . 


(क) आवश्यक आय तथा शक्ति सिद्धान्त 

उपरिलिखित दूषणको हटानेके लिये बडुतसे 
संपत्ति शास्ेन्‍श श्रावश्यक आयको छोड़कर शेष 
आयपर राज्यकर लगाना उचित ठहराते हैं। इसका 
एक आर्थिक कारण भी है। राज्य कर देनेसे यदि 
श्रमियों भूमियोंकीं आवश्यक आय कम होजावे 
तो थोड़े समयमें ही श्रमियांकी संख्या कम हो 
जावेगी और उनकी भ्ूति बढ़ जावेगी और व्यव- 
साय-पतियोंकी श्रमियोंको भ्रुतिके तोरपर अधिक 
धन देना पड़ेगा | परिणाम यदद होवेगा कि व्यव- 
साय पतियोंके लाभ कम होनेसे देशकी उत्पादक 
शक्तिको बड़ा भारी धक्का पहुँचेगा। यदि दैवी 
धारणासे भ्रमियोकी संख्या श्रावश्यक आयके 
(करके कारण ) कम होते हुए भी पूर्वंचत बनी 
रहे और उनकी भति भो न बढ़े तो उनकी कार्ये 
चमता कम होजावेगी ओर इस प्रकारभी देशकी 
उत्पादक शक्ति कम हो जावेगी ओर देश दरिद्वताके 
भयंकर पंकमे जा फसेगा । द्रिद्र नियमोके श्रनु- 
सार राज्यको सहायताके तोरपर द्रिद्र श्रंमियों- 
को धन देना पड़ेगा। इस प्रकार राज्य एक हाथसे 


३०३१-५५ “कम ० इक बमा ५. फममीक का... पे 
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- हैक्षर 


आवश्यक आय 
के छोड़नेमें आ- 
थिंक कारण 


राष्ट्रीय आयव्ययशास््र 


करके तौरपर धन लेगा और दूसरे दाथसे 
सहायताके तोरपंर द्रिद्र अमियाको घन बांटेगा । 
इसलिये सब परिणामोसे यही निकलता है कि 
आवश्यक श्रायपर राज्य-कर न लगना चाहिये। 
शक्तिका श्रथं... यदि शक्तिका श्र्थे आय न रखकर पूंजी रखा 
यदि पूंजी हो जाबे तो भी पूंजीपर राज्य-करका लगाना उचित 
“तोभी उलमन कभी भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि इससे 
नहीं उलभती लोग्रोंमे धन बचाने को आदत कम होजावेगीं । 
योरूपीय देशोंमें लोग पहिलेही बहुतही अधिक 
फजू लखचें है | वहां पूज्जीपर राज्य-कर लगनेसे 
बहुत ही अधिक नुक्सान पहुँचा सकता है। सारांश 
यह है कि आय या पूझीके अन्लुपातसे कर लगाना 
अत्यन्त हानिकर तथा अन्याय युक्त है | यदि 
आयपर कर लगाये बिना किसी राज्यका काम न 
चलता हो तो भी आवश्यक आयको छोड़कर 
ही राज्यकर लगाना चाहिये। #: 
हे (ख) क्रमबृद्ध कर 
शक्ति सिद्धान-.. शक्तिसिद्धान्तकेद्वारा क्रमबुद्धकरका पोष ण इस्तः 
से क्रम बंद आंधारपर किया जाता है किव्यावसायिक उत्पत्तिय्ले.... 
5रका विकास कमागत चृद्धिनियम लगता है। जो घनाढ्य हैं वे. 
अधिक २ धनाड्य होते जाते हैं । क्योकि न्यून व्ययपर 
ही पदार्थ अधिक उत्पन्न होजाते.हैं। अतः घनाढ़व.. 
व्यवसाय पतियोपर क्रमवृद्धकर -यवसाय पतियोपर क्रमबुद्कर लगना चाहिये। 
6 * ज्राल्ाण5००; एगरगंजरड-ज एव सत्ता. 
४709 ४० ॥7 ( 808) 7, ९, 276 -277.. 
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:  कऋ्रमदुद्धकरके लगानेके कुछ लोग बहुतही 
'चयपक्षम हैं ओर कुछ लोग बहुत ही विपक्तमें हैं । 
प्रथम दल जहां यह कहता है कि धनाव्योपर 
'राज्यकर तबतक न्याय युक्त होही नही सकता 
है जब तक वह क्रमवृद्धकर न हो वहां दूसरा 
दूल इसको अत्याचार तथालूद मार समभता 
है। सोलनने णएथंजमे १८५०, तथा, १६०५ की 
आकान्तिके समय फ्रान्समे ऋमदुद्धकरकां ही 
धनाद्योपर प्रयोग किया गया था। ज्यों ज्यों 
अमियो तथा द्ररिद्रोकी राज्यमं शक्ति बढ़ती 
जायगी त्यों त्यों ऋ्रवृद्धकरका अधिक प्रयोग 
'किया जायगा । समष्टिवादीं इस करके अनन्य 
भक्त हैं। अस्तु जो कुछ भी हो । यह पूर्वमें हो 
लिखा जा चुका हे कि लोगोमें समष्टि भावकी 
परवृत्तिकां मूल कारण धर्म तथा न्याय नहीं है । 


किस प्रकार उनमे ईएयां द्वेषफके भाव भरे हुए हैं 


'यह किसीसे भी छिपा नहीं है। एसी दशामें क्रम 
चुद्धकरका प्रयोग न्यायशुन्य तथा राष्ट्र नाशक 
होजाय तो आश्चर्य करना चूथा है | इसपर चार 
अखिद्ध आक्षेप है' जिनको भुलाना न चाहिये। 

(१ ) क्रमतवृद्ध करमे करकी माता मन घड़ल्त 
'होगी। यदि समाज न्‍्यायकों आधार बनाकर 
ओर. न्‍्यायके विचारखसे ऋमवृद्धकरका प्रयोग 
करेगा तो इससे उतनी भयंकर हानियाँ उत्पन्न न 
होगी जिन दानियोकी आशा की जाती है। इसमें 


१७३) 


क्रम वृद्ध कर 
को मात्राकी अ- 
' स्थिरता 


राष्ट्रीय आयब्यय 
सन्देदह भी नहीं है कि यदि समाजके कुछ लोग 
ईप्यां तथा दषसे प्ररित होकर क्रमचुद्ध करका 
प्रयोग करे तो हे इससे राष्ट्र नाशकी भी बड़ी 


भारी संभावना है | 
क्रम वृद्ध करसे ( ख ) क्रमचृद्धकरसे बचनेके लिये लोग जो' 


लोगों का अपने. जी उपाय करे उनको भी न भुलाना चाहिये । 
आपको बचाना बहुत संभव हे कि इसके एकत्रित करनेमे राज्यको 
अन्यत्ञ कठिनाइयाँ फ्रेलनी पड़े। इससे लोगोंका 

जो आचार गिरेगा उसको भी न भूलाना चाहिये। 

इसमें सन्देह नहीं है कि प;्ऐेली घटनाय शुरू शुरूमे ही 

उपस्धित होगी । जब जातिको क्रमचृद्धकफर सहन 

करनेकी आदत पड़ जायगी तब उन उन घटनाओं 

की संख्या बहुतही कम. होजायगी। इग्लैण्डमें 
उत्तराधिकारका कर क्रमबुद्ध है इसके बिरोधी 

यह कहते हैं कि धनाह्य लोग क्रमवुद्धकरसे 

बचनेके उद्देशसे अपने जीवन कालमें हीं अपना 

धन दे जाया करंगे। हमारी सस्मंतिर्म यह कोई 

बुरी बात नहीं है क्योंकि अपने जीते जी जो वंह 
अपना धन किसौीको देंगे तो वह जातीय संस्थाओं 
को दी देगे। इससे बढ़कर और उत्तम बात क्या; 
.. द्वोखकती है? .. . .. . |. ४ ४ 
क्रम वृद्ध क।_ (ग) कऋ्रमबृद्धकरपर वह आक्षेप सत्य है 
प्रथा एंजी का कि जिन देशो्मे ऋमबृद्धकर लगेगा वहाँसे पूठजी, 
-विदेशमें जाना पति भाग जावेगे. और उन देशोमें जा बसगे जहां 
ऐसे. करका प्रयोग. न होगा। इसमें, सन्देह:मी 
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राज्य-करके नियम 


नहीं है कि यह दोष सभी करोके साथ दे । उन्नति- 
शील जन समाजम यह दोष प्रत्यक्ष नहीं होता ! 
यदि राज्यकर लगानेमें सावधानी कर ओर कर 
की राशि उस सौमातक न बढ़ाब जो किसीको 
भी भारू होसके । 

(घ ) कईयोंके विचारमे क्रमवृद्धकरका प्रभाव क्रमइद्धकर 
जग्रायको घटाना है। यदि किसी देशमे सचमुच ऐसा गा अपनक! 
होथे तो वहाँ ऐसा कर न लगाना चाहिये। यह सवा 
क्यों ? यह इसी लिये कि जातीय उन्नतिको सामने रख 
करके ही. संपूर्ण प्रकारके करोंको लगाना चाहिये । 
जो कर जातिकी उन्नति तथा उत्पादक शक्तिको 
बढ़नेसे रोक उन कर्रेका न लगाना ही उचित है। 
क्योंकि राज्य जातिको उन्नति तथा उत्पादक शक्ति 
को !बढ़ानेके लिये ही कर लेता है। यदि करका 
प्रभाव उब्या हो तो ऐसे करसे लाभ ही क्या है ?% 

(ग) शक्ति सिद्धान्त तथा आयके साधन 


ऊपर यह दिखाया जा चुका है कि राज्य कर 
आझाय पर लगाना चाहिये या पूथ्जी पर ? उसको 
समाच्ुपाती होना चाहिये या क्रमवृद्ध ? अब केवल 
यही दिखाना हे कि यदि आय पर कर लगाना किस रंगको आ- 
हो तो किस प्रकारकी आय पर कर लगाना यपर राज्यकर 


रिलीज कक 
# [ज[०४0[500 ?7930०5९5 & ?0०६6९४। एछ८०४- 
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ण्ज्य करका 
लाभसिद्धान्त 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


चाहिये | बहुत सी श्राय अनर्जित होती है। भूमि- 
गृह व्यवसाय कृषिमें जो भझ्ार्थिक लगान है 
उसको दिखाया जा चुका है । इस पर लगा हुआ 
कर कुछ भी लुक्लान नहीं पहुँचा सकता है। 
क्योंकि इससे किसीके भी श्रमका-बदला नहों 
छीना जाता है | इसी प्रकार एकाधिकारसे उत्पन्न 
अर्थ लगानों पर राज्य कर लगाना चाहिये । 
इससे जातिको लाभ ही लाभ है। * 
(गे) 
समानता तथा लाभ सिद्धान्त 
(फ९ 9९४९६ 07 8009] ताएंवेध्म ते (९०:५9 
० (25८28(09 ) ' 

आदम स्िथने अपने प्रथम सूतरम कहा है कि, 
“उस आमदनीके श्रतुपातसे जन समाजको राज्य- 
कर देना चाहिए जो राष्ट्रीय संरच्तण होनेसे 
उसको पृथक पृथक्‌ तौरपर प्राप्त होती है।” उसके 
इन शब्दोसे राज्यकरका लाभ सिद्धान्त तिकाला 
जा सकता है। लाभ सिद्धान्तके अनुसार जन- 
समाजको राज्यकी सहायताके लिए उच उन 
लाभोंके श्रचुपातसे राज्यकर देना चाहिए जो 
लाभ उसको राज्य संरच्तणसे प्राप्त होते है । राज्य 
की ओरसे प्रत्येक व्यक्तिफे लिए जो लाभदायक 
सेवाएँ की जाती हैं उनके बदलेम॑ कर देना 


# निवत्सन रचित-प्रिन्सिपत्स आफपोलिटिकल श्कानोंमी 


भाग ३ (११०८ पृष्ठ २७६--२७६९ । 
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अहिए | महाशय वाकर इसका संक्षिप्त रूप यह 
देते हैं कि राजकीय रक्ताके श्रनुपातसे राज्यकर 
देना चाहिए । यह सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण है । क्योंकि 
राज्यकी रक्तासे अधिकतम लाम उठानेवाले 
नि्धेनी तथा,डुबेल लोग होते हैं। स्थियों, बालकों, 
वृद्धों, दीन दुखियोंको ही राज्य संरक्षणकी विशेष 
शआरवश्यकता होती है। इस सिद्धान्तके श्रद्ुसार 
तो यह परिणाम निकलता है कि धनिक लोगोको 
राज्यकर न देना चाहिए। क्योंकि धनिक लोगोको 
राज्य संरक्षणकी बहुत आवश्यकता नहीं होती । 
वे लोग अपनी रक््ताके लिए नौकर आदि रख 
सकते हैं। इसी विचारसे प्ररित होकर महाशय 
निकल्सनने लाभ सिद्धान्तको यह नवीन रूप 
द्या है, “व्यक्तिगत काय्योंमें राज्य हिस्लेदार है 
क्योकि वह संरक्षणका काम करते हुए व्यक्तियाँके 
लिए अ्रन्य लाभदायक काम करता है। इसीलिप 
राज्यको अपने उपकारों तथा लाभदायक कार्योंके 
बदलेम व्यक्तियोसे कर लेना चाहिए। आजकल 
इस सिद्धान्तके द्वारा एकाकी करको पुष्ट किया 
जाता है। कहाँतक यह सिद्धान्त एकाकी करको 
पुष्ठ कर सकता दे। इसपर हम आगे चलकर 
विस्तत रूपसे विचार करगे | अ्रतः हम इस प्रक- 
रणको यहाँपर ही छोड़ देते हैं ।#. 

# निकल्सन--प्रिन्सिपट्स श्राफ पोलिटिकल श्कानोमी भाग ३ 
(१६०८) पृष्ठ >८६१--२८२ । 


श्छ् 


महाशय वा- 
करका लास- 
सिद्धान्त 


भद्टाशय निक- 
स्सनका लाभ 
सिद्धान्त 


लाससिद्धान्त 
तथा एकाकी 
कर 


स्मिथका रिथ- 
रता सूत्र 


स्मिथक। सुम- 


मता सूत्र 


राष्ट्रीय आयव्यथ शास्त्र 


२--स्थिर ता 

आदम स्मिथके शेष तीन सूत्र केवल इसी 
बातको प्रकट करते हैं कि राज्यकरोंमे समानता 
तथा उत्पादकता लानेकी उत्तमसे उत्तम विधि 
क्या है ? यह सूत्र इतने स्पष्ट हैं कि इनकी 
व्याख्या करनेकी कोई विशेष श्रावश्यकता नहीं 
है। इसमें सनन्‍देह भी नहीं कि इन सूत्रौपर चलना 
बहुत ही कठिन है । उसकी स्थिरता सम्बन्धी 
द्वितीय सत्र इस प्रकार है। नी 

“प्रत्येक व्यक्तिको तथा कर देनेचाले पुरुषको 
राज्यकर देनेका समय, राज्यकर देनेकी विधि 
ओर राज्यकरकी राशि पूर्ण तौरपर तथा रुक 
तोरपर पता होना चाहिए |? 

इस सूत्रका तात्पये यह है कि राज्यंकर सब 
पर पअत्यक्ष हो और उसकी मात्रा नियत हो। ॥ 
इसीखे दूसरा परिणाम यह निकलता है कि 
राज्योको श्रत्याचार तथा छिपे छिपे व्यक्तियाँसे 
रुपया न लेना चाहिए। उपहारके तौरपर भी रुपया 
लेना राज्योके लिए उचित नहीं है। राज्यकर यदि 
अस्थिर तथा अनियत हो तो उससे देशको बहुत 
ही अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। 


३--सुगमता 
करकी खुगमताका तृतीय सूत्र यह है किः--- 
“राज्यको कर देनेवाले पुरुषोकी सुगमताको 


१ द्ध 





राज्य-करके नियम 


देख करके ही राज्य कर ऐसे समयमे तथा ऐऐसे 
तरीकेसे लगाना चाहिए जिससे किसी भी करद्‌- 
को असुभिधा न हो ।” 

इस सूत्रका महत्व इसीसे समभना चांहिए 
कि सुगमताका तत्त्व राज्यकी उत्पादकता तथा 
उत्तमताको प्रकट करता है। पदार्थोपर राज्यकर 
लगाया जा सकता है परन्तु उनपर अधिकतर 
इसीलिए नहीं लगाया जाता है कि उस करका 
पकनत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है । 

४--मितव्ययता 

मितव्ययताका सूत्र इस प्रकार है। 

“प्रत्येक राज्यकर इस प्रकारसे और इस 
राशिमे लेना चाहिए कि उसका जो भाग राज्य- 
कोषमें आवे वह अधिकतम होवे। अथांत्‌ इसके 
एकत्रित करनेमें जहाँतक सम्भव हो न्यूनतम 
धन लगे ।” 

यदि कर एकत्रित करनेवाले बहुत अधिक 
राज्य कमंचारी होवे तो मितव्ययता सूचका भक्ढ 
होना आवश्यक ही है | व्यापार, उत्पत्ति आदिको 
रोकनेवाले श्रत्याचारपूर्ण राज्यकरोंमें भी यही 
घटना प्रायः उपस्थित होती है। 

इन ऊपर लिखित चार सूत्रोके सदश ही कुछ 
धुक कर विधिके ओर भी सूत्र हैं जिनका प्रायः 
अयोग होता है और जो कि इस प्रकार हैं । 

(क) अति उत्पादक करोके द्वारा राज्यकों 


१७८ 


स्मिथका मि- 
तव्ययता सत्र 


राज्य करक 
गोण सत्र 


राज्य कर थोड़े 


स्थानोंसे हो 
प्राप्त करना 
चाहिए 


राज्य करको 
लचकीला हो 
ना चादिए 


अवश्यकता- 
नुस्तार राज्य 
कर. बढ़ाया 
जा सके 


रशज्यकर नये 
नये स्थानों- 
प्र॒ लगना 
चाहिए 

करके सृश्रॉमें 
: यदि टक्कर दो 
तो मुख्य सूत्रों 
. का दी ख्याल 
करना चादिए 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


आयमें स्थिर धनकी राशि श्रति खुगमतासे प्रा 
हो सकती है। यदि छोटे छोटे कर बहुत स्थानों 

पर लगे हुए हो तो करके एकत्रित करनेमे बहुत 
ही कठिनता होती है । 

(ख) राज्यकरकी सबसे उत्तम विधि वही 
है जो जनसंख्या तथा उन्नतिके साथ साथ राज्य 
करोको लचकदार बना देवे । देशके उन्नतिके 
साथ राज्य कर खयं ही अधिक हो जावे ओर 


 देशकी अवनतिके साथ राज्यकर खयं ही कम 


दो जावे । आयकर में यही विशेष गुण है । 

(ग) आवश्यकता के अनुसार जिन करोको 
शीघ्र ही बिना. किसी प्रकारके विशेष व्यय तथा 
पबन्धके सुगमतासे ही बढ़ाया जा सके वह कर 
अति उत्तम हैं । 

(घ) उन्नतिशील जनसमाजमे कर लगानेके 
पुराने स्थानोको छोड़ देना चाहिए ओर नये नये 
स्थानोपर कर लगाना चाहिए । 

(डः) यदि किसी स्थानपर कर लगानेसे लाभ 
होनेका सन्देह हो ओर करके ऊपर लिखित सूत्रों 
की टकर पड़े तो वहाँ परस्थितिको देख करके 
तथा विचार करके ही काम करना चाहिए । 
करके गोण सूत्रोका ध्यान छोड़कर मुख्य सूत्रोका 
ही विचार करना चाहिए | समानता तथा 
स्थिरता सूचका यदि कहीं विरोध हो तो स्थिरता 
सूत्रको मुख्यता देना चाहिए। इ्स प्रकार यदि 


शद्ध० 


राज्य-करके नियम 


आतिकी उत्पादक शक्ति किसी राज्यकरसे बढ़ती 
हो. और राज्य प्रबन्धके उत्तम होनेकी सम्भावना 
हो तो राज्य कर एकत्रित करनेमे अख्ुगमता 
होते हुए भी राज्यकर खगा देना चाहिए । 

) उत्पा दकोके सम्मुख सुगमताका परित्याग कर 

' देना ही उचित हे | वास्तविक बात तो यह 
है कि राज्यकरके मामलेम सम्पूर्ण ऊँच नीचका 
ख्याल कर लेना चाहिए | अनेकी बार कर प्रच्तेपण 
हारा समान कर असमान कर बन जाता है और 
असमान करका रूप धारण कर लेता है | इसी 
प्रकार करविचालन तथा कफरसंरोपणका भी 
विशेषतः ध्यान कर लेना चाहिए ।+ 


ले लक मिल कलम मत कल हर कम नमक जनक 
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रैडरे 


राज्य कर 
समान तथा 
ग्याययुक्त हो- 
ना चाहिए 


राज्यकर वि- 
भागके तीन 
सिद्धान्त 


तृयीय परिच्छेद 
राज्य कर विमागके निय+ 


राज्यकर विभागका प्रश्न नागरिकोके कर 
देनेके कत्तव्यसे सम्बद्ध है। राज्यकर इस प्रकार 


लगना चाहिये जिससे समानता तथा न्यायका 
 भक्ञ न हो । ऐसा क्यों ? यह इसौलिए कि राज्य- 
'कर एक प्रकारका भार है। इस भारको देनेमें 


यदि राज्य किसी भी नागरिकसे पतक्तपात न करे 
तो इससे सन्‍्तोष तथा शान्तिका स्थिर रहना 


स्वाभाविक ही है। ऐसे करसे ही समाजकी उत्पा- 
दक शक्ति तथा सम्रद्धि बढ़ती है। अब प्रश्न उप- 


खित होता है कि वे कौनसे नियम हैं जिनके 


द्वारा नागरिकोपर राज्यकरका विभाग समानता 


तथा न्यायके नियमोका भह न करे । 
१--हाज्य कर विभागक सिद्धान्त 
आजकल राज्य कर विभागके मुख्यतया तीन 
सिद्धान्त प्रचलित है, जिनपर प्रकाश डालनेसे 
बहुत कुछ इस प्रश्मपर भी प्रकाश पड़ सकता है। 
(१) राज्यकर विभाग तथा राज्यकरका मूल्य 
खिद्धान्त# राजकीय सेवाओका राज्यकर सूल्य 





गा 
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राज्य कश्विभागके नियम 


नहीं दे इसपर विस्तृत तोरपर लिखा जा राज्यकर राज- 
चुका है। राज्य राष्ट्रका संरक्षण करता है और कोय का 
'इस काममें बहुतला धन खर्चे करता है। इस हल | 
दशामे यह जानना बहुत कठिन है कि किस व्यक्ति- 

को कितना संरक्षण प्राप्त हुआ तथा राज्यकर - 

सखरूपम कितना धन देना चाहिये। यदि किसी 

'देशमे नागरिक लोग यह करनेका यत्र कर तो 

उसका परिणाम अराजकताके सिवाय और क्या 

'हो सकता है ?# यहीं पर बल नहीं । सब सम्पत्ति 

एक सदश नहीं है। अतः सबके संरक्षणमे गाज्यका 

'धन व्यय एक सदश नहीं हो खकता है | संरक्षणके 
अनुपातसे सम्पत्तियोपर राज्यकर लगाना श्रत्या- 

चार होगा। पेटैन्ट्स , कापी राइट्स ट्रेड माके 

आदिके नियमोंके द्वारा राज्य-राष्ट्रमे आविष्कार 

'तथा विज्ञानकी उन्नति करता है। यदि इनपर 

अधिक कर सूल्य सिद्धान्तके अनुसार लगा दिया 

जावे तो परिणाम यह होगा कि राष्ट्रकी वैज्ञानिक 

तथा आरिक उन्नति सदाके लिए रुक जायगी। 

इसी प्रकार सीमा आन्तीय राष्ट्रोपप करका भार 

अनन्त सोमातक बढ़ जायगा। क्योंकि विदेशीय 

राज्योके आक्रमणले सबसे ज्यादा खतरा उन्हींको 
होता है ओर इसलोलिए सबसे ज्यादा राजकीय 
'ख॑रचारणकी उन्हींको आवश्यकता होती है। सीमा 





*# वाकर, पोलिटिकल इकानेमी पृष्ठ ४६० 


श्ण्रे 


मूल्य सिद्धा- 
न्तका प्रयोग 


राज्य कर वि- 
आगमे लाभ 
सिद्धान्त 


, जाभसिद्धान्त- 
का दोष 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


प्रान्तीय राष्ट्रोके सदश ही दुर्बल तथा निर्धन 
मन्नुष्योपर (मूल्य सिद्धान्तके अज्युसार) राज्यकर 
बढ़ जायगा क्योंकि उनन्‍्हींकी सबलों तथा घनियोके 
अत्याचारोंसे राज्यको अधिकतर बचाना पड़ता है। 

ऊपर लिखित दोषोके होते हुए भी कई एक 
राज्य भिन्न मिन्न परिखितियोसे पेरित हो करके 
कर अहणमे मूल्य सिद्धान्तका सहारा लेते ही हैं। 
इंग्लेण्डम अब फ्यूडलिज्मका कुछ भी अंश नहीं 
है अतः वहाँ मूल्य सिद्धान्तका भी अब प्रयोग 
नहीं है | परन्तु यह बात जर्मनीके साथ नहीं है । 
जमेनीमें श्रमीतक फ्यूडलिज्मका कुछ कुछ अंश 
बचा हुआ है अतः वहाँ कर अहरणमें मूल्य सिद्धान्त- 
का सहारा लिया जाता है। भारतमे ताल्लुकेदारों- . 
को राजा की उपाधि देकरके राज्यका घन अ्रहण 
करना इसीका एक ज्वलन्त उदाहरण है |% 


(२) राज्यकर विभाग तथा राज्यकर लाभ 
सिद्धान्तः--बहुतसे विचारकोके मतमे नागरिकों- 
पर राज्यकर लगानेमे लाभ सिद्धान्तका सहारा . 
लेना चाहिए | यह सिद्धान्त भी मूल्य खिद्धान्तके 
सदश ही दोषपूर्ण है। बालकों वृद्धों बेकार 
श्रमियों तथा मू्लोको ही धनाद्यों तथा विद्वानों- 
की श्रपेज्ञा राजकीय सहायताकी अधिक 
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श्ध्छ 


राज्य करविभागके नियम 


आवश्य कता है श्रतः लाभ सखिद्धान्तके अनुसार 
तो इन्हींपर सबसे ज्यादा राज्यकर लगना 
चाहिये परन्तु इसमे कदाचित्‌ ही कोई विचा- 
रक सहमत हो । आजकल राज्योने शिक्षा 
झुफ़ कर दी है ओर बेकारोंको काम देनके लिये 
राजकीय वर्कशाप खोले हैं। ल्ञाभ सिद्धान्तके 
अनुसार तो राज्यके ये काम कभी भी उचित नहीं 
ठहराये जा सकते हैं । ' 

(३) राज्यकर विभाग तथा' खाहाय्य 
सिद्धान्तः--ऊपर लिखित सखिद्धान्तोके दोषोसे 
स्पष्ट है कि आजकल राज्य समाजका सामूहिक 
तौरपर द्विितका न कि सभाजगत व्यक्तियाँके 


पृथक पृथक्‌ हितका ख्याल करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति- 


/को अपनी अपनी शक्तिके अनुसार राज्यकी सहा- 
'यता करना चाहिए। मन्दिरों तथा समाजोंके 
लिए दान देनेमेँ भी यही नियम काम करता है 
जो अधिक कमाते हैं वे अधिक दान देते हैं और 
औओ कम कमाते हैं वे कम दान देते हैं। वास्तविक 
बात तो यह है कि जो काम सब मनुष्योंके लिए 
किए गये हो उन कार्योको इसी सिद्धान्तकेद्वारा 
धनकी सहायता पहुँचना चाहिए। जो जितना 
धन देसके वह उतना घन देवे । ्ि 

राज्यकरके शक्ति सिद्धान्त पर निश्व लिखित 
प्रक्ष उठते हैं जिनका विचार करना अत्यन्त 
अवश्यक है | 


श्ष्प 


राज्य समाज: 
के हितको सा- 
मने रखकर 
काम करते हैं' 


शक्तिसिदधा: 
न्तकी दो सम . 
स्यायें 


राष्ट्रीय श्रायव्यय शास्त्र 


[ कर देनेकी शक्तिका मापक आय है या 
सस्पत्ति ? 
क्या यह शक्ति आय सम्पत्तिकी वृद्धिके समा- 
नुपातम बढ़ती है या किली अ्रस्य अनुपातमें ? 
[| शक्ति सिद्धान्त के अच्चुसार क्या समान 
पाती कर लगाना चाहिए या क्रमवृद्ध ? 
२-राज्यकर प्रापिका स्थान 
राज्य करके राज्यकरके नियमोको सनभनेसे पूर्वा यह 
स्थान जानना अत्यन्त आवश्यक है कि राज्यकर किस 
स्थानसे प्रात्कर किया जाता है। सम्पत्ति तथा 
आय दो ही वस्तुएँ हैं जिनके आधारपर राज्य- 
कर ग्रहण करता है। 
शुद्ध आायपर (१) आयका खरूप :--सम्पूर्णकर शुद्ध आय- 
राज्यर . सेही लिये जाने चाहिएँ। लगान, रायलिगी, 
व्याज, लाभ, वेतन, भति, हिस्सोंसे प्राप्त आम- 
दनी आदि ही शुद्ध आय माने जाते हैं। आस 
!आय था .कल्पित आयपर कर लगाना देशकी - 
डत्पादक शक्तिको नाश करना है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण कर चाहे उनकी प्राप्तिका स्थान सम्पत्ति 
हो, चाहे आय हो और चाहे कोई ओर चीज़ हों, 
शुद्ध श्रायमेसे ही भाप्त करने चाहिएँ । कर लगाते 
समय द्रिद्र मनुष्योका विशेष ध्यान करना 
चाहिए। क्योकि उनके पास तो इतना घन भी 
'नहीं होता है कि वह भ्रपने शरीरका तथा अपने 
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राज्य करविभागके नियम 


बालबच्चोतकका पोषण कर सके भारतमें भोमिक 


लगानकी वर्तमानकालीन राशि राज्यकरके नियमो- 
के विरुद्ध है। एक तो वह आ्रास सभ्पत्तिसे ली 
जाती है ओर दूसरे वह इतनी अधिक है कि 
भारतीय किसान करजदार हो गये हैं । भूमि 
पर राज्यकरका भार कदाचित्‌ ही किसी देशमे 
में इतना हो जितना कि आजकल भारतमें हैं। 
इसका मुख्य कारण यही है कि भारतमें जनताको 
अधिक खराज्य तथा उत्तरदायी राज्य नहीं 
मिला हुआ है। जो 
(२) सम्पत्तिका आपंके साथ सम्बन्ध :--- 
ऋरमतुद्धकर तथा समानुणती करपर विचार 
करनेसे पूर्व यह दिखा देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि सम्पत्ति तथा आयका पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या है ? सब प्रकारकी सम्पत्तियां से एक सदश आय 
नहीं होती है। भोमिक सम्पतक्तिकी आय तथा 
वेतनकी आयमे बड़ा भेद है। क्योंकि पहली जहाँ 
खिर है वहाँ दूसरी अस्थिर है। भूमि खदा बनी 
रहती है अतः उसकी आय भी सदा बनी है । 
परन्तु पुरुषोका खास्थ्य तथा खामीके साथ 
सम्बन्ध नश्वर है अतः वेतनकी श्राय अत्यन्त 
अस्थिर हे। ऐसी दशामे भूमि तथा बेतनकी 
* कोहनका दी साइन्स भाक फाइनन्स पृष्ठ ३१२। सेलिग्मैनकी-दी 
प्रोग्नेसिव >्व्सेशन। एडसकी, दी साइन्स आफ फायनन्स पृष्ठ २३३-३४१ | 
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भारतमें मात 
गुजारीकी राशि 
ध्रन्याय मुक्त हे 


संपत्ति तथा आदय- 
की सम्बन्ध 


बंतनपर करकी 
मात्रा कम हो न 
आहिय 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


आयपर एक सदश कर लगाना भयडूर अत्याचार 
करना होगा। यहीं नहीं, बहुतसी सस्पत्तिसे 

भाषारण संपत्ति: कैसी प्रकारकी भी आय नहीं होती है। दृष्टान्त 

कर अनुचित है >ैस्पर गहने कपड़े तथा घरका सामान सम्पत्ति 
है परन्तु उससे उनके मात्रिकको किसी प्रकारकी 
भी आमदनी नहीं होती हैे। इसलिए ऐसी 
सम्पत्तिपर राज्यकर लगाना सचंथा निरथ्थंक 
तथा हानिकर है । क्योंकि इससे लोगोका रहन 
सहन खराब हो जायगा। 


३-समानुपाती तथा ऋमवद्धकरका स्वरूप 


समानुपाती तथा... राज्यकर प्राप्तिका स्थान शुद्ध आय है इसपर 
'ऋमवृद्धकर्मे मेद प्रकाश डाला जा चुका है। अब यह दिखानेका 
यल किया जायगा कि राज्यकर नागरिक्रॉकी 

शक्तिको सामने रखते हुए समाहुपाती होना 

चाहिए या ऋ्रमदृद ? समानुपाती तथा क्रमवृद्ध 

करमें भेद यह है कि जहाँ प्रथमकी प्र त- 

शतक कर मात्रा नियत होती है ओर आयकी 

डिके साथ करकी प्रति शतक मात्रा कुछ भी 

भेद नहीं किया जाता है वहाँ द्वितीय की प्रति शतक 

कर मात्र बदलती रहती है ओर आयकी वृंद्धिके 

साथ साथ करकी प्रति शतक मात्राम भी वृद्धि कर 

दी जाती है। व्यापारीय तथा व्यय योग्य पद्थोंपर 

ध्रायः समानुपाती कर ओर मझूत पुरुषकी जयदाद 

 अहण करनेघालेपर प्रायः कमवृद्धकर लगाया 


श्ष्ट - 


राज्य करविभागके नियम 


जाता है । पिछले सदियोसे आ्रायव्यय शाखमें 
ऋमवबृद्धकरको या तो लाभ सिद्धान्तकेद्वारा 

या शक्ति सिद्धान्तके द्वारा पुष्ठ करते हैं। इसी 

'विषयपर हम 'राज्य करके नियम! नामक 
परिच्छेद्म प्रकाश डालेंगे अतः इसको यहाँपर 

ही छोड़ देना उचित है। यहाँपर जो कुछ बिचार 

करना है वह यही है कि उचित व्या है ? राज्यों- 

को ऋ्रमतृद्ध करकी नीतिका अवलस्वन करना समानुपाती कर 
चाहिए या समाउुपती करकी नीतिका ? इस तथा क्रमवृद्धकर 
अक्षके उत्तरपर ही राजकीय कर प्रणात्नीका कौनसा कर 
आधार है। इसी कारणसे अब इसके पक्त करनेवाले. न है 
तथा विरोध करनेवाले दोनों पत्नौकी युक्तियाँ- 

की श्रालोचना करनी आवश्यक प्रतीत होती है । 


१ समप्तिवादी तथा कऋ्रमबुद्धकर-बहुतले “स्ढ करसे 
विचारक देशमें धनकी समानताकों तानेके लिए कक 
क्रमबुद्ध करको उचित प्रकट करते हैं। उनके 
थवेचारमे इस उद्देशको पूरा करनेका क्रमबदंकर 
' पक बहुत उत्तम साधन है। इसी प्रकार कुछ 
'बयक लेखक समष्टिवादी न होते हुए भी धन- 
विभागकी समानताको सामाजिक सड्ठनके लिए 
नितान्त आवश्यक समभते हैं ओर इसौलिए 
क्रमवृद्धकरको उचित बताते हैं | प्रोफेसर वैश्लर . 
इसी श्रेणीके हैं। उनका मत है कि प्रजातन्ज 
राष्ट्रोम नागरिकोकी पारस्परिक असमानता राष्ट्र 
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बाकरका मत 


कऋ्रमवृद्धकरसे 
सामूहिक सम- 
श्वादियोंका 
उद्देश्य पूरा न 
होना. 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


शरीरकी अखस्थताका चिह्न है। श्रतः जातिकी 
व्यावसायिक, व्यापारीय, सामाजिक तथा राज- 
नैतिक अवस्थाको सामने रखते हुए जहाँतक हो 
सके क्रमवृद्ध करका ही प्रयोग करना चाहिए। 
महांशय वाकर नागरिकोकी धन-सम्बन्धी अ्रस- 
मानताका मुख्य कारण राज्यको समभते हैं। 
उनकी सम्मति हे कि राज्यने व्यापारीय सन्धि 
बाधकसामुद्विक कर, सुद्रा सम्बन्धी नियम 
आदि बातोंसे ओर जालसाजी तथा अत्याचार्सो- 
को ठीक ढड़पर न रोककर नागरिकों धनकी 
असमानताको प्रवृत्तिको बहुत ही अधिक बढ़ा 
दिया है अ्रतः राज्यको इन कार्योंको छोड़ना 
चाहिए ओर इनके द्वारा अत्यन्त बुरे फलको क्रम- 
वृद्धकरके द्वारा दूर करना चाहिए । इसी युक्तिको 
महाशय रायरने पसन्द किया है और वाकरके 
सदश ही श्रपना मत प्रकट किया है । 

हमारे विचारमें सामृहिक समष्टिवादियोका 
तो क्रमबुद्ध करको पुष्ट करना सर्वथा' निर- 
थेंक है। क्योंकि इससे उनका अभीछ कभी भी 
सिद्ध नहीं हो सकता हे । वह उत्पतक्तिके साधनों- 
पर राज्यका पधुत्वं चाहते हैं। क्रमच॒ुद्ध करके 
द्वारा उत्पत्तिके साधन सम्पूर्ण नागरिकों समान 
तौरपर बँट जावेंगे। अर्थात्‌ उनका जो श्रन्तिम 
उद्देश्य है वह क्रमवृद्धकरके द्वारा कभी भी पूरा 


नहीं किया जा सकता है | सामूहिक समष्टि- 
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राज्य-कर विभागके नियम 


वादियौकी श्रपेक्षा प्रोफेलर 'वैग्नरका विचार 
बहुत ही युक्तियुक्त है। उनके विचारपर हमको 
' यहाँपर कुछ भी कहना नहीं है | इसी प्रकार महा- 
शय याकरका विचार भी बहुत उत्तम है | निस्स- 
न्देह राज्यके नियमोके कारण धनकी असमानता 
किसी हृद्तक उत्पन्न हुईं है परन्तु उसको एक मात्र 
मुख्य कारण प्रगट करना ठीक नहीं है। राज्यके 
अतिरिक्त अन्य बहुतसे कारण हैं जो धनकी 
असमानताको उत्पन्न करते हैं इस दशाम एक 
मात्र राज्यके सरपर सारे दोषका मढ़ देना किसी 
हंदतक ठीक नहीं कहा जा सकता है | इस 
अत्युक्तिको छोड़ कर शेष सर्वाशमें महाशय 
वाकरका मत आदरणीय है। 


. (२) स्वार्थे त्याग खिद्धान्त तथा ऋमदुद्धकर--- 
बडुतसे विचारक करकी समानताके लिए क्रमवृद्ध 
करका लगाना आवश्यक समभते है | दृष्ठान्त तौर 
पर भोगविलासके विदेशीय पदाथोपर सामुद्रिक 
कर कमचूद्ध होना चाहिए । क्योंकि इसका प्रयोग 


राज्य-करकी स- 
मानता तथा 
क्रम वृद्धका 


अमीर लोग ही करते हैं ओर वह राज्यकर भी 


_ अधिक दे सकते हैं श्रतः उन पदार्थोॉपर ऋमवृद्ध 
कर ही लगाना चाहिए। इसी प्रकार कर देनेमे सब 
व्यक्तियांका खा्थे त्याग होना चाहिए इसको पूरा 
करनेके लिए भी अमीरों तथा गरीबापर एक 
सद्श समानुपाती कर न लगना चाोहिए। इस 
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क्रमदूद्धक्रपर 
मिलका विचार 


' ऋमवृद्ध करके 
प्रयोगमे साव- 
धांनी 


 व्यवलायोंकी 
स्थितिमें भेंद 


राष्ट्रीय आयब्यथ शाख 


घिषयपर झागे चल करके विचार किया जञायगा 
श्रतः इसकों यहाँपर ही छोड़ दिया जाता है। 
(३) क्रम वृद्ध कर तथा व्यवसायिक उदन्नति--- 
आंग्ल सम्पत्तिशास्ज्ञ प्रायः क्रमचुद्धफरके विरुद्ध 
हैं। उनके विचारमे क्रमचृद्धकरसे व्यावसांयिक 
उन्नति रुक जाती है | महाशय मिलका कथन है 
कि “धनाकुय पूँजीपतियोपर तथा अधिक आय- 
पर क्रमबृद्धकर लगाना एक प्रकारसे देशके 
ब्यवसायों तथा नागरिकोंकी मितव्ययतापर कर 


लगाना है? । यदि यह खत्य हो तो ऋमचुद्ध कर- 


को कभी कभी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है | 
वास्तविक बात तो यह है क्रमचुद्धकरके लगानेमें 
सावधानीकी जरुरत है। देशके सम्पूर्ण ब्यवसायों- 
की एक सदृश दशा नहीं होती है। कई एकाधि- 
कारी होते हैं और कई बहुत थोड़े लासपर चल 
रहे होते हैं । कम लाभपर चलनेवाले व्यवसायों 
पर जहाँ क्रमवृद्धकर न लगाना चाहिए वहाँ 
एकाथिकारी व्यवसायोंको इससे छोड़ना भी न 


चाहिए । यही कारण है कि शुद्ध आयपर प्राय 


क्रमचृद्धकर का प्रयोग डचित बताया जाता है 


यदि किसी व्यवसायकी आय थोड़ी है तो उस - 
पर क्रमबृद्धकर अपने आप ही न लगेगा। प्रजा- 


डर धर धनादुध लोग राज्यकी बाग्डोर अपने 
हाथंम करनेका यत्न करते हैं। परिणाम इसका 
यह है कि जनता इनसे सदा भय खाती रहती. है 
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और उनकी शक्तिको बहुत बढ़ने नहीं देना चाहती 
है। प्रजातन्‍्त॒ देश इसलिए भी क्रम वृद्ध करको 
दिन पर दिन पसन्द कर रहे हैं ।# 


४-राज्यकरका वर्गीकरण 


राज्यकरपर जितने लेखक हैं उतने ही वर्गी 
करण हैं। यह क्यों ? इसीलिए कि राज्यकरपर 
भिन्न विचारोंसे विचार किया जा सकता है। 
जिस लेखकने जो उद्देश सामने रखकर विचार 
करना शुरू किया उसने उसी उद्देशके अनुसार 
उसका वर्गी करण कर दिया । 

राज्य कर लगानेका मुख्य उद्देश्य यही है कि 
राष्ट्रीय कार्यों तथा प्रवन्धोंके लिए राज्यको धन 
मिल जाय | इस कार्य में राज्य प्रत्येक व्यक्तिको बाधित 
कर सकता हे। महाशय आदम स्मिथने करका 
वर्गौॉकरण करते समय लाभ, भ्ृत्ति, लगान आदि 
के क्रमको ही लिया है। परन्तु कंइयोंकी सम्मतिमे 
यह उचित नहीं हे क्योंकि राज्य करके लगाते 
समय इस बात का कभी भी ध्यान नहीं करते कि 
कहाँ आर्थिक लगान है कहाँ झाथिक लगान नहीं 
है। और न तो राज्य इस बातका ही ध्यान रखते हैं 


कि लाभ भृक्ति लगानके क्रमके अच्ुुसार ही कर 
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राज्य-करका ब- 
गीकरण बहुत 
प्रकार किया 

जाता है 


राज्य-करका 
उ्द्य्श्य 


आदमस्मिथके 
दर्गी कर णका 
आधार ' 
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तगावें । परन्तु इसमें सन्देह्ठ भी नहीं है कि राज्य 
कर इन्हीं चीज़ों पर पड़ता है। आदम स्मिथके 
क्रमानुसार राज्यकरपर विचार करनेसे कर 
प्रच्चेपण के नियम अति सुगमतासे जाने जा 
सकते हैं |. बहुतसे राज्यकर पदार्थोपर लगाये 
जाते हैं और वह अन्त पुरुषोपर जा पड़ते है। 
कई बार राज्य कर लगा देते हैं उनका उससे 
कुछ मतलब नहीं होता है कि वह कहां जा करके 
पड़ेगा और कहां जा करके न पड़ेगा | 


[ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षकर । 


राज्यकरका . राज्यकरोका सबसे पुराना वर्गीकरण प्रत्यक्ष . 
प्राचोन वर्गी- | ता अप्रत्यक्षके विचारसे है। महाशय मिलके 
विचारमें प्रत्यक्ष कर वह राज्यकर है जो उन्हीं 
पुरुषोसे लिया जावे जिनपर राज्यकर लगाना 
मिलका लकण अभीष्ठ हो । उस लक्षणके अचुसार भोमिक तथा 
गृह संपत्ति, कंपनीके हिस्से, जायदाद, घोड़ा गाड़ी 
आदि पदार्थोके विचारसे उनके खामियो पर लगाये 
गये राज्यकर प्रत्यक्ष करके उदाहरण है। प्रत्यक्त 
करकी व्याख्या बहुत ही कठिन है। क्योंकि बहुत 
बार राज्यकर लगता किसी पर है ओर जाकरके 
पड़ता किसी ओर पर है । श्रमियोंकी भ्त्तिपर 
लगा हुआ राज्यकर बहुत बार व्यवसाय पतियों 
के ज्ञाभपर जा पड़ता है। यदि ब्यवसायपति 
उस करसे अपने शआ्रापको बचा ले गये तो बह 
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लाभ 


प्रत्यक्षकर जा- 
ननेमें कठिनाई 


राज्य-कर विभागके नियम 


व्ययियोपर जा पड़ता है। अप्रत्यक्ष करोमे तो अ्रप्रत्यचकरमें 
इस घटनाका- बहुत ही बड़ा महत्व है। कई बार करमद्ेपणक 
राज्य पदार्थोपर इसी उद्देश्यले कर लगा देता 
है कि वह व्ययियोपर जा पड़े। इस प्रकारका 
कर प्रच्तेषण मांग तथा उपक्ब्धि, स्पर्धा तथा 
पकाधिकार, पूँजी तथा श्रमका भ्रमण आदि आदि 
अनेक कारणांसे सम्बद्ध हे जिसपर आगे चल 
कर प्रकाश डाला जायगा | 
बहुत विचारक वास्तविक घटनाके अनुसार 
अत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करका लक्षण करना उचित 
प्रगट करते हैं। परन्तु इसका तो एक प्रकारसे 
यह तात्पय होगा कि कर प्रक्तेपणके नियम पहिले 
बता दिये जाव ओर करका वर्गीकरण पीछे किया 
' जावे । यह क्रम कभी भी स्वीकार नहीं किया 
जा खकता है। महाशय मकुलककी सम्मतिमें 'उँलकका प्रत्य 
प्रत्यक्ष तौरपर आय तथापूँजी पर लगे हुए करको 
ही प्रत्यक्ष कर कहना चाहिये। व्ययद्धारा आय 
रूपी पूंजीपर श्रप्रत्यक्ष तोरपर त्गे हुए राज्यकरको 
प्रत्यक्ष कर कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार मिल मिल तथा मकु- 
सथा मकुलकके लक्तणमे बड़ाभेद है। मिलके के लचण 
चिचारमें व्ययपर लगा हुआ राज्यकर यदि वह 
दूसरे पर जा करके न पड़े तोप्रत्यक्ष. कर है परन्तु 
मकुलकके विचारमे यही श्रप्रत्यक्ष कर है। कोसा 
भी इसी विचारसे सहमत हैं ।उन्होंने भी पु 
आय, संपत्तिपर लगे हुए करको प्रत्यक्ष कर प्रगट 
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. मिलका अप्रत्य - 
चुकरका लक्षण 


मिल तथा मकु 
लकके लक्षण में 
सोंदय 
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किया है और व्यय तंथा विनिमयपर लगे हुए 
राज्य करको श्रप्रत्यक्षकर प्रगट किया है। प्रत्यक्त 
करके सबश ही अप्रत्यक्ष करका मिल महाशय यह 
लक्षण देते हैं कि “अप्रत्यक्ष कर वहकर है जो कि 
पक पुरुषसे इस आशासे लिया जाता है कि वह 
किसी दूसरेपर फेक देवे | चुंगी तथा सामुद्रिक 
कर इंसीके उदाहरण हैं 

उपरिलिखित दोनों लच्तणोम विचारके लिये 
मिलका लक्चेण उत्तम है ओर शासन तथा प्रबन्ध 
के लिये मकुलक तथा कोखसाके लक्षण प्रशंसनीय 
हं। क्योंकि राज्य कर्मचारी किसी एक लिस्टके 
अजनुसार आय तथा पंजीपर कर लगा देते हैं 
और इनको प्रत्यक्ष करकी श्रेणीमें रख देते हैं । 
इसमें उनको सुगमता राहतीं हे। यदि उनको 
यह विचारना पड़ा कि फौनसा कर कहां फेकना 
है तो उनको बहुतसी कठिनाइयोंकों भेलना 


" पडश्े। इसी प्रकार वह लोग विनिमय तथा 
झरस्थिर आर्थिक घटनाओंपर कर लगा देते है 
'और उनको अप्रत्यक्ष करकी श्रेणीम रख देते हैं । 


इससे होता क्या है। अप्रत्यक्ष कर की राशि सदा 


स्थिर हो जाती है ओर अप्रत्यक्ष करकी राशि 
अस्थिर | इससे बंजटके बनानेमें कोई कटिनता 


उठानी नहीं पड़ती है 
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राज्य-कर विभागके नियम 


7. रेद्स तथा राज्यकर | 

राज्यकर लगानेके समयम प्रायः 'धनकी 
राशि पूच॑से ही निश्चित करली जाती है। इसके 
अनन्तर यह निश्चित किया जाता है कि कितनी कर 
भात्रा किससे लेनी है। इसी कर मात्रा या कर 
राशिको खम्पत्तिशास्त्रमें रेट्सके नामसे और पो० 
वेस्टेवल अज्ञपा"यकर के नामसे पुकारते है। परंतु 
उत्तम तो यही है कि रेट्स शब्दको न बदला जावे। 
अनुपातसे जो करकी मात्रा नियत हो डसको 
रेटस कहा जावे भर इससे विपरी तको कर ही कहा 
'जाचे। इसी प्रकार शुक्ल या (फीस) और राज्य करमें 
बड़ा भारी अन्तर है और जो कि इस प्रकार है । 


/7. शुल्क या फीस तथा राज्यकर 


आशथिक लाभके स्थानपर ज़न समाज तथा 
देशके हितको मुख्यतया ध्यानमें रखकर राज्य जो 
काम प्रारम्भ करते हैं और उस कामके वदले जो 
चेन अहण करते है डसको शुल्क या फीसके नामसे 
पुकरा आता है। बहुतसे विचारक विशेष विशेष 
पदार्थों, सेवाओ तथा भ्रमोंकी कीमतोका नाम 
हो शुल्क प्रगट करते हैं और शुक्ल तथा कीमतमें 
भेद दिखाना बहु तही कठिन समभते हैं। अरस्तु 
जो कुछ भी हो। इस विचारसे हम सहमत नहीं 


रत 
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कर तथा रेटर्मे 


भेद 
शुर्द तथा कर- 


में भेद 


शुल्क याफोस 
फालचरण 


सेवाओंका मूल्य 
शुल्क नहीं दे 


सैलिसौन- 
का मत 


न्यूमैमका मत 


शुल्कके लक्षण 
परतीन आप 
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हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों सेवाओं तथा श्रमोकी 
कीमतका नाम शुल्क नहीं है । हम लोग इंग्लैर्डसे 
कपड़ा श्रोर जमनीसे रंग मंगाते हैं । उन च्ीजोके 
खेनेके बदलेम उन देशोको जो रुपया दिया जाता है 
उसको शुल्क नहीं कहा जा सकता है| इसका यह 
तात्यय न समभना चाहिये. किकिसी प्रकारकी भी 
कीमते शुक्ल नहीं कही जा सकती है। प्रजा तथा देश 
हितको झुख्यतया ध्यानमें रखकर जो काम किये 
आबे उन कामोके बदलेमे जो धन लिया जाता है 
उसीको शुल्क कहा जाता है। प्रोफेसर सैलिग्मैनने 


ठीक कद्दा हे कि, “शुल्कका सुख्य चिन्ह यह है कि वह 


मुख्यतया जन समाज या देशके हितके लिये किये गये 
कार्योसे प्राप्त आय-है। जिस आयमें प्रजा हितका 


विचार गोण, ओर आर्थिक विचार मुख्य हो बह 


आय शुल्क नहीं कही जा खकती है? | # यही कारण 
है कि विशेष वशेष राष्ट्रीय आयोौको शुल्क नामसे 


पुकारा जाता है । सड़कों, पुलों, डाक, स्कूल 


कालेज आदिसे प्राप्त राजकीय आय शुल्क है | यही 
बिचार प्रोफेसर न्यूमेनका है। यह होते हुए भी 
शुल्क शब्दके प्रयोगमें बड़ामत भेद है। शुल्क शब्द के 
उपरिलिखित लक्षणकों सब लोग भाननेकों 
तैयार नहीं हैं।चह लोग तीन प्रह्वरसे आक्षेप 

करते हैं जो इस प्रकार हैं। 


. “ # प्रोफेसर सैलिग्मेन “एमेंज इनटेक्सेशन” न्यूयाक 
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( १) शुल्कका इतना विस्तृत लक्षण करनेसे प्रथम श्राक्षप 
बहुत ऐसी आय भी शुल्क कही जाती हैं. जिनको 
शुक्त न कहना चाहिये। विद्यार्थियोकी शुल्क, बन्द- 
रगाहोका महसूल,, मुकदमोमे स्टाम्प कर, रेट्वे 
टिकट, लिफाफेके टिकट आदिम क्या समानता 
है जिससे सबको शुल्कका नाम दिया जावे ? इस 
आश्षेपका उत्तर यह है कि जिस सिद्धान्तपर यह अक्षेपका स' 
आय आश्रित है वह सिद्धान्त खबमे काम कर न 
रहा है । राज्य उपरिलिखित संपूर्ण कामोक्ो 
राष्रहितके विचारसे करता है। उन कामोके 
करनेसे राज्यका रुपये कमाना उद्देश्य नहीँ 
है। जो कुछ घन, राज्य उन कामौके बदलेमें 
लेता है वह इसी ,लिये कि उन कामौको ठीक 
तौर चलाया जा सके। राश्हितको सामने रख ' 
करके ही भिन्न भिन्न राज्य रेलॉकों बनाते है ओर 
कम्पनियोसे खरीदते हैं। पोस्ट आफिसमे भी 
यही बात काम कर रही है । इस प्रकार राष्ट्रहित 
उप रिल्िखित सभी कार्योमें समान है, इस दशामें 
सब कार्योक्री आयको फीस या शुरक कहनेमे हानि 
ही क्‍या है? | 
(२) विपक्षी लोगोका ह्वितीय आतक्तेर यह दितीय आक्षप 
है कि “यदि राज्यने राष्टरहितको सन्मुख रखकरके 
दी उपरिल्लिखित संपूर्ण काम किये हैं तो डसको 
अधिक आय प्राप्त क्रनेका यत्ष न करना चांहिये। 
जैसा कि डच स्थानीय राज्यके २५७ नियम धारा 
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के बतानेवाले महाशयोंने शुल्क या फीस लेना उसी" 
सीमातक उचित ठहराया है जिस सीमातक कि 
खर्चा होवे। खचंसे अधिक धन लिया ही क्यों 
जावे? यदि लिया भी जावे तो उस्रको शुक्ल या 
फोस क्यों कहा जावे ? 
समाधान इसका उत्तर यह है कि जिस घनको लेनेमें* 
प्रजा हित या राष्ट्रहित ज्योंका त्यों बना रहे उस 
धनको लेनेमे हरज्जा ही क्या है । बहुधा थोडेसे 
गीड़ा किराया लेते हुए भी आय व्ययसे किसो कदर. 
भधिक हो जाती है। ऐसी दशामें उसको शुर्क क्यों: 
'न कहा जावे ? सारांश यह है कि शुल्कका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध प्रजा दितसे है न कि आय या व्ययसे | 
कब लेदर महाशय कोट वान डर लिन्डनने ठीक कहा 
लिन्डनका मत है कि शुक्ल इतना अधिक न होना चाहिये कि 
 आयका साधन बने | इसमें सन्देह भी नहीं है कि 
व्ययके साथ उसका कोई घनिश्ट सम्बन्ध प्रगद< 
करना भूल है। उत्पत्तिव्यय द्वारा राष्ट्रके हितों 
तथा कामौका मापना केसे उचित कहा जा सकता 
है। व्ययसे कुछ ही अधिक आयके बढ़ते ही 
, टैक्ल कैसे बन सकता है जब कि राज्यका प्रजाके 
द्वितमे पूवेबत्‌ ही ध्यान हो ।” क्‍ 
तनोय भ्राकेप. (३) विपक्षो लोग तृतीय आक्षेप यह' करके 
हैं 'कि राज्यके उद्देशों तथा कार्योंमें बंडा भेद 
होता है। बहुतवार-राज्य प्रजाहित तथा . राफ्रहि 
तंसे प्रेरित होकर काम शुरू कंरंते हैं धरन्तु 
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पीछेले राजकीय कोषको भरनेमें ही अ्रपना संपूर्ण 
ध्यान लगा देते हैं। रेल, डाक तथा तार आदिम 
यह बात धायः देखी गयी है। भारतमें नहरोसे 
लाभ प्राप्त होते हुए भी आंग्ल राज्यने कई प्रान्तोमे 
जो बाधितजल टेक्स लगानेका यत्ल किया हे 
और इस साल डाककी रेद्सको बढ़ाया है उसमें 
कौनसा प्रजाहित काम कर रहा हे ? 

इसका उत्तर यह है कि यदि कोई राज्य ऐसे 
कार्योसे अपने खजाने भरनेका यत्न करे और प्रजा- 
हितका ध्यान न करे तो वह अपने डद्देश्यको 
भुलाता हुआ कहा जा सकता है। परन्तु बहुधा 
ऐसा भी होजाता है कि आ्राय प्राप्त होते हुए भी 
प्रजादित पूर्ववत््‌ ही विद्यमान रहता है | अर्थात्‌ 
प्रजाहित तथा आयका कोई परस्पर विरोध नहीं 
है| दोनों एक साथ भी रह सकते हैं ओर प्रायः 
रहते भी हैं। भिन्न भिन्न योरूपीय राज्योने रेलोके 
खरीदनेमें जो घन व्यय किया है ओर अपनी अपनी 
प्रजाको सुख पहुँचाने तथा रेह्वे कम्पिनियोके 
एकाधिकारकों भंग करनेका जो यतल्न किया है 
उसमे प्रजाहित ही मुख्य हे। इसदशाम रेब्वेसे 
प्राप्त अयको शुटक क्यो न कहा जावे? कानोको 
खुदवाना रेलोके बनवानेसे स्ेथा भिन्न है। राज्य 
आर्थिक दृष्टिसे कानोंको खुदवाते हैं। यही कारण 
है कि उनसे भाप्त ग्रायको शुल्क नहीं कहा जा 
सकता है | 
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शुल्क नियत '. अब यह प्रश्न स्वभावतः ही उत्पन्न होता है. कि 


करनेके नियम 


क्र 


राज्य भुफ्त 
काम नहीं कर 
"सकता 


शुल्कके निर्धारणके क्या नियम हैं? यदि इसका 
यह उत्तर दिया जावे कि शुल्क इतना थोड़ा होना 
चाहिये कि राज्यके उन प्रजाहित सम्बन्धी कार्योंसे 
सम्पूर्ण मनुष्य लाभ उठा लेचे, तो इसीका दूसरा 
अर्थ यह होगा कि शुल्क सर्वेधा होना ही न चाहिये 
ओर इसीलिये शुल्क अन्याय युक्त है। क्योंकि 
राष्ट्रीय कार्योसे पूर्ण सीमातक तभी लोन लास 
उठा सकते हैं जबकि सर्वथा ही शुल्क न होवे ! 
हृष्ठान्तके तोरपर रेक्ोका किराया जितना कम 
होवेगा लोग उतनाही उसके द्वारा इधर उधर 
ज्ञावंगे। यदि रेज्ोका किराया स्वाथा ही न होवे 
और माल भी उनके द्वारा मुफ्तही रवाना कर 
दिया जाबे तब सस्पूर्ण लॉग उन रेलोसे पूर्ण 
सीमातक लाभ उठावेगे । सारांश यह है कि 
सम्पूर्ण लोगोंका पूर्ण सीमा तक किसी राजकीय 
कार्यसे लाभ उठानेका दूसरा मतलब यह है कि 
उस कार्यके बदलेम राज्य कुछ भी शुल्क न लेबे । 
परन्तु यह कब तक संभव है ? कब तंक राज्य 
मुफ्त काम कर सकता है ? क्या इस प्रकार करनेसे 
राज्य एक ओर लाभ दथा खुख पहुँचाते हुए दूसरी 
ओोर प्रजाको हामि तथा कष्ट न पहुँचावेगा १ 


चुशियाको राजकीय रेलोसे ११२४००००५० रुपयेकी 


 आमदनो है। यदि वह रेलोका किराया, न छ्षेवे तो 
_ रेलोके चलाने तथा प्रबन्धके लिये उसको 
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८७००००० रुपया प्रतिवर्ष आयकर द्वारा भुशियन 
प्रजासे निचोड़ना पड़े। इसी प्रकार हालैर्डको 
'डाक तथा तारले १४०००००० रुपयेकी आय है 
यदि घह डाक तथा तार झुफ्तही भेजना शुरू करे 
तो उसको भी उतनाही घन प्रजापर कर लगा 
करके प्राप्त करना पड़े । इस प्रक्रार कई एक 
कार्योका प्रयोग मुफ्त करवाकर प्रजाको करो द्वारा ' 
पीड़ित करनेमे कौनसा प्रजाहित है १. इससे तो 
अच्छा यही है कि करोके स्थानपर राज्य शुक्लका 
ही अयोग करे। हि 
शुक्कका अधिक या क्रम लेना भिन्न २ परि- करस्यतपा 
स्थितिपर आश्रित है | प्रजाहित सम्बन्धी राज- (भर करतो है 
कीय कार्यों यह प्रायः देखा गया है किव्ययी 
लोग शुक्कके कम लेनेके लिये ओर प्रबन्धकर्त्ता शक्कके मामलेरे 
लोग उसको बढ़ानेके लिये राज्यसे ऋगड़ा करते ० मजाक: 
हैं। इस भमगड़ेको कैसे रोका जावे | इसका क्या 
उचित उपाय है ? 
शासक लोग इस उपरलिखित  भगड़ेकी राजकीय कार्योरे 
मिटानेके लिये राज्यकार्योंमे दो भेद करते हैं |. रो गैद 
(१) सर्वजञन सम्बन्धी कार्य--वह कार्य हैं 
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' जिनसे देशके सारे मनुष्योको एक सदश लाभ 
पहुँचाया जाय । 


. (२) विशेषजन सम्बन्धी कार्य--वह कायहें 
जिनसे विशेष व्यक्तियोको ही लाभ पहुँचाया जाय! 


श्*्दे 
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रल तथा तारका प्रयोग सयलोग एक सरश 
नहीं करते | इसलिए इन कार्योंमे शुल्क का लेनाही 
राज्य उचित समभता है क्योंकि जो उन कार्योसे 
लाभ उठावे वही उसका खर्चा देवे। कर लगा 
कर सारे मनुष्पोप्र उसका खर्चा क्यों फेंका 
जाये ? ठीक है । इससे जो कुछ पता लगता है 
वह यही है कि शुल्क कहाँ लिया जाय और कहाँ 
न लिया जाय । परन्तु इससे यह पता नहीं चलता 
कि उसकी कितनी राशि भिन्न भिन्न व्यक्तियोसे 
ली जाय ? 

आश्रययंकी बात है कि इस प्रश्मपर प्रायः किसी 


भी संपत्तिशाखशने प्रकाश डालनेका यल नहीं 


किया है। महाशय एडोल्फ वैग्नरने भी इस ओर 
ध्यान नहीं दिया ओर यह लिख करके छोड दिया 
कि “राजकीय कार्योले जिनके द्वारा राज्य आय 
प्राप्त करता है प्रायः कुछ एक व्यक्ति और साधा- 
रण जन लाभ उठाते हैं। लाभ उठानेका अनुपात 
दोनामें भिन्न भिन्न होता है । कहींपर विशेष- 
विशेष व्यक्ति अधिक लाभ उठाते हैं। ओर कहीं 
पर साधारण जन | जहाँ विशेष विशेष व्यक्ति 
गधिक लाभ उठाते हैं जहाँ शुल्क अधिक होता है 
और जहाँ साधारण जन अधिक लाभ उठाते हैं 
वहाँ शुल्क कम होता है 

शुक्ल शब्दका व्यवहार यदि परिमित कार्योंमे 
ही किया जाय तो महाशय बैज्नरका उपरिलि- 
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खित कथन सर्वथा सत्य हे | परन्तु शुरक शब्दका दशयवग्र- 
ज्यचहार हमने बहुत विस्तृत अर्थोर्मे किया है इस ' गा 
दशामें इसका नियम अपरिपूर्ण है। क्योंकि सबे- 
साधारणोंको एक्त सदश, लाभ पहुँचाते हुए भी 
रेलोका किराया न लेनेमें किसी भी राज्यका रेलॉका किराया 
विचार नहीं है । इससे विपरीत नहरोंका प्रयोग शोर सतृसाधा- 
सर्चथा मुफ्त है यद्यपि उनसे विशेष विशेष व्यक्ति- न 
योकोी ही. लाभ पहुँचता है । दृष्ठान्त तोरपर 
'हालेण्डम नहरों तथा राजकीय सड़कोंका प्रयोग 
सर्वेथा निःशुल्क है। यह क्यों ? | 
महाशय वेन्चनरके हिसाबसे तो नहरोफ्र.. 

सबसे अधिक शुल्क लिया जाना चाहिये था।” 
बहुत बार शुल्कके कम कर देनेसे राज्य की आय 
बहुत ही अधिक बढ़ जाती है । तार तथा डाकमे 
यह घटना प्रायः देखी गयी है । परन्तु यदि कहीं 
शुल्कके कम कर देनेसे संपूर्ण मनुष्योकों उस 
कार्यसे लाभ उठानेका अवसर मिले परन्तु राज्य 
को हानि उठानीपड़े ओर इस हानिको वह अधिक 
कर द्वारा पूरा करे तो इस प्रकार की शुल्क की 
कमी किसको अभीष्ट हो सकती है ? कल्पना 

'कीजिये कि यह घटना तारके विभागमें दी उप- 
: स्थित होती है। अब यहाँ पर यह प्रश्न संभावतः 
उत्पन्न होता है कि तारके शुल्क कम हो जानेसे 
और इस कारण उसके प्रयोगके बढ़ जानेसे क्या. 
सब मनुष्योकी जीवनोपयोगी आवश्यकता पूरो 
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हो गयी ? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि लोगोने 
पत्रोद्दारा समाचार तथा कुशल क्षेम लिखनेके 
सानपर तार द्वारा ही उन कामोकी करना शुरू 
कर दिया ? यदि वास्तदम ऐसा ही हो तो राज्य 
का एक ओर शुद्क कप्त करके प्रज्ञापर कर 
लगाना कहांतक प्रजाके लिये हितकर कहा जाता 
है ? पेसी शुर्क की कमीसे ही क्या लाभ ? जब 
कि उल्टा सर पर करका भार उठाना पड़े ? 

यही प्रश्न वहाँ ओर भो अधिक पेचीदा रूप 
धारण कर लेतां है जहां कि अधिकसे अधिक 
शुल्क लेते हुए भी राज्यको हानि हो। ऐसी ही 
खत्नोंमे राज्यको बड़े संभालके एग धरना पड़ता 
है। राज्यको यही नीति रखनी पड़ती है कि प्रज्ञा 
को श्रधिकसे अधिक लास पहुँचाते हुए. वह कमसे 
कम हानि उठावे ? यही कारण है कि बड़े बड़े 
कार्योमं शुल्कक निर्मोण ख्चेपर ही निर्भर 
करता है। दृष्ठान्त तौरपर जब राज्य रेलॉको 
बनाता है उस समय प्रजा हितके साथ साथ 
राज्यकोषको नुक्सान पहुँचाना उसका उद्देश 
नहीं होता है। राज्यके स्वार्थत्यांगकी भी एक 
हद है। बहुत बार प्रजा हितके लिए काम करते .. 
हुए भी राज्य ऋणको चुका देना अत्यन्त आवच- 
श्यक समझता है। यदि इस बातके लिए उसको 
शुल्क अधिक रखना पड़े तो वह रख सकता है 
श्र प्रजासे स्पष्ट शब्दोमे यह कह सकता है 
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कि “हम सब प्रकारकी हानि उठाकरके शुल्क 

कम कर देनेको तैयार नहीं हैं। व्यापार व्यव- 

सायकी उृद्धिके लिए रेल जहर तथा तार आदि 

विभागोमे शुल्क उसी हृदतक कम किया जा 

सकता है कि उसमे राज्यकोषको धक्का न पहुँचे, लाभ और राज- 
स्वार्थ-त्यागकीभी हृद है | जदांतक हम स्वार्थे- कीय स्वा्त्याग 
त्याग कर सकते हैं हम पहलेसे ही कर रहे हैं । 

इससे अधिक ओर स्वार्थत्यागकका मतलब यह 

है कि पुराने संपूर्ण कार्यक्रमों, विचारों तथा. 
निश्चयोपर पानी फेर दिया जाय | यह हम तब- 

तक करनेको तैयार नहीं हैं जबतक कि हमकओ्रे-.- 

अपनी गलती न मालूम पड़े । हम व्यापार व्यच- 

सायद्वारा लाभ उठाना चाहते हैं। रेल नहर इसी अ्रवत्था विरोष 
लिए बनायीं गयी है। परन्तु रेल नहरकी उद्नति 

ओर शुल्ककी कमीकी पक हद है जिसका 

निर्धारण बहुत सी बातों तथा श्रवस्थाओंको 

ध्यानमें रखकरके किया गया है। चिर काल- 

से राज्योकी यही नीति रही है। बड़ी बडी 

सड़को तथा नहरोपरखे शुल्क इसी लिए हटा 

लिया गया है। परन्तु रेलोपरसे शुल्कका हटाना 

सर्वेथा कठिन है। नहरों तथा सड़कौके बनाने 

तथा स्थिर रखनेका व्यय थोड़ा है। इस व्यय- 

को राज्य अपने सिरपर खुगमतासे हो ले सकता 

है। परन्तु यद् बात रेलोंके साथ नहीं है। रेलोके 

बनाने तथा चलानेके खर्च की अधिकताका 
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इसीसे अनुमान लगाया जा सकता है कि भर - 
तक किसी भी राज्यके दिमागमे यह बात न 
आयी कि रेज्लोका शुल्क माफ कर दिया जाय | 
को यही घटना शिक्षाम काम कर रही है। 
प्रारम्भिक शिक्षाका शुल्क कई राज्य बहुत धोड़ा 
लेते है ओर कई राज्य स्वेथा लेते हो नहों हैं 
जब कि उच्च शिक्षाका शुट्क सभी राज्य लेते है 
जो कि पर्याप्त अधिक है । द्रिद्र तथा निधेन पु दुषों - 
के बालकोको उच्चशिक्षा प्राप्त करनेका अदखर 
देनके लिए राज्यांने रकालरशिप नियत किय। है । 
महाशयप्7-+हीं बातांका ख्याल करके महाशय वान स्टो 
कल ने कहा है कि शासनकी प्रत्येक शाखामें विशेष 
प्रबन्ध तथा कार्योके अनुसार भिन्न २ शुल्क होता 
विशेष प्रइंप है। अब प्रश्ष यही है कि वह विशेष प्रबन्ध तथा 
तथा विशेषशुल्क कार्य कोनसे हैं जो कि शुटकको निश्चित करते है ? 
इसका उत्तर अति सुगम नहीं है । क्योंकि यह बात 
भिन्न भिन्न प्रबन्ध तथा कार्योके खर्चपर मिभेर 
करती दे। क्ाभ तथा हानि दोनोंका ही ख्याल 
शुल्क तथा करके शुढक निश्चित करना पड़ता है। बहुतसे 
एनि लाभ खलोमे शुल्क-मोचनसे लाभ तथा हानि दोनों ही 
हैँ। दश्ान्तके तोरपर परारस्मिक शिक्षाको ही 
'सःशुरूप्रार-' लीजिये । परारस्मिक शिक्षा निःशुल्क करनेसे जहद्दां 
स्मिक शिक्षाका वेरिद्र पुरुषोको अपनी सन्तानोकों शिक्षा दे नेका 
प्रभाव अवसर मिला हे, वहां बडुतसे पुरुषोने अपने वाल- 
कौकी शिक्षामे भयंकर तोरपर उदाखीनता प्रभट 


ब्ष्दछ 
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की है। क्योंकि जिन कार्योंके करनेमे अ्रपनी. जेब से 
कुछ निकालना पड़े उन कार्योकी मनुष्य यहुत 
ध्यानसे करते हैं ओर उदासीनता नहीं प्रगट 
करते हैं | प्रारस्मिक शिक्षाक़े इस दोषको हटानेके 
लिये बालकोंकी गेरहाजिरीपर पिताओको 
जुर्माना देना राज्यने निश्चित किया है। राज्यका 
चिरंकालसे दरिद्र निर्धनी लोगोकी ओर दया- 
मय व्यवहार रहा हैे। यह एक ऐसी बात है 
जिसको श्ुज्ञाना न चाहिए। इस बातको स्थिर 
रखनेके लिए यह आवश्यक है कि राज्य इस बात- 
का ध्यान रखे कि किसी प्रकारसे शुटक करकु 
. रूप धारण न करने पावे। 


शुल्क तथा कर में बड़ा भेद है । एक 
ही कायम शुल्क तथा कर इकट्रे नहीं रह सकते 
हैं। राष्ट्रीय का्योके लिये श्रप्रत्यच्ष तौरपर जो 
धन लिया जाता है और जिसके कि लेनेमे किसी 
पक कार्यकोी मुख्यतया सामने नहीं रखा जाता 
है, वह धन कर कहलाता है। परन्तु शुल्क 
में यह बात नहीं दे । प्रज्ञा-हितके लिए किये गये 
कार्यपर ही शुल्क लिया जाता है। शुल्क देते 
समय जनताको यह पता होता है कि अमुक धन 
अस्ुुक काय में ही खर्चे किया जायगा । 
बहुत बार राज्य प्रारस्मिक शिक्षाको मुफ्त करके 
उस्रका खर्च भोजन-करद्वारा निकालते हैं । 
भोजन-करको शुल्क नहीं कद्दा जा सकता है क्योंकि 
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भोजन कर और भोजन-ऋर तथा पारस्मिक शिक्षाकी निःशुल्कताका 
उसका शिक्षासे कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है। भोजन-करके स्थान- 


सम्बन्ध 


पर किसी अन्य करके द्वारा प्रारम्मिक शिक्षाका 
खर्च निकाल सकते हैं।इस दशामें भोजन कर 
शुल्क नहीं कहा जा सकता । यह अभी लिखा जा 
चुका है कि करका मुख्य चिन्ह यही है कि 
उसका किसी भी राष्ट्रीय कार्यके साथ नित्य तथा 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता है। सारांश यह है कि 
करका धन-व्ययके साथ सम्बन्ध है न कि का्यके 
साथ । करद्वारा प्राप्त धन सेकडो कार्योंमें राज्य 


--ख करते हैं। किसी एक भी करके विषयमें यह 


शुल्कका काय* 
के साथ संबंध 


शुर्कके रूपमें 
परिवतेन 


कददना कठिन है कि वह अमुक कार्य ही खर्चे 
किया जायगा और अप्तुक कार्य नहीं। वास्तवमें 
करद्वारा प्राप्त खंपूर्ण धन राज्य कोषमें इकट्टा कर 
दिया जाता हे ओर वार्षिक बजदके द्वारा भिन्न 
भि्न कार्योमे खर्च कर दिया जाता है। परन्तु शुल्क- 
में यह बात नहीं है। शुर्कका धन-ययके स्थानपर 
प्रत्यक्ष तौरपर कार्यके साथ ही सम्बन्ध है। शुल्क 
देते समय यह पता होता है कि इसका रुपया 
अमुक स्थानमें ही लगेगा। इस स्थानपर यह प्रश्न 
सभावतः ही उत्पन्न होता है कि शुरक किन किन 
अवस्थाओम शुल्कका रूप छोड़ देता है ओर 
करका रुप धारणकर लेता हे ? 

कई एक संपत्तिशास्तशौ का विचार हे कि उत्पत्ति- 
व्ययसे शुल्क अ्रधिक लेते हो शुरक करका रूप 
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धारण कर लेता है। डाकूर कोटंवानडर लिन्डन- 
की इस विषयमें जो सम्मति हे उसका उल्लेख 
किया ही जा चुका है। . हमारे विचारमें उत्पत्ति 


व्ययसे अधिक लिया डुआ भी शुल्क शुल्क दी रह . 


सकता है। दृष्टान्तके तौरपर यदि तार तथा डाकका 
महसूल कम दो जाय ओर इस कमीके कारण 
माँगके अतिशय बढ़ जानेसे राज्यको उत्पत्ति- 
व्ययकी भअ्रपेत्ञषा श्रधिक शुल्क म्रिले तो यह शुल्क 
कर क्योंकर कहा जाय । क्या इससे राज्यके अन्द्र 
अजाहितका भाव कम हो जायगा ? किसी राष्ट्रह्ित 
सम्बन्धी कार्यका शुद्क तभी करका रूप धारण 


'करता है जब कि उस कारयके करनेमे राज्यकी 


उद्देश्य धन बटोरना हो जाता है । महाशय 
अहलर (2८7) ने ठीक कहा है कि 'करका! अंश 
शुल्कमे तब तक प्रविष्ट नहीं होता है जब तक 
शुटक राष्ट्रीय कार्योका परिणाम दहो। परन्तु जब 
शुद्कके कारण राष्ट्रीय क्मंर्यता हो तब शुटक कर- 
का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि ऐसी दशामें 
'राज्य श्रधिक धन प्राप्तिकी लोलुपतासे करको शुल्क- 
का नाम दे देते हैं ओर यह भी इसी लिए कि ऐसा 
करनेमे प्रजा उनको न रोके । 


बहुत बार स्युनिसपेलटियां जल तथा गैसके 
अबन्धके लिये बनी हुई कम्पिनियोसे बहुतसा 
रुपया इन कार्योके करनेकी आशा देनेके बदले लेती 
हैं। इससे कम्पनियाँ जल तथा गेसका महसूल 
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जल तथा गेस 
का प्रबन्ध और 
कर तथा शुरुक 


अस्तनिक ऋर 
ओर पौसुषेञ 


करका। स्वष्ठप 


महाशतय बेस्‍्टे 
बलका बर्गी- 
करण - 


ही विमान कलम जकान, 
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बढ़ा देती हैं और इस प्रकार कर-प्रक्षेपणके निय॑- 
मके अनुसार नागरिकोसे ही उस धनको भी लेती 
है जोकि म्युनिसपैलटियाँ उनसे लेती हैं। ऐसी 
दशामें स्थुनिसपैलटियोके इस भ्रकारसे धनकों 
लेनेको शुद्क कहा जाय था कर। हमारी संम्म- 
तिमे इसको कर ही कहना चाहिए । क्योकि कम्प- 
नियोसे स्युनिसपैलटियां आर्थिक विचारसे दी 
घन भ्रहण करती हैं। अतः इसको शुल्क न कह 
कश्के कर दी कहना चाहिए | + ह 
(7५) 

वास्तविक तथा पौरुषेय कर 
(६९०] ६85 28४० 9९:5०४०) (85) 
स्थिर संपत्ति कर या वास्तविक-कर वह कर 

है जो कि व्ययी या स्वामीकी शक्तिका बिना विचार 
किये एकमात्र पदार्थोपर ही लगाया जाय। दृष्टान्त 
तौरपर आयात ([:70907: १४८४) तथा भौमिक- 
कर ([,8४0 (०४5) वास्तविक-कर हे । इसी प्रकार 
पौरुषेय कर वह कर है जो पुरुषोपर ही लगाया 
आये । भिन्न भिन्न व्यवसाय, आय संपत्ति तथा 
स्थितिके अलुसार पुरुषोपर जो राज्यकर लगते द 
वह पोरुषेय कर हैं। परन्तु महाशय वेस्टेबलने मुख्य 
( 777४7 ४ ) तथा गोरा ( 5200707%9 ) भेदमे 
राज्यकररोंकी विभक्त किया है। उनके विचारमे 





अरडलकरन-नत हलरिलरनवकम- 
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. # पोयर्सन भाग २; ( शुल्क तथा कर ) 
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भूमि, व्यवसाय, पूँजी, भ्वति तथा मनुष्योपर लगा 
हुआ राज्यकर सुख्य कर है। इसी धकार (१) 
वस्तु (६$ ) विनिमयके साधन (१7-) व्यापार 
तथा दायाद॑ या जायदाद परिघरतेन आदिपर 
लगा डुआ राज्यकर गोणकर है। इस वर्गीकरण- 
की उत्तमता यह है कि क्रियात्मक तथा विचारा- 
त्मक आधारको मिल्राकर करका यह वर्गीकरण 
किया गया है। * 


(ते . “98%... 
"26८ )२७--- 
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श्१्३े 


करकी राशि 
करनारकोी क * 
डोरताका मा- 
पक नहीं हे । 
शनकी उत्पत्ति 
को दाल 
देनेमे करभार- 


छह रेच 
चतुथ परिच्छेद 
रांज्यकर संभारके नियम । 


१-कर-सा रकी कठोरता । 


कर-सारकी कठोरताका झधार कया है ? इस- 
पर विचार करनेसे प्रतीत होगा कि करो की भधि- 
कता या न्‍्यूनताके साथ कर-मारकी कठोरताका 
कुछ भी संबंध नहीं दे। कर-भार उस समय 
कटोर समभा जाता है, जब कि वह धनको 
उत्पक्तिको कम या नष्ट कर दे | यद क्यों? यह 


को कठोरताहै इसलिए कि इससे वैयक्तिक आयके सदश ही 


करभारको के - 
ओोरतासे (१) 


जातिके आयको बहुत ही अधिक धक्का पहुँच 
जाता है| जातिकी समृद्धि बहुत कुछ रुक जाती 
है और उसके आयके स्रोत शुष्क हो जाते हैं । 
कटपना कीजिए कि किसी जातिकी आय 
२१०00७0०0०060590 रुपये है | इसपर राज्यने (०००९००७७ 
रुपयेका कर लगा दिया, साथ दी यद्द भी मानिए 
कि राज्यने करको उल्तटे ढंगपर लगा दिया हे, 
जिस दंगपर इसको कर लगाना चाहिए था, 
डउस टढंगपर उसने कर नहीं लगाया। परियाम 
इसका यह हुआ कि जातिकी आयको लुऋलान 
पहुँचा। जिस हदतक उसको बढ़ाना चाहिए 
था बह बढ़ नखकी। यदि ठोक दंगपर कर 


श्र 


राज्य-कर संभारके नियम 


खगाता तो जातिकी आय २२००००००० रुपये 
सक पहुँच जाती, राज्यने यद्यपि जातिसे प्रत्यक्ष 
सोरपर १००००००० रुपयेका ही कर लिया, 
परंतु डस कर का अप्रत्यच्तरूप ३००००००० रुपये - 
तक जा पहुँचा । यदि इस गल्लतीका धनकी कमी 
ही परिणाम होता तो भी कोई बात न थी | 
. कठिनता तो यह है कि ऐसी भूलोंसे जातिकी 
शक्ति तथा स्वभाय स्ंथा बदल जाते हैं। (१) 
पदार्थोके उत्पन्न करनेमें उसकी रुचि नहीं रहती 
ओर (२) उसकी उत्पादक शक्ति बडुत दही अधिक 
घट जाती है । ५ 
स्थूल उत्पत्ति ((५:055 9704 7८0) पर राज्य- 
करका मुख्य प्रभाव यही होता है कि जातिका 
पदार्थोकी उत्पत्तिमं झुकाव नहीं रहता है । 
यदि किसी देशमे भोमिक लगान या भोौमिक 
कर स्थूत्न उत्पन्तिको देखकर लगाया हो तो इससे 
बढ़कर बुरी बात ओर नहीं हो सकती । क्योंकि 
इससे कृषिको जितना नुकसान पहुँचे उतना हीं 
थोड़ा है। भारतवर्ष आंग्ल सरकारने यही बात 
की है। उसने वास्तविक उत्पत्तिके स्थानपर 


स्थूल उत्पत्तिपर ही सरकारी लगान निश्चित, 


किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत- 
में भूमिकी उत्पादकशक्ति घट गयी है। कृषक 
द्रिद्र दो गये हैं, जनताका पदार्थोकी उत्पक्ति 
सथा भोमिक शक्ति बढ़ानेक्नी ओर भुकाव नहीं 
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जातिकी पदा- 
थोकी उत्पत्ति 
रुचि तथा उत्पा- 
दकशक्ति कम 
५ 
हो पाती है । 
 ााणआआ -] 


जातिको रुचि 
का धदना 
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भारतमें कर- रंहा है। यद्दी नहीं, यहां लगान की मात्रा भी 


आर 


अधिक है। स्थूल उत्पत्तिका ६ तथा $ लगानके 
तोरपर आंग्ल सरकार भारतीय कृषकोसे लेती 
है। इसकी अधिकताका इसीसे अ्रछुमान किया जा 
सकता है कि भारतीय किसान धन उचार लेकर 
सरकारी लगान चुकाते हैं। सालमें एक भी 
फसलके श्रसफल दोते द्वी वे लोग दुभिक्षके 
आस हो जाते हैं । # 


# हिंदू राज्य-नियमोंके अनुसार पद्माथंकी उत्पत्तिका & भाग 
राज्य करके तोरपर प्राचीन कालमें लिया जाता था। कण-विधिपर 
लगाणके एकत्रित करनेके कारण दुभिक्ष कालमें राजा तथा प्रजा 
दोनोंका दी अ्रकालका दुःख सहन करना पड़ता था। अग्ल राज्यमें 


: कण-विधिका प्रचार इट गया है । अतः राज्यको दुमिक्षकी प्रबलता- 


का उस हृदतक अनुभव नहीं होता डे, जिस हृदतक किसानों 
तथा काश्तकारोंको । १६१७ विक्रमीयर्में मध्यप्रान्तमें स्थूल उत्पत्ति 
का ३ लगानके तौरपर राज्यने लेना शुरु किया। (आर० सी० दस 


रचित” फेमिन्स शन इण्डिया” पृष्ट २२--२३) इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी 
प्रान्तोंमें स्थूल उत्पत्तिका $ भाग राज्यने लगानके तौरपर नियत 
किया और लगान रुपयोमें लेना शुरू किया। यह्ट लगान किसानोंके लिए 
भारी हे भ्रोर उनको दरिद्र बना रहा छे, (मैकडानेलका करेन्‍्सी कमेटीके 
सम्मुख उत्तर, पृ० ५७३७-४०) 

सरकारी राजकमेचारी, किसानका पदार्थोकी उत्पत्तिमें जो 
उत्पक्तिब्यय होता हे उसका ठीक ढंँगपर अनुमान नहीं करते हैं । 
जहां किसानोंका ४) खर्च हे वहां १) ही ख्ंमें गिनते हें। इस 
प्रकार खचों कम दिखलाकर राजकमचारी लोग वास्तविरू 
उत्पत्तिका पता लगाते हैं भोर -उसके आधारपर राजकीय लगान 
नियत करते हैं । श्ससे लगानका बहुत भ्रधिक होजाना स्वाभाविक 
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राज्य-करं संभारके नियम 


यूरोपमें प्रायः यह देखा गया है कि पदार्थोंकी भौमिककर तथा" 

उत्पत्तिपर भौमिक करके लगानेसे कुछ एक पदा- “पविविका प- 

थोंको उत्पन्न करना छोड़ दिया जाता है। यह चर मे 
क्यों ? यह इसीलिए कि इन पदाथाके उत्पन्न कर- 
नेमें घाटा होता है और राज्यकर लेनेके लिए ऋण 
लेना पड़ता है। कणविधिका सबसे बड़ा दोष 
यही है कि यह विधि भिन्न भिन्न पदार्थोंक्रे 
उत्पत्तिष्ययका कुछ भी ध्यान नहीं रखती है । 
इससे गहरी ऊृषि - ([7(९८४४४४८ ९प ४०४०५) 
की ओर जनताका भ्रुकाव नहीं रहता है। शुरू- 
शुरूमं भूमिकी अतिशय उत्पादकता, पूँजीकी 
न्यूनता, जनताको कृषि-विज्ञानमें अज्ञता तथा 
अयादीकी कमीके कारण कणु-विधिके दोष प्रत्यक्त 
नहीं हुए थे, परन्तु कालान्तरमें यही कणविधि 
पूजी, आबादी तथा कृषिविद्याकी वृद्धिसे और 
भूमिकी उत्पादक शक्तिके बहुतही अ्रधिक कम 
दोजानेसे समाजके लिये हानिकर होगयी । यही 
कारण है कि आजकल सम्पत्ति शास्त्रश्ष कण- 
विधि तथा स्थूल उत्पत्तिके अश्युसार राज्यकर 


हैं हैं। मद्रासमें लगान नियत करनेवाले राजकरमंचारियोंने तो रद्दी 
नथा अच्छी जमीनोंके उत्पत्तिग्ययको एक सद॒रशा ही मानकर 
लगान निश्चित कर लिया । परिणाम किसानोंके लिए बहुत ही श्रधिक 
भयंकर हुश्ना है। मद्रासके दुभिक्षोंका मुख्य कारण यद्दी है। किसानों- 
पर लगान बहुत अधिक है। (आर० सी० दत्तरचित “फेमिन्स श्न 
इशरिडिया” प्ृ० ३२-रे७) 





ब्रै 


'भोमिककर या 
भौमिक लगान- 
को अधिकताका 
पदार्थोकी उत्प- 
तक्तिपर प्रभाव 


नियांत कर का 


अदार्थोंकी सतप- 


क्िपर प्रभाव 
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लगानेके विदद्ध हैं। भूमिकी चास्तविक उत्पशिपर 
ही भौमिक कर लगना चाहिए । कषिके सम्पूर्ण 
खर्चोंकी निकाल देनेपर कृषकोकोीं जो शुद्ध आम- 
दनी हो उसीपर राज्यकर लगना चाहिए । 


जिन देशोंमे भौमिक कर या भोमिक सर्गान 
की मात्रा अधिक होती है, उन देशोके लोग 
भूमियोमें अपना धन लगाना तथा भूमियोकी 
उस्पादक शक्तियोंकों बढ़ाना छोड़ देते हैं। कल्पना 
कीजिए कि भूमिके वाषिक मूल्यपर २०४ 
राज्यकर है | ओर उस देशमे व्याजकी मात्रा ४: 
है ।यदि वहाँ कुछ भी राज्यकर न होता तो कृषक 
लोग श्रपनी पूंजी लगाकर ५४:८से अधिक लास 
प्राप्त कर लेते । यदि २०:८ राज्यकर देनेसे कषको- 
को अपनी पूथजीपर ५५०८ व्याजसे भी फम लास 
प्राप्त होता हो तो वह अपनी पूझीको कषिमें 
कब लगाने लगे। भारतवर्षकी यही दशा है। 
यहाँ सोमिक लगान बहुत ही अ्रधिक है अतः 
भूमिकी उत्पादक शक्ति दिनपर दिन घटती जाती 
है। लोग लगान बढ़ानेके भयसे भ्रूमिमें अ्रपनी 
पूल्जी नहीं लगाते हैं, क्योकि लगान बढ़नेके 
बाद उनकी पूंजी निरर्थक हो जायगी और उनको 
भूमिसं लगी हुई पूझ्जीका बदला न मिल्तेगा | 
भोमिक लगान या भोमिककर वृद्धिके सदश 
ही निर्यातकर (750907| 6779)का भी प्रभाव पदा- 
थॉकी उत्पक्तिको कम कर देना दो तो कणविधि- 


श्श्ष्ट 


राज्य-कर संभारके नियम 


के सरशही यह कर भी स्थूल उत्पत्तिपर 
ही आकर पड़ते हैं । निर्यात करका मुख्य 
प्रभाव पदार्थोंकी कीमंतोका कम कर देना है। 
यदि अन्य अ्रवस्थाएँ समान रहीं तो निर्यातकर 
वद्धिके समान-अनुपातमें पदाथोंकी कीमतें कम 
होजाती हैं। इससे बढ़ी हुई कीमतोके कारण 
उत्पादकोको जो लाभ पहुँचना चाहिए वह लाभ 
नहीं पहुँचता दै । कम कौमतके मिलनेसे जिन 
पदार्थोके उत्पन्न करनेमे॑ उत्पादकोंका अधिऋ 
खर्चा होता है उन उन पदाथोंका उत्पन्न करना 
वे लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि देशके अन्द्र कुछ 
: एक सीमान्तिक निकुष्ट भूमियां सदाही विद्यमान 
होती हैं जिनमे श्राधिक भूमीय लगानका अभाव 
होता है शोर जिनका कि जोतना बोना विशेष 
विशेष अधिक कीमतोके साथ सम्बद्ध द्योता है । 
निर्यात करके ल्गतेही इन भूमियोौका जोतना 
बोना छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ 
एक सीमान्तिक निकृष्ट पुतली घर होते हैं जो कि 
कीमतोंकी अधिक विशेषताके कारण चलते हैं 
ओर जिनमें आर्थिक पूज्जीय लगानका अभाव 
होता है। कीमतोके गिरतेही इन व्यवसायोंमें पूडजी 
लगाना कठिन हो जाता दे। यही कारण है कि 
नियांत करका मुख्य प्रभाव कुछ एक खेताकों 
' खेतीसे निकाल देना ओर कुछ एक व्यचसायोफो 
पदाथोंको उत्पन्न करनेसे रोक देना दोता है। 
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| 


निर्यातकर का 
कृषि तथा व्य- 
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“निर्यात करका प्रभाव कुषिपर पड़ेगा या व्यव- 
सायपर ? यह उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिन- 


वसायपर प्रभाव घर कि निर्यात कर लगाया गया हो | यदि व्याच- 


निर्यातकर ओर 
देशका व्यापा- 
रीय तथा आय 
व्यय संतुलन 


सायिक पदार्थपर निर्यात कर दो तो व्यवसाय 
हुटंगे और कृषिजन्य पदार्थोपर निर्यात कर हो तो 
सेतांका जोतना बोना छोड़ दिया जायगा | इससे 
व्यक्तियोंको जो कुछ जलुकसान पहुँचता है, वह तो 
पहुँचता ही है, जातीय सम्ृद्धिके लिए भी इस 
प्रकारके कर बहुत ही भयंकर होते हैं। भिन्न भिन्न 
पदार्थपर निर्यात कर लगानेका दूसरा मतलब यह 
है कि भिन्न भिन्न व्यवसायोमे पूछजी तथा अमका 
विनियोग न हो । इससे पूछजी तथा श्रम बेकार 
हो जाते है | मजदूरोकी मजदूरी घट जाती है और 
पूंजी विदेशीय कामोंमे जा लगती है । 

' व्यापारीय या आयव्यय सनन्‍्तुत्नन सिद्धान्त- 
केद्वारा भी निर्यांत करके हानिकर प्रसावकों 
प्रगट किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि 
पदार्थोके निर्यातपर राज्यने कर लगा दिया है तो 
होगा क्या ? निर्यात करके लगते ही देशके निर्यात 
कम दो जायंगे, ओर इस प्रकार व्यापारीय सनन्‍्तु- 
लन नष्ट हो जायगा । देशसे उतने पदार्थे बाहर न 
जा सकेंगे जितने पदार्थ डस देशमें आवंगे । 
इस प्रकार विपक्षीय व्यापारीय सन्तुलन 
होनेसे देशका सोना चांदी बाहर निकलते हीं: 
बेंकोके डिसकाउंट रेट चढ़ जानेसे ओर देशके 
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खारे कागजोंके दाम गिरनेसे ओर खोने चांदीके 
दाम चढ़नेसे देशके विपक्तीय व्यापारीय संतुलन 
पुनः सपक्तीय व्यापरीय खंतुलनमे परिवत्तित हो 
जायगा। इस्र सारे घटनाचक्रका मुख्य प्रभाव 
देशके व्यापारको कम कर देना होगा। 


आयात कर (!777907: 6४५७) के लगानेसे 
देशमं विदेशीय ग्रायात पदार्थोकी कौमत चढ़ 
जाती हैं। इससे विदेशीय आयात पदार्थोंको 
उत्पन्न करनेवाले स्वदेशीय व्यवसाय लाभके 
अधिक होनेसे दिन .दूना रात चोगुना काम 
करने लगते हैं । इससे अमियोकी बेक्शरी 
दूर हो जाती है और उनकी मजदूरी पूर्वा- 
पेक्ता बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। शअन्तरीय 
व्यापार तथा व्यवसाय चमक उठता है। परंतु 
इसमे कुछ भी संदेह नहीं है कि ञ्रायात करके 
क़गनेसे अन्तर्जातीय व्यापार किसी न फिसी हद- 
तक अवश्य हो कम हो जाता है। यदि किसी 
देशके अपने ही जहाज़ हो तो अन्तर्जातीय व्यापार 
को घक्ता लगनेसे स्वदेशीय जहाजोकी वृद्धि तथा 
उन्नतिका रुक जाना स्वाभाविक ही है। # 


बाधक सामुद्विक आयात करोंका प्रभाव 


फिराआर-सननाा७-..29.. हाय »+पननेया» ७२७१ ५४७ हू॥॥४#०१%+नमक्ानाथ+ "३ रकवातभाकक 
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द्विककर तथा 
राज्यको आय 


जौवनोपयोगी 
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देशके अन्तर्जातीय व्यापारको कम कर देना है इस- 
पर अभी प्रकाश डाला जा चुका है। इनसे राज्य- 
की आमदनी कम हो जाती है ( शुरूशुरू में राज्यकी 
श्रामदनी बढ़ जाती हे परंतु पीछे कम हो जाती 
है।) यदि किसी राज्यकों इससे अधिक आमदनी 
हो तो डसका व्यावसायिक उद्देश्य पूरा नहीं हो 
सकता। क्योंकि इस करका मुख्य उद्देश्य यही 
होता है कि विदेशीय पदार्थोंकी स्वदेशम कीमते 
चढ़ जायें ओर उनका प्रयोग खदेशम रुक जाय 
अर्थात्‌ उन पदार्थोका खदेशमें संथा ही विक्रय 
न हो। यही कारण है बाधक साममुद्रिक करका 
अन्तिम स्थिर प्रभाव राज्यकी आमदनीको घटा 
देना है। इसीसे यह भी स्पष्ट होता है कि कर 
कितनी बड़ी शक्ति है जिसके सदारे स़ुगमतासे 
ही देशके व्यापारकी गति बदली जा सकती है। 
, स्वदेशी व्यवसाय व्यापारको उच्चत अवनत करने- 
में राज्य-करका बड़ा भारी भाग है। ' 
जीवनोपयोगी पदाथीपर राज्यकर न लगाना 


पदार्थ पर राज्य चाहिये। क्योंकि इससे जनताकी उत्पादक शक्ति 
आर न लगना क्रम हो जाती है। क्योंकि जीवनोपयोगी पदार्थों 


लाहिए 


पर राज्य कर लगाते ही उनकी कीमतें चढ़ जाती 
हैं ओर जनतामें उनका प्रयोग कम हो जाता है। 
अमोरोपर ऐसे करोका कोई विशेष हानिकर 
प्रभाव नहीं होता है; क्योंकि वे लोग अधिक 
कीमतपर भी पदार्थोकी खरीद सकते हैं, परंतु 


श्र्र 


शाज्य-कर संभारके नियम 


ऐसे करोका प्रमाव श्रमियोके लिये अच्छा नहीं 
होता है। उनको उन पदार्थोका प्रयोग कम करना 
पड़ता है जिनपर राज्यकर लगा हुआ दोता 
है। जो द्रिद्र तथा मजदूर अपने ख्चेंको 
कम करनेके लिये तैयार न हो ओर राज्यकर 
लगनेपर भी कर लगे पदार्थोंका प्रयोग म छोड़, 
वे अपने बच्चोसे मजदूरी करवाकर धनकी कमीको 
पूरा करते हैं। बच्चोौसे मजदूरी करवाना महापाप 
है। क्योंकि इससे उनकी उन्‍नति रुक जाती है। 
सारांश यह है कि द्रिद्रोंके जोीवनोपयोगी पदा- 
थोपर राज्यकरका लगना बहुतही बुरा है । इससे 
जातिकी उत्पादक शक्ति तथा कार्यच्षमता नष्ट हो. 
जाती हे । 


अन्तर्जातीय व्यापारका प्रभाव भी बहुत हम 
बार ऐसा ही होता है । जब किखी द्रिद्ध व्यापारकादेश 
निधधनी देशका समुद्ध देशके साथ अन्‍न्तर्जातीय की दरिद्रताको 
व्यापार हो ओर द्रिद्र निर्धेनी देशको विदेशीय दीना 
जातिके ग्राधिपत्यके कारण व्यावसायिक शक्ति 
बननेका अवसर न मिले ओर उसको एकमात्र 
कृषि करके ही संतुष्ट रहना पड़े और कृषिजन्य 
पदार्थोका सूल्य सी विदेशीय समुद्धः जाति- 
योकी मांगके कांरण बहुत ही चढ़ जाय तो ऐसे 
निधनी दरिद्र देशकी उत्पादक शक्ति, कार्यक्षमता 
तथा पदाथोंकी उत्पत्तिमे रुचि सर्वथा नष्ट हो 


श्श्डे 
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जाती है । भारतवर्ष इस्तोका प्रत्यक्ष उद्गह- 
स्‍्णु हद | # 


पंजीसंचयकों._ चंडतसे विद्वानोका विचार है कि राज्यको 

रोकनेवाले रा- ऐसे कर भो न लगाने चाहिये जोकि जातिमे 

ज्यकर न लगने पृजी संचयकों आदतकों कम कर। क्योकि जाति 

चाहिये। की उत्पादक शक्तिका आधार श्रमियोक्री शारी 
रिक तथा मानसिक शक्तिके साथ साथ उत्पत्तिके 
साधनों तथा पूंजीपर भी निर्भर करता है । ऐेसे 
राज्यकर जो उत्पत्तिके साधनों तथा पूंजीकी 
वृद्धिको रोके, वह जातिके हित तथा सम्ठद्धिके 
नाशक होते हैं। जिस प्रकार जीवनो प योगी पदाथों 
पर लगा हुआ राज्यकर भ्रमियोकी काय्येन्षमताकों 
नए्ट करता है उसी प्रकार अचल पूंजीकी वृद्धिको 
रोकने वाला राज्यकर पूंजीकी कार्यक्षमताकों 
नष्ट करता है। अतः दोनों प्रकारके ही राज्यकर 
समाज तथा जातिके हितके विरोधी हैं । 

अधिक आयपर अधिक आमदनीपर राज्यकर लगना चाहिये 

राज्यरर या नहीं ? यह पक अत्यन्त आवश्यक प्रश्न है। 
इसका मुख्य कारण यह दे कि अमीर लोग अपने 
बचाये घनसे राज्यकर देते हैं। उनकी आम- 
दुनीपर लगा हुआ राज्यकर उनके जीवनोपयोगी 
खचोंपर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता है। 


# एन० जी० पियसंनकी, प्रिन्सपश्स आफ इकानामिंक्स (१६१२) 
भाग २, पृष्ठ श्८5५-प८९ 
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उनपर आयकरका जो कुछ प्रभाव होता है वह 
यही है कि उनके पास पूंजी बहुत एकन्नित नहीं 
होती दे। इसमें संदेह भी नहीं हे कि बहुत बार 
राज्यकर पूंजीपर भी प्रभाव नहीं डालते हैं। 
दृष्टांतके तोर पर घोड़े रखने, नोकर रखने आदि 
पर लगा हुआ राज्यकर पूंजीसंचयको नहीं 
रोकता है । क्‍ 

समश्!िवादी लोग अ्रमीरोपर आयकर लगना 
चाहिये, इसके बहुत ही पच्तम है| वह आ्रमदनीपर 
२० प्र> श० तक कर लगानेके लिये उद्यत हैं। यह 
क्यो ? यह इसीलिये कि इससे असमानता दूर 
होती है | व्यवसाय-पतियाकी शक्ति कम हो जांती 
है और श्रमियोंकी दशा भी सुधारी जा सकती 
है । आजकल सभी सम्पत्तिशास्त्रश धनाद्रयोपर 
क्रमचुछ आयकर लगानेके पक्तम है । इसके निम्न- 
लिखित तीन कारण हैं :-- 

(१) धनाढ्य तथा साधारण मनुष्य, सभी 
कुछ कुछ धन बचाते हैं | धनादयोंके पास अधिक 
धन बचता है, दरिद्रोके पास कम। घधनाढ्योपर 
यदि क्रमबद्ध आयकर लगा दिया जाय तो दरिद्रो- 
पर करका भार कम किया जा सकता है। यह 
किस समाज सुधारकको मंजूर न होगा | 

(२) धनाढ्योपर क्रमबृद्ध आयकरका 
प्रभाव बहुत देर बाद पड़ता है। राज्यकर बही 
अचुचित होता है जो पदाथ्थोकी उत्पत्तिमें 


श्भ्प 


समष्टिवादि- 
यॉंका सत 


क्रमदुद्ध आय 
कर 


क्रमवृद्ध आय 
करका घना- 
ब्योपर प्रभाव 


जायदाद प्राप्ति 
तबा बचतपर 
लगे राज्यकर 
का उत्पत्तिके 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


प्रत्यक्ष तथा तात्कालिक बाधा डाले । क्रमवृद्ध 
आ्रायकरमे यही बात नहीं है झ्ररः यह उचित है -। 

(३ ) बहुत बार यह भी देखा गया हे कि 
विशेष विशेष देशोम जायदाद प्राप्ति तथा बच तपर 
लगा हुआ राज्यकर उत्पत्तिके साधनोपर कुछ भी 
प्रभाव नहीं डालता | दृष्टान्‍्त तोरपर यदि किसी 


साथनों पर  देशमे उत्पक्तिके साथन तथा संरक्षित पूंजी पर्याप्त 


प्रभात 


अधिक राशिमे विद्यमान हो शोर राज्य कर एकमात्र 
संरक्षित पूंजीपर ही जाकर पड़े तो इससे देशकी 
कुछ संपत्ति, संरक्षित पूंजीके बाहर चले जानेसे, 
कम हो सकती है । परन्तु इससे उत्पत्तिके साध- 
नोपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । 

अथवा कटपना कीजिए कि किसी जातिका 
कुछ धन विदेशीय कम्पनियोके हिस्सों तथा कार्मों- 
में लगा हुआ दे ऐसी दशामे राज्यकरका प्रभाव 
यही होगा कि विदेशीय संरक्तित पूंजी स्देशमे न 
अ्रासकेगी । उत्पक्तिके साधनोपर राज्यकरका 
प्रभाव कुछ भी न द्ोगा । परन्तु यदि किसी 
देशम संरक्षित पूंजीकी मात्रा बहुत ही कम हो तो 
धनादयोकी आमदनीपर लगा हुआ राज्यकर 
उत्पत्तिके साधथनोपर ही जाकर पड़ेगा । इससे 
देशके व्यापार व्यवसाय को बड़ा भारी धक्का पहुँच 
सकता है । भारतवर्षमें आयकरकी मात्राका 
प्रभाव यही है । 

उत्पत्तिके सदश ही व्ययपर भी राज्यकरका:. 
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प्रभाव भयंकर होता है। अब कभी व्यादलायिक कर न्ययपर राज्य 
या आयातकर किसी पदार्थपर लगायाजाता है तो ऋरकाम कर 
उस पदार्थकीकीमत प्रायः बढ़ जाती दै । कीमतका 
बढ़ना डसपदार्थके व्ययको कम कर देता दै। यदि 
दालेणडमें शक्करसे, इंग्लैंडमें तमाखूसे और भारतमे 
स्पिरिटसे इसी प्रकारके राज्यकर हटा दिये जांय 

तो इन पदार्थोंका व्यय भिन्नभिन्न देशामे बढ़ सकता 
है।स्पिरिटपरसे कर हटते ही भारतवर्षम भी प्रत्येक 
प्रकारकी विदेशीय द्वाइयोका बनाना खुगम हो 

जाय और शक्वरके कारखाने लाभपर चलने लगे। 

इस एक हो राज्यकरने शक्कर तथा ओषधियोंकी 
चृद्धिकों रोका हुआ है । मकानोपर राज्यकर लग- 

नेका बहुत बार यद प्रभाव होता है कि लोग मैले 
मकानामे रददने लगते है। सारांश यह है कि व्ययपर 
'ल्गे हुए राज्यकर समाजके रहन सहनको खराब 

कर देते हैं| कुछ एक्र व्ययी पदार्थोपर राज्यकर 
खगनेका दूसरा मतलब यह है कि लोग उन 
पदा्थोका प्रयोग करना छोड़द और ऐसे पदार्थों- 

का उपयोग करे ज्ञिनपर राज्यकर नहीं है। प्रश्न तो 

यह है कि क्या लोग करयोग्य पदार्थोका प्रयोग 
छोड़कर राज्यकरसे सर्वथा ही बच गये! 

कभी भी नहीं । क्योंकि करदू-पदार्थोंके प्रयोगके 
छोड़नेसे उनको ज्ञो कष्ट होगा कया यह कष्ट राज्य- 
करका परिणाम नहीं है। घन या मुद्गाके विचारसे 

लोग करसे मुक्त कहे जा सकते है? परन्तु खुल 
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कर विचालनक 
जरा करमारका 
कमईझो जाना । 
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तथा आनंदके विचारसे नहीं। यही कारण है कि 
वे राज्यकर समाजके लिये हानि कर समभे जाते 
हैं, जिनके कारण लोगोंको जीवनोपयोगी पदार्थों 
का प्रयोग छोड़कर कष्ट उठाना पड़े या जिनके 
कारण स्वदेशीय व्यवसाय लाभके न दोनेसे रस[- 
वलमे मिल जांय । वही राज्य सभ्य समझे जगते 
है, जोकि इस प्रकारके राज्य करोंको नहीं 
लगाते हैं। # ._ -----० 
<२--राज्यकर विचालन 
( 7)९[९000 2 0 £28:5८४ ) 

पूर्व प्रकरणमें यदद दिखाया जा चुका है कि 
राज्यकरकी राशिके कम होते हुए भी करभार 
अ्रत्यन्त अधिक हो सकता है। अब इस प्रकरणमें 
यह दिखानेका यल किया जञायगा कि राज्यकरकी 
राशिके अत्यन्त श्रधिक होते हुए भी करमार कुछ 
भी नहीं हो सकता है । यह घटना राज्यकर 
विचालनके द्वारा ही हो सकती है। राज्यकर 
विचालनसे तात्पर्य यह है कि राज्यकरका भार 
करद अपने ऊपर भ पड़ने दे । यह बात तभी 
होती है जब कि (१) बहुतसे कारणोसे राज्यकर- 
का भार विदेशियोपर जा करके पड़े (२)या 
किन्हीं अन्य कारणोसे राज्यकरका भार करद्ूपर 
जाकरके न पड़े । 
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(१) आयात करके द्वारा राज्यकरका भार शुरू. ्रयातकरका 
शुरूम विदेशियोपर हो जा कर पड़ता है । इस ति्रेलन। 
विषयपर हम अपने संपत्ति शास्त्रमे पर्याप्त 
अधिक प्रकाश डाल चुके हैँ । यहांग्र हमको 
जो कुछ लिखना हे वह यही है कि आयातकर 
लगते दो विदेशियोकी अपने कारखाने टूटनेका 
भय हो जाता है। इस भयसे विदेशीय व्यचसाय- 
पति अपने ऊपर ही आयात करको लेनेका यत्र 
करते हैं ओर अपने मालका दाम बाजारमे नहीं 
चढ़ने देते हैं| परन्तु यह बात कुछ समयतक ही 
रहती है। जब वह लोग झायात करका भार 
उठानेम असमर्थ हो जाते है श्रोर उनके कारखाने 
चलनेसे रुक जाते हैं तो श्रायातकर उसी देशके 
लोगोपर जाकर पड़ता है, जहाँ कि आयातकर 
लगा होता है। यदि कोई देश विदेशीय कृषिजन्य 
पदा्थंकों स्वदेश राज्यकरके सहारे न आने दे 
तो ऐसी दशामें विदेशीय कृषिजन्य पद(थौंकी 
मांग तथा कीमतके कम दोनेसे विदेशीय व्यापार- 
को बड़ाभारी धक्का पहुँच जाता है । 

नियोत करमे भी कर विचालनका यही नियम निर्यात करक्का 
है। कल्पना कीजिये कि अमरीकाने अपनी रुईपर विचालन 
नियांत कर लगा दिया है और इसी अलुपातमें 
डसने बाहरखसे आनेवाले सूतपर आयातकर लगा 
दिया दे । इसका परिणाम यह होगा कि कीमतों 
के घटजानेसे अमरीकन लोग रुई बोना छोड़ 
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कर विचालन- 
की सोमा । 
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देंगे। इससे रईकी उपलब्धि कम हो जायगी 
ओर सारे संसारमं रूईेका दाम चढ़ जायगा। 
इस प्रकार अमरीकन निर्यातकर का बहुतसा भाग 
विदेशियोपर जा पड़ेगा। 

(२ ) करदपर राज्यकरका कुछ भी भार न पड़े 


. यह बहुत ही कठिन है । विशेष विशेष अवख्थामे ही 


. यह संभव है। यदि कोई मजदुर राज्यकर लगा- 


नेके बाद अधिक काम करना शुरू करे ओर 
अपनी दैनिक आमदनीको पूर्वोपेक्षा बढ़ा ले ओर 
इस प्रकार राज्यकर देनेपर भी *सकी आमदनी 
ज्यांकी त्यों पूषेवत्‌ बनी रहे, तो ऐसी हालतमें 
यह कहना कि उस मजदुरपर राज्यकरका कुछ 
भी भार नहीं पड़ा है, सत्यका अलाए करना 
होगा । क्योंकि राज्यकरका भार उस मजदूरपर 
अ्रधिक काम झे रूपमे आकर पड़ा है। अर्थात्‌ 
रुपयोके रूपमे उसपर करका भार न पड़कर 
श्रमके रुपमे उसपर करका भार पड़ा है। उस 
समय कर विचालन पूर्ण समझा जाता है जब 
कि व्यवसायपति करमारसे बचनेके लिये 
अपने कारखानोके खर्चेको वैज्ञानिक, शिर्पीय या 
यांत्रिक उन्नतियोके द्वाराकम करनेका यत्ष कर ओर 
अपनी आमदनोको पूर्वचत स्थिर रखे । जमंनामे 
यही बात हो चुकी है । शक्कर पर राज्यकरके 
लगते ही जमेन व्यवसाय पतियोंने चुकुन्दर की 
थोड़ी राशिसे ही पूर्वंवचत शक्कर निकालना रुकिया 
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ओर इस प्रकार राज्यकरके भारसे बच गये | यही 
कारण है कि राज्यकर-भारका यह विचित्र गुण देखा 
गया है कि उचित सात्रामे तथा बुद्धिपू्वेक करके 
लगानेसे न्‍्यून व्ययपर ही लोग पूर्बंचत्‌ पदार्थ 
उत्पन्न करते है ओर दिनपर दिन नये नये आ्रविष्का- 
रॉको निकालते हैं. उचित मात्रार्म तथा बुद्धिपूर्वक 
इन शब्दोंका प्रयोग इसलिए है कि थोड़ीसी गलती 
से राज्यकर भयंकर सुकसान भी पहुँचा देता है।' 
आविष्कार आदि निकालनेफे लिये ल्लोगोंको उत्ते- 
जित करनेके बजाय उनको गआालसी तथा निरुत्सा 
ही बना देते हैं, लोगोंको पदाथोके उत्पत्ति 
रुचि तथा उनकी उत्पादक शक्तिको कम कर देते 
हैं । राज्यकर उस जहरके समान है जो अठ्पमा- 
'ब्ार्में ताकत देनेका और बहुमात्रामें मारनेका 
' काम करता है। भारतवर्षमें राज्यकरका प्रयोग 
उचित विधिपर नहीं है | यही कारण है कि राज्य. 
कर हमारे जातीय व्ययसायोकोी नष्ट कर राहा है 
और देश द्निपर दिन दरिद्र होता जाता है। यही 
कारण है कि राज्यकर लगानेकी शक्ति भारतियाँको 
अपने दी हाथमे रखनी चाहिये, जबतक भारतीय 
यह न करंगे तबतक वह दरिद्रसे समृद्ध न हो 
सकगे | # 
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आबविष्कारोंका 
टीना 
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३--राज्यकर संरोपण $ । 


कर संराफण बहुतसे राज्यकर कर संरोपणरूुपी घटनाकों 
का तातय॑ ठत्पन्न करते हैं। प्रश्ष हो सकता है कि करसंरो 
पणका क्या मतलब है? इसको निश्नलिखित 
दृष्टान्तके द्वारा बहुत हो उत्तम विधि पर सम- 
भझाया जा सकता है। कटपना करो कि भारतीय 
सरकार जातीय ऋण पत्रके रखनेवालों पर कुछ ' 
राज्य कर लगा देती है। इस हालतमें जातीय 
ऋण पत्रका बाजारमें मूल्य गिर जाना स्वाभाविक ९ 
ही है। जातीय ऋण पत्रके मुल्‍्यके गिरनेका सब)ः 
से मुख्य प्रभाव उन्ही पर पड़ेगा जिनके पास 
ऐसे पत्र होवेंगे। वह इस हानमिकर प्रभावसे 
किसी प्रकार भी न बच सकेगे। सन्‌ १८६८में यही 
घटना उत्पन्न हो चुकी है। इसी घटनाकों कर 
संरोपणके नामसे पुकारा जाता है। क्योंकि राज्य 
करका भार तत्काल्लीन जातीय ऋणपत्रके मालिकों 
पर अवश्य दी पड़ता है | 


वचन विलनिलनकला नल े। न 8 न] ज्क तह हक अ५७ ७. ७. ५३केजज--पमन+त-क+कलक+-० कक 
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बहुतसे संपत्तिखश कर प्रचेषणके # प्रकरण 
में ही कर संरोपणको रखते है । परन्तु यह उचित 
नहीं है। क्योंकि कर प्रच्तेपण तथा कर संरोपण 
में बड़ा भारी भेद है। कर संरोपण कर प्रचेपणसे 
. स्वेथा ही डल्टा है। ऊपर लिखा जा चुका है कि 
जातीय ऋण पत्रके मालिकों पर खगा हुआ राज्य 
कर उन्हीं पर जाकरके पड़ता है। वह॑ उस राज्य 
कर भारसे अपने आपको किसी भी तरीकेसे नहीं 
बचा सकते है। कर प्रक्तेपणमें इससे विपरीत 
दिखानेका यत्न किया आता है। अस्तु, संरक्तित 
पूंजी पर लगे हुए राज्य करसे भी संरक्षित 
पूजियोंके मालिकोका बचना कठिन होजाता है, 
क्योंकि राज्य कर लगते ही संरक्षित पूंजीका 
बाजारी सूल्य गिर जाता है और साराका सारा 
राज्यकर संरक्षित पूंजियोके मालिकों पर ही 
जा पड़ता है। सारांश यह है कि कर खंरोपण 
' की घटना सदसाही उत्पन्न होती है ओर इससे 
' बचना बहुत ही कठिन होता है । 
ऊपरि लिखित दृष्ठान्तोंके कुछ एक अपवाद 
भी हैं । उनमें यह जानना बहुत ही कठिन है कि 
कर संरोपण कब होगा ओर कब नहीं होगा ? 7“ सरोप्ण 
यही कारण है कि बहुत खानोंमें कर संरोपण 0) 7 मिल मिल 


स्वहप 


कर प्र्षेपण 
तथा करसंरो- 
पणका संबन्ध 


# कर प्रक्षेपण * इन्सिडेन्स आर टेक्सिज़ '([#९0॥0९00९ ०( 
(92:6५ ) 
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पूर्णया ((7) अपूर्ण ((॥) खहसा या (१ए) मन्द होता 
है। किन २ स्थानोम कर संरोपण किस प्रकारका 
होता है इसको श्रव हम एक दूसरे दृष्टान्तके द्वारा 
समकानेका यल करंगे। 
कल्पना करो कि राज्यने सब प्रकारके कागज़्ो 


“कागजी बाजारी छुणिडियों तथा कागजी बाजारी पदार्थों पर और 


मालपर राज्य 
करका संरोपण 


भ० पियसेनके 
विचारमें वास्त- 
' दिक कर 


सारी की सारी कस्पनियोके हिस्सेदारों पर एक 
सदश राज्य कर लगा दिया है। यह इसीलिये 
कि कोई भी राज्य करसे बच न सके। यहां पर 
जो कुछ विचार करना है वह यही हे कि ऐसी 
हालतमे कर संरोपण की घटना किस प्रकार 
उत्पक्ष होगी ? इस प्रश्नको सरल करनेके लिये 
बहुतही गस्भीर बिचार करने की जरूरत है। क्योंकि 
इस प्रश्षमें दो प्रकारकी घटनाय सम्मिलित हैं । 
जातीय ऋण पत्रपर लगा हुआ राज्यकर उसके 
सारेके सारे मालिकों पर एक सदश जाकर 
पड़ता है चाहे यह अपने देशके रहनेवाले हो ओर 
चाहे वह विदेशके रहनेवाले दो । यही कारण हे 
कि म० पियसंन इस प्रकारके राज्य करको वास्त- 
बिक कर (7८०] ६४४) के नामसे पुकारते हैं । 
उनके विचारमें वास्तविक करमे दो विशेषताय हे। 

(१) राज्यकर विशेष प्रशारकी आमदनीके 
साधनोपर ही लगाया जाता है | 

(२) इस राज्यकरमे करदकी जाति, विजातिया 
परिस्थितिका कुछ भी ख्याल नहीं किया जाता है । 


शरेडे 


राज्य-कर संभारके नियम 


दृष्टान्त तोरपर भौमिक कर # मिश्चितपूंजी 
वाली कंपतनियोके लाभपर लगा हुआ राज्यकर 
भिन्न २ बेकोको प्रमाण पत्र देनेका राज्यकर तथा 
सी परकारके ओर बहुतसे कर वास्तविक करके 
ही उदाहरण हैं। वास्तविक कर आदोप़नी को 
देनेवाले पदार्थों पर ही लगाया जाता है। इससे 
इस बातका कुछ भी ख्याल नहीं होता है कि 
वह पदाथ फिसके पास है । इसी प्रकार 
विदेशीय संरक्षित पूंजी पर लगे हुए राज्यकर 
को वास्तविक कर नहीं कहा जा सकता है 
क्योंकि विदेशीय लोग संरक्षित पूंजीकों श़पने 
देशमें मंगा लेंगे ओर इस प्रकार राज्यकरसे मुक्त 
हो जांयगे। यदि भारतवर्षमे आएछ्रियन चॉड्ज 
रशियन वॉडज पर अमेरिकन रेलवे डिवंचर्ज 
राज्यकर लग जाय तो उनकी आमदनी पूर्वबत्‌ 
ही बनी रहेगी । केबल भारतीयोंकों ही उनकी 
आमदनीमेसे राज्यकर देना पड़ेगा। दुूखरे देशके 
लोग इनसे पूवेंचत्‌ ही लांभ उठावंगे | यही कारण 
कि सारतवर्षमें इनका दाम विदेशोंकी श्रपेक्षा 
गिर जायगा । इस दशाम इस करको वास्तविक 
कर केसे कहा जा सकता है? जब कि वह सबपर 
एक सद्श न पड़ता हो ? 
उपरिलिखित अवास्तविक करके कारण भारत 
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वास्तविक कर: 
के उदाहरण 


'अवास्तविद्व 
करका भार- 


तीय कांगजों 
पर प्रभाव 


'राज्य कर 
'तथा शायर 


माकेद्‌ 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


वर्ष तथा अन्य देशोकी स्थितिम॑ बड़ा भारी भेद 
शाजाता है। राज्यकरके कारण भाण्तवर्षमें उप- 
रिलिखित कागजोका दाम गिरनेसे भारतोयोको 
बड़ाभारी जुकसान पहुँचेगा। इसको समभनेके 
लिये कट्पना करो कि उपरिलिखित काग जो का दाम 
१०० तथा लाभ ३० प्र० श० है। यदि लाभका ३ राज्य- 
करके तौरपर भारतीयाोंको सरकारको देना पड़े 
तो परिणाम यह होगा कि उनकागजोका बाजारमें 
८० दाम हो जायगा | विदेशीय लोग उन कागजो 
को भारतव्षसे खरीद लेंगे ओर अपने २ देशोको 


' उन कागजोौको बच कर २० प्र० श० लाभ उठावगे। 


इससे भारतको जो घाटा होगा वह स्पष्ट ही है । 

उपरिलिखित कागजो पर राज्यकर लगनेसे 
भारतके अन्य बाजारी कागजोकी क्या दशा होगी ? 
इसपर विचार करना श्रत्यन्त आाबश्यक प्रतीत 
होता है ।इसपर विचार करनेसे पूर्व निश्चलिखित 
दो बाताोका ध्यान करलेना जरूरी है। 

(१) राज्यकर किस प्रकार ल्गापा गया हे ? 

(२) करद्‌ कागजोका क्रपविक्रय विदेशमें 
किस प्रकार द्वो रहा है ? 

यदि भारतके अन्य बाजारी कागजॉपर 
जातीय ऋणके सदृश ही राज्यकरके लगे या उन 
पर राज्यकर लगते ही उनका विदेशमें क्रमविक्रय 
रुक जाय तो उनका मुल्य जातीय ऋणके सदश 
ही होगा । यदि उनपर रशियन योंड्जके सदश 


शरेद 


राज्य-कर खसंभारके नियम 


गाया जाय ओर राज्यकर एक मात्र भारतीयों- 
पर ही जाकरके बड़े तो उनका विदेशमे चला जाना 
सखाभाविक है । 

उपरिलिखित सखंदसंसे हमारा जो कुछ मत- 
'लब है चह यही है कि कर खंरोपणकी घटना 
आयः वास्तविक करोंमे ही उपस्थित होती है । 
भ्रश्म जो कुछ उठता है वह यही है कि क्या कोई ऐसे 
भी वास्तविक कर है जिनमें करसे रोपण न होता 
दो ? कया छोटे देशोके सदश ही बड़े देशोम भी 
यह घटना एक सदृश ही काम करती है ? करसं- 
शोपण कब पूर्ण तथा कब अपूर्ण होता है ? 

ऊपर लिखित प्रश्न बहुत ही गस्भीर हैं।डनको 
समभनेके लिये कल्पना करो कि जमेनी जैसा 
बड़ा देश अपने .देशकी संरक्षित पूंज्ञीपर इस 
विधिसे राज्य कर लगाता है कि वह साराका 
सारा राज्य कर एक मात्र जमंनोकों ही देना 
पड़े । इसका परिणाम यह होगा कि जमंनीसे 
'संरक्तित पूंजी विदेशमे जाना शुरू होजायगी। 
इससे जमेनीके बड़े होनेके कारण करखंरोपण 
रूपी घटना अपूणेरूपमे प्रगट होगी। क्योंकि 
जमनीकी संरक्षित पूंजोका दाम गिरते ही, उसके 
सस्ता होनेसे विदेशी लोग उसीको खरीदेंगे और 
अन्य कागजोका खरीदना छोड़ दंगे। इससे अन्य 
कागजोकी उपलब्धि. मांगले बढ़ जायगी ओर 
उनका दाम भी कुछु २ गिर जायगा । परिणाम 


२३७ 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


इसका यह होगा कि करदजर्मन संरक्तित पूंजीका' 
मूल्य भी राज्य कर की मात्रा तक न गिर सकेगा 
क्यांकि अन्य कागजौोंके दाम गिरनेसे उसका 
दाम राज्य करकी मात्रा तक गिरनेसे पूर्व हो 
थम ज्ञायगा। और विदेशीय लोग अन्य जर्मन 
कागजाोको सस्ता होनेले खरीदना शुरू कर देंगे। 
इस प्रकार यहां कर संरोपणश अपूर्णरूपसे प्रगट 
होगा । 
असली बात तो यह है कि कर खंरोपण 
विशेष २ अवस्थाओम ही होता है । यह अवस्थाये 
सदा पूर्ण रूपसे प्रकट नहीं होती है। यही कारण 
है प्रत्येक विषयमे कर संरोपणका विचार पृथक २ 

ही करना चाहिये। 
वास्तविक करमे कर संरोपणकी घटना किस 
प्रकार उपस्थित होती है? इसपर हम अभी प्रकाश 
बालबिककर्तो- डॉल चुके हैं । आश्रय तो यह है कि वास्तविक 
में भी करसंरो- करोम भी कर संरोपण सदा नहीं होता है । इसको" 
पणका श्रभाव देखनेके लिये श॒ह लगानको ही लेलीजिये । खंप- 
त्तिशाखमे यह दिखाया जा चुका है कि जिन २ 
देशों आबादी तथा संपत्ति बढ़ती पर .हो और 
इसी लिये अधिक २ मकानोके बनानेकी जरूरत 
हो वहाँ पर व्याजवृद्धिके सदशही राज्यकरका 
प्रभाव पड़ता है। यदि व्याजकी मात्रा ७ प्र० श० 
हो ओर मकान बनानेमे ३“६ प्र० श० हो तो कोई 
भी अपनी पूंजीकों मकान बनानेमें नहीं लगा: 


श्शे८ 


राज्य-कर संभारके नियम 


सकता है | यदि. मकानका किराया बढ़कर ४३ प्र० 
- श० पहुँच जाय तो लोग उसमे अपनी पूझी लगा 
सकते हैं। यही कारण है मकानोंकी माँग जब 
बहुत ही अधिक बढ़ जाती है तो गृह कर # एक 
मात्र किरायेदारोपर ही जा पड़ता हे। इस हालतमें 
गहकर कर-संरोपणका क्षेत्र पारकर करप्रच्तेपणके 
क्षेत्रमं प्रविष्ठ होजाता है। यही कारण है कि 
अब हम करपक्षेपणके सिद्धान्तोको दे देना आव- 
श्यक समभते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि 
करपभच्ेपण तथा करखंरोपणके नियम एक सदश 
ही हेँ। क्योकि कर-संरोपणम हम करकी स्थिर 
ताका और कर-प्रच्ेषणम हम करकी गतिके 
नियमका पता लगाते है। करकी स्थिरताके निय- 
मोको जानते समय हमको करकी गतिके निय- 
मोसे काम पड़ता है ओर करकी गतिके नियमोको 
जानते समय हमको करकी स्थिरताके नियमासे 
काम पड़ता है। आश्चय्ये तो यह है कि दोनोके ही 
नियम एक सदश हैं। अ्रतः कर-प्रत्ते पणके नियमो- 
को हम विस्तृत तौरपर देनेका यत्न करंगे । १ 





# ग़रहकर -+ हाउस टेक्‍्स (छ0४५८ ६25) 


| एन० जी० पियर्सन लिखित प्रिन्सिपस्स आव इकाना मिक्स 
संस्करण १६१२ । द्वितीय भाग | ए० ३६६---४०३ । 
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गृदकर 


कर भ्रत्षेपणक 
तथा कर संरो- 
प्ण 


राज्यकर प्रक्षे- 
पणका तात्पय्ये 


कर-प्रत्ञेपण को 


ध्यानयोग्य बातें 


कक 


राष्ट्रीय आयवब्यय शाख 


४--राज्यकर प्रच्तेषण 68 | 
कर-प्रचो पण का विषय अति कठिन है। प्रत्पत्त- 
से प्रत्यक्षका कर लगाते हुए भो राज्य बहुत बार 
उन लोगो पर करका भार डालनेमें श्रसमर्थ हो जाते 
हैं जिनपर कि वह करका भार हालनां चाहते हैं । 
इश्टान्च तौरपर कल्पना करिये कि राज्य म रन फ 
मालिक तथा किरायेदार दोनोपर ही पृथक पृथरू 
प्रत्यक्ष कर लगाता है प्रत्येकके लिये करका अनु 
पात भी निश्चित कर देता है। परन्तु होता क्या 
है? कभ्ो कभी किरायेदार अपने करका भार 
मकानके मालिकपर फेक देता है ओर कभी कभो 
मकानका मालिक अपने करका भार किरायेदार 
पर फेक देता है। यही नहीं। कभों कभी यही 
करका भार मकानके माल्रिक या किरायेदार किसो 
पर भी न पड़ कर भोमिक लगान या व्याव- 
सायिक लाभोपर जा पड़ता है। बहुत बार जाय- 
दाद करका परिणाम भूमियोक्की भ्क्तिका घटना 
होजाता है | 
कर-प्रचेपणका अ्रनुशीलन करते समय अन्य 
बहुत सी बातोंका ध्यान रखना चाहिये । 
क्योंकि यह प्रायः होता है कि (१ ) राज्य जिख 
उद्देश्यसे कर लगाता हैं, उसका वह उद्देश्य पूर्ण 





'# राज्यकरप्च्षेपण न इंसिडन्स श्राव्‌ टेससेशन ([प006- 
706 0[8>८४६07 ) 
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राज्य-कर संभारके नियम 


नहीं होता है। (२) राज्यको यह पता नहीं 
चलता है कि अमुक करका भार किधर और किस 
पर पड़ रहा है (३) ओर उसके परियाम क्या 
हुए ? ओर वह परिणाम देशके लिये हितकर हैं या 
अहिंतकर ? । यह प्रायः होजाता है कि करमारसे 
हानि पहुँचनेके स्थानपर उल्टा देशको लाभ हो 
जाय। भरंग्लत राजाओने स्वार्थंवश विदेशीय पदार्थों 
पर सासुद्विक कर श्रधिकराशिम लिया इससे स्थ- 
देशमे विदेशीय पदार्थोकी कीमते चढ़ गयीं । परन्तु 
कीमतोके चढ़ने के साथही झंग्लब्यवसायोम जीवन 
पड़ गया। संरतच्तक सामुद्रिक-कर+#का प्रयोग सिन्न 
भिन्न राज्य स्वदेशीय व्यवसायाके संरक्तणमें करते 
हैं. परन्तु इसका परिणाम यह होता है कि बहुतसे 
स्वदेशीय व्यवसाय एकाधिकारीका झूप धारण 
कर लेते हैं | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि करप्रक्तेप- 
णुके द्वारा राज्यका न्याययुक्त राज्यकर अन्याय- 
युक्त ओर अन्याययुक्त राज्यकर न्याययुक्त 
होसकता है । यही कारण है कि कर लगाते समय 
राज्योको करप्रक्तेपणका ओर साथ ही इन दों 
बातोका ध्यान कर लेना चाहिये । 

(१) राज्यकर प्रत्यक्ष तोरपर कौन देता है? 

(२ ) राज्यकरका वास्तविक भागी कौन है ? 

कर प्रच्तेषणकी समस्या एक प्रकारसे धन- 


(जलन सम न 





# संरक्षक सासुद्रिककर्‌ -« जाए (ए 
तप्0८९३ ) 
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. कर प्रजेषण वन विभागकी समस्‍या है । जिस प्रकार धनविभाग . 
विभागकी सम- विनिमयका एक भाग नहीं कहा जा सकता है 
स्पाहे। . उसी प्रकार करप्क्षेपणको मूल्य सखिद्धान्तका एक 
रूप प्रगट करना वृथा है। अब हम यह दि्खिनेका . 
यत्न करंगे 'राज्यनियम तथा देश प्रथाका कर 
प्रचेपणम क्या भाग है ??% 
(क) 
राज्यनियम तथा देशग्रथाका कर ग्रक्षेपणमें भाग 
राज्य नियम देशप्रथा तथा राज्यनियमका कर प्रच्तेपणकी 
तथा देशप्रथा शक्तिके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। झामों तथा 
अब, . फ्यूडल देशो्म करप्रच्तेपणका मुख्य स्रोत देशप्रथा 
भाग 5 हर श्‌ 
तथा राज्यनियम ही कहे ज्ञा सकते हैं। एंग्लो- 
सैक्सन तथा नार्मन राज्योमें इक्लेंडमम जमींदारोसे 
सब प्रकारके राज्यकर लिये जाते थे। जमींदार 
लोग अपने राज्यकर का भार छोटे छोटे श्रासामियां 
पर फेक देते थे । दृष्टान्त तौरपर स्कूटेज नामक 
करको ही लीजिये। प्रत्येक नाइटकों ७० शिल्िह्ञ 
स्फूटेजम राज्यकोी देना पड़ता था। इस ४० 
शिलिज्को वह अपने ६ बड़े बड़े आसामियोपर 
बांट देता था । इस प्रकार प्रत्येक आसामीपर 
२ शि० ६ पेन्सका स्कूटेज जाकर पड़ता था। 
उन दिनों विनिमयकी अतिशय वृद्धि न होनेके 
कारण संपूर्ण राज्यकर करप्रचेपणके अचुसार 
# पोलक तथा मेटलैन्ड लिखित द्विस्टरी आवइंग्लिशका भाग 
१ १० ६०५। 
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भूमिपति या कृषकपर जा पड़ते थे । गो, बैल, 
घन आदि चल वस्तुओपर लगाया इुआ राज्य- 
कर भी भूमिपर ही जा पड़ता था। महाशय 
पोलक तथा मेट्लैरडका कथन है कि उन दिनों- 
में विनिमयके अधिक न दहोनेसे “चलवस्तुओपर 
'खगाया हुआ राज्यकर निराधार न रहकर भूमि- 
पर ही जा पड़ता था” # भारतमे अबतक यही 
दशा विद्यमान है । भारतमें सेय्यतवारी तथा 
जमींदारी बन्दोबस्त द्वारा भूस्वामियांसे राज्य 
लगान लेता है । जमींदारी बन्दोबस्तवाले 
स्थानोम लगान वृद्धि का संपूर्ण प्रभाव आसामियों 
पर ही जाकर पड़ता है। परन्तु आजकल जिस 
प्रकार विनिमय तथा प्रण द्वारा कर-प्रच्धेषण होता 
है वह फ्यूडल कालमें भिन्न भिन्न देशोंके अन्द्र 
न विद्यमान था । अब वह दिखानेका बल किया 
जावेगा कि विनिमय तथा प्रणमें कर-प्रच्ेपणकी 
क्या गति रहती है | 


(सत्र) 
विनिमय तथा प्रणका कर प्रक्षेपणसें भाग । 


आजकल राज्य, भिन्न भिन्न पदार्थोक्े द्वारा 
महुष्योपर कर लगाता है। परन्तु भिन्न भिन्न मलुष्य 


अिबबलनमन “नया प चश पनकनश्षनननिनीभाग व नभननन निनाननणण 


# ( निकल्सन कृत प्रिन्सिपल्स आव पुलिटिकल इकलामी । 
संस्करण १६०८ )। सुतीय भाग .पृ० २६८-३०७ । 
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विनिवम तथा 
प्रशथका कर- 
प्रद्देपण में भाग 


कंता विक्रेताके 
शरुपमें समाजका 
' बर्गीररण 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


अपनी अपनी परिस्थितिके अ्रतुसार राज्यकर पक 
दुसरेपर फेक देते हैं। देशप्रथा तथा राज्यके 
स्थानपर कर-दाताओकी शक्तिपर ही अश्रब कर- 
प्रचेषण निर्मर करता है | जब कि कोई राज्यकर. 
किसी पुरुष पर लगता है, वह अपनी संपूर्ण 
आर्थिक श्रवस्थाका निरीक्षण करता है ओर वह 
सोचता है कि यह राज्यकर कहां पर फेका जा 
सकता है। राज्यनियम द्वारा' करभारके हल्का 
करनेमें रोका जा करके भी विनिमय द्वारा वह 
करभारको यथाशक्ति दूसरों पर फेक देता है । 
विनिमयके लिये एकसे अधिक मलनुष्यकी ज़रूरत 
होती है । करभारको हटका करनेके लिये कर- 
दाता यदि किखीसे प्रार्थना भी करे तोभी कदा- 
चिदत्‌ ही कोई उसके करभारकों अपने सरपर 
लेनेके लिये तैय्यार हो। परन्तु यह काम कर- 
दाता अपनी आ्राथिक शक्तिके अनुसार सहजसे 
दी कर लेते हैं ओर फिसीसे प्रार्थना करनेको 
उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है । 

सारा जन समाज विक्रेता या क्रेताके नामसे 
पुकारा जा सकता है। क्योंकि जहाँ कोई मनुष्य 
अपनी आ्रवश्यकताओको क्रेताके रूपमें वहाँ दूसरा 
मनुष्य अपनी आवश्यकताओोको विक्रेताके रूपमें 
पू् करता है। इस दशामें यह स्पष्ट ही है कि 
राज्य क्रतासे या विक्रेतासे कर लेता कहा जा 
सकता है | 
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कल्पना करो कि राज्य, बेचनेवालॉपर पदार्थ- राज्यकर प्रदे 
विक्रयकी आशा देनेके कारण राज्यकर खगाता 
है। विक्रेता इस करभारसे तंग आकर यदि 
खरीदनेवालोसे प्राथेना करे कि आप हमारे कर- 
भारको कुछ अपने ऊपर ले लीजिये ओर हमको 
इस करभारसे बचाइये तो शायत्‌ ही उसपर 
कोई अनुम्नह करे । यह न कर वह अपने करभार- 
को सहजसे ही खरीदनेवालोपर फेक सकता है। 
यदि तो बेचनेवालेका विक्रेय पदार्थरम एकाधिकार 
होगा, तब तो वह डउलच्न पदाथे का सूदय बढ़ा 
कर अपना करभार खरीदनेवालॉपर फेक देगा । 
परन्तु यह तभी सम्भव है कि कीमत बढ़नेपैर भी 
पदार्थेकी माँग स्थिर रहे | यदि मांग लचकदार 
हो और विक्रेताओंके विक्रेय पदार्थकी कीमत 
बढ़ते ही उसकी मांग कम होजाय तो राज्य- 
करका सारा भार बेचनेवालॉपर ही पड़ेगा। 
वह किसी भी तरीकेसे खरीदनेवालॉपर अपना 
भार न फंक सकगे । इसी प्रकार राज्य यदि 
. शाज्यकर पदार्थ खरीदनेकी आज्ञा देनेके बदले 
क्रताओपर खगावे तो प्रार्थना करनेपर भी बेचने- 
बाले पदार्थों की कम कीमत ले करके उस राज्य- 
कर भारको अपने ऊपर कभी भी न लंगं। ऐसी 
हालतमे खरीदनेवाले कर देनेके कारण झाय कम 
होजानेसे पदार्थोका खरीदना कम कर द॑ तो 
यदि इस मांगकी कमीसे विक्रेता पदार्थोका सूल्य 


श्दप 


कर प्रच्षेपणका 
उपलब्लि तथा 
माँग सिद्धान्त 
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घटा दे तो राज्यकरका भार बेचनेवालोपर जा 
पड़ेगा। परन्तु यदि वह भांगके' कम होनेपर 
भी सूल्य न घटावे तब करका सम्पूर्ण भार खरीद- 
नेवालोपर ही पड़ेगा। वह किसी प्रकारसे कर- 
भारसे अपने आपकी न बचा सकगगे । 
कर प्रच्षेषणका सिद्धार 

विक्रेतापर करका तात्कालिक प्रभाव उसकी 
मांगको कम कर देना है। क्योकि पूर्व कोमतकी 
अपेकत्ता पूरब. कौमत योग राज्यकर (क्रेता पर 
राज्यकर पड़ जानेका या कीमतके बढ़ जानेका एक 
सदश्ट प्रभाव होता है ) पर मांगका कम दो जाना 
स्वाभाविक ही है। मांगके कमीकी लखक आव- 
श्यकताकी घनता तथा लबक ओर दूसरे पदार्थों- 
के प्रयोग पर निर्भर करती है। यदि एक पदार्थ 
पर राज्यकर त्रगे और उसके स्थानपर प्रयुक्त 
होनेवाले अ्रम्य पदार्थ ज्यों त्यों बने रहे तो उस 
पदार्थकी मांग कम हो जायगी । परन्तु यदि 
डसके ख्थानपर प्रयुक्त होनेवाले अन्य पदा्थोंपर 
भो एक सदश ही राज्यकर लगा दिया जाय तो 
डउस्र पदार्थंकी भांगमें बहुत भेद न पड़ेगा | इसमे 
सनन्‍्देह भी नहीं है कि कुछ न कुछ उसकी मांग 
अवश्य हो घट जायगी । क्‍ 

पदार्थोंकी मांग के सदश ही राज्यकरका उनकी. 


जउपलब्धिपर प्रभाव पड़ता है। विक्रेतापर राज्यकर 
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रह 


लगानेका दूसरा अर्थ पदार्थका उत्पत्ति व्यय बढ़ 
जाना ओर इस प्रकार पदार्थशी उपलब्धिका कम 
हो जाना कहा जा सकता है। परन्तु यदि पदार्थ- 
की उपलब्धि खिर तथा लचक रहित हो वो 
'विक्रेताओपर राज्यकर लगानेका पदार्थंकी उप- 
लब्धिपर कुछ भी प्रभाव न होगा। उससे विप- 
रीत यदि उपलब्धि श्रस्थिर तथा लचखकदार होगी 
तो राज्यकरका प्रभाव पदार्थकी उपलब्धि कम 
कर व्यापार व्यवसायको नष्ट करना होगा | 
राज्यकर लगनेसे पदा्थंकी मांग कम होते ही 
(यदि उपलब्धि पूवेवत्‌ रहे) पदार्थकी कीमत कम 
होने लगेगी | कीमतकी कमीकी सीमा है । रॉज्य- 
करकी राशितक कीमतोके गिरने से पूर्व ही (कीम- 
तकी कमी के कारण ) उपलब्धिके कम होजानेपर 
डउपल्रब्धि तथा मांगका आर्थिक खंतुलन किसी 
अन्य ही स्थानपर होजायगा । यदि राज्यकर विक्रे- 
तापर लगे तो ( यदि मांग पृ्वेवत्‌ रहे ) इसका 
तात्कालिक प्रभाव कीमत (जोकि क्रेता देंगे) को 
बढ़ा देना होगा । कीमतकी वृद्धिकी सौमा है। 
राज्यकरकी राशितक कीमतोफे बढ़नेसे पूर्व ही (चू द्ध 
कीमतकी कारण) मांगके कम होजानेसे उपलब्धि 
तथा मांगका आशथिक खंतुलन किसी अन्यही 
कीमतपर हो जायगा # । 


(रे ७०७» कह ७323५... कल 7 पीपरनमन 3 अनननोलगीम 








# [26 एणएाएा एिप76 [6९079 0 ६8७४० 
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मांवपर राज्य- 
करका प्रभाव 


उपलब्धिपर 
शज्य-करका 
प्रभाव 
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यदि क्रेताओपर सबसे पहिले राज्यकर लगे 
तो पदार्थोकी मांग कम हो जायंगी । यह मांग किस 
सीमा तक कम होगी यह उसकी लच्कपर निर्भर 
करता है । मांगकी कमी तथा चिक्रेताओकी 
स्पर्धाका परिणाम कौमतका घटाव होगा जो 
उपलब्धिकी लचकसे निश्चित होगा। इसी प्रकार 
यदि राज्य-करके कारण कीमतोकी दूद्धि पदा- 
थौंकी मांग ( जो अत्यन्त लखकदार है) को अति- 
सीमा तक कम कर दे तो शाज्यकरका अधिक 
भाग क्रताओपर ही जा पड़ेगा ( यदि पदाथोंकी 
मांग सर्वथा स्थिर तथा लखक रहित होवे ) | 


यदि विक्रेताओं पर सबसे पहले पहल राज्य- 
कर लगे तो पदार्थोौकी उपलब्धि कम हो जादेगी । 
यह उपलब्धि किस सीमा तक कम होगी यह 
उसकी लचकप+* निर्भर करता है । उपलब्धिकी 
कमी तथा क्रेताओंकी स्पश्चांका परिणाम कीमत- 
का चढ़ाव होगा जो छि मांगक्ी लचकसे निश्चित 
होगा । इसी प्रकार यदि राज्य-करके कारण 
कीमतोका घटाव पदार्थोकी उपलब्धि (जो 
अत्यन्त लखकदार है) को अति सीमा तक कप 
कर दे तो राज्यकरका श्रत्चिक भाग फ्रेताओपर 
ही जा पड़ेगा ( यदि पदार्थोकी माँग सर्वथा 
स्थिर तथा लचक रहित हो ) | विशेष विशेष 
स्थानोको छोड़कर प्रायः राज्यकर क्रेता विक्रेता 
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दोनों पर ही पड़ता है। राज्यकर फिसपर अ्रधिक 
ओर किसपर न्यून पड़ेगा । यद्द मांग तथा उप- 
लब्धिकी आपेक्तिक लचकपर निर्भर करता है । 

यदि मांग सर्वथा स्थिर तथा खचक रहित 
हो तो कर क्रेताओपरही पड़ेगा। यदि मांग तथा 
उपलब्धि दोनोही सर्वथा स्थिर तथा लचक- 
रहित हो तो कर क्रेता विक्रेता दोनों परही 
समान रुपसे पड़ेगा। इसी प्रकार माँग तथा उप- 
लब्धिके सर्वंधा श्रस्थिर तथा लचक दार होनेपर 
करका प्रभाव व्यापार व्यवसायक्नो नष्ट करना 
होगा । इसीको चाप हारा इस प्रकार प्रगट किया 
जञा सकता है । 
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अ इ - राज्य-कर 
स॒ स*, स स॒ > उपलब्धि 
डड' डंडा जमांग 
ओ य- कीमत 
ओ क्ञ ८ पदार्थकी राशि 
ञदहअ हर कीमत 


यदि क्रेताओपर अे शृराज्यकर लगे तो ड 
ड' भांगके खानपर पद्र्थोकी डेंड” भांग ही रह 
जावेगी ओर क्रतालोग ञ हैँ कीमत देनेके 
स्थानपर ३ है कीमत ही देवेगे। इस प्रकार विक्रेता 
लोगोको अपने पद्ार्थोकी ३ है कीमतही मिलेगी । 
परन्तु यदि विक्रताओंपर आओ इ राज्यकर लगे तो 
पदार्थोंकी हैं ह वास्तविक कीमत हो जाचेगी । 


इस प्रकार ९ हैँ कोमत पर आ ह उपलब्धि 


तथा आओ ह भांग हो जावेगी । इससे स्पष्ट हे कि 
क्रेता या विक्रेता कोई कर देव परिणाम पएकही 
होवेगा। 

अजह कीमतसे अं है कीमत आऊअ नस 
अधिक दे । ह हे कीमतअहसेह न कम है। 
ने अर योगई न राज्य-करके बराबर है । अब 
यह स्पष्ट ही है कि यदि डड' अधिक लचक दार 
होवे ओर संस” सर्वंधा खिर तथा लचक दार 
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रहित होवे तो संपूर्ण राज्य-कर विक्रेता परही 
जापड़ेगा। इससे विपरीत यदि डेड” सवंथा खिर 
तथा लचक रहित होवे ओर संस” अत्यन्त,अ्रधिक 
अखिर तथा लचक दार होवे तो संपूर्ण राज्य-कर 
ऋता पर जा पड़ेगा। 

यदि राज्यकर क्रेताओं तथा विक्रेताओंसे 
भिन्न भिन्न श्रनुपातमें लिया जाबे तोभी कोई अन्तर 
न पड़ेगा और वही परिणाम होगा । परन्तु मे 
हु का अहसे ऊपर रहना ओर है हें का 
जहसे नीचा रहना डेंड' तथा ससत' की लचक 
पर निभर करता है । " 


++ का 
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'झुद्ध भौमिक 
लगानपर राज्य 
करका प्रभाव 


पश्चमम परिच्छेद 

भिन्न भिन्न आया पर राज्यकर प्रक्षेपण 
के नियम क्‍ 

१-आर्थिक लगान तथा भूमि पर राज्य 

कर प्रक्चेपण 

एक मात्र शुद्ध आथिक लगान का जानना बहुत 
ही कठिन है क्योंकि कृषि-जन्य पदार्थकी उत्पत्ति- 
में पूंजी श्रम तथा प्रबन्धका भी भाग सम्मिलित 
होता है। परन्तु विचारमे सुगमताके लिये कल्पनाके 
तौर पर यह मान ख्िया जाता द्ेकि श्रारथिक लगान% 
पृथक भी मिल्क सकता है | साधारण तोर पर 
सीमान्तिक निरकृष्ट सूमि 4 तथा अन्य भूमियोकी 
उत्पत्तिमें जो भेद होता है डउसीको आर्थिक लगान 
समझा जाता है। इसीको रुपयाोमे जाननेके लिये 
सीमान्तिक निरूषभूमि के उत्पक्तिव्यय तथा अन्य 
भूमियौके उत्पत्ति व्ययोंको जान लिया जाता है और 
दोनोमें जो भेद होता है उसको आधिक लगान कट्दा 
जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि भूमिकी उत्पा- 
दकशक्ति तथा कीमतों पर आ्राथिक लगान का आा- 
धार है जोकि साधारण लगानसे सर्वेथा भिन्न हे। 


५3४ त--2०3०५3८५०4० ५०५०2 भ नमन नमन न नव मम कनन--ककननमनन न “3५५ ++33५3- 3४ न+++ कक नन««+-++ न नमन नभ-५ ५333७ कक +++«+++3 न आननतनतनम-नहक-+ज सके कल ननननननम न-+«>+ 5 सनननननन->>नभ _अयकिकमहरननपनन- मनन तन न "न हनन जनक फल 


# शआ्रार्थिक लगान 5 प्यूश्वर इकानामिक रन्‍्ट (एप्र/€ 58&00॥0- 
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र५र 


भिन्न मिन्न आयोपर राज्य-कर प्रच्तेपणके नियम 


आपष्ट तोरपर देखनेके लिए निम्नलिखित बातोंका भार्थिक लगान 
मान लेना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है।._ | भूमिकर 
(क ) भिन्न २ भूमि भागऊ मालिक भिन्न हे मजे ह् 
भिन्न हैं। है सिद्धियाँ 
(ख्र ) उत्पादक तथा भूस्वामियांका पार- 
रपरिक मेल नहीं हे । 
(ग) पदार्थोंकी कीमत तथा सौमिक शक्ति- 
को देख कर ही ल्गान प्रतिवर्ष नियत किया 
जाता है । 
(घ ) भूमिपर फेवल एक ही पदार्थ उत्पन्न 
किया जाता है या भूमि केवल एक ही उद्देश्यके 
लिए दूसरौको एक वर्षके लिये दी जाती है । * 
(छ) आर्थिक लगानकी जाननेके लिए उस 
उत्पादकशक्ति (श्रम तथा पूँछी) को ही मापक 
समझा जायगा जो भिन्न भिन्न गुणवाली भूमि पर 
पदार्थोको उत्पन्न करनेके लिये छूगायी जाती है। 
( च ) अम पूंजीकी मात्राेंके एक सदश होते 
हुए भी आर्थिक लगान भूमिक्री उत्पादक शक्ति तथा 
परिखितिकी मिन्नताके कारण भिन्न भिन्न हांता है । 
उपरिलिखित शर्तोंके पूर्ण होनेपर यह स्पष्ट ही 
दे कि शुद्ध आर्थिक लगानपर लगा हुआ राज्यकर शुद्ध श्रार्थिक 
भूमि पतियोपर ही पड़ता है। उस राज्यकरको उशनका भूमि- 
किसी भी तरीकेसे भूमिपति दूसरोपर नहीं फेक पर पढना 
सकते | व्ययियोपर इस राज्य करका कुछु भी 
अभाव न पह़ेगा। कृषकी पर भी इस राज्यकरका 
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पड़ना कठिन है क्योंकि सपर्धाके कारण उनको एक 
मात्र श्रम तथा पूँजीका ही बदला मिलता है।॥ 
प्रत्येक ममिका आथिक तगान उत्पत्ति तथा कीमत- 
का भेद होता है। इसपर लगा हुआ राज्यकर वहां 
ही रह जाता है जहाँ कि पड़ता हैं। यही नहीं । 
यदि राज्यकर इस सीमातक अखमान हो कि 
उत्कृष्ट ममिकी आमदनी निरूष् भमिकी अपेक्षा 
भी कम हो जाय. तोभी राज्यका भार बॉटा नहीं 
जा सकता । यही घटना गहरी कृषिमे काम 
करती है | परिमितता-जन्य# लगानपर पड़ा हु आ 
राज्यकर भी जहाँका तहाँ पड़ा रह जाता है? 
सार्रेश यह है कि उपरिल्लिखित शर्तोंके पूर्ण होते 
हुए आर्थिक लगान पर लगा हुआ राज्यकर 
किसी दूखरे पर भूमिपति लोग नहीं फेक सकते 
क। यदि राज्यने शुरूशरूम कर आखसामीपर लगाया 
हुआ है तो वह आसामी उसको भोमिक लगान 
मेंसे निकाल लेगा | क्योकि यदि भ्रूमिपति उसको 
ऐसा न करने दे तो वह अपनी पूँजी वहाँसे 
निकाल कर अन्यत्र लगा लेगा । 

उपरिक्तिखित शर्तें प्रायः सदा पूर्ण नहीं होती 
है। पूर्व परिच्छेदर्म दिखाया जा चुका है कि खास 


आउिकल्गाब- खास हालतोंमें आर्थिक लगान कृषिजन्य .पदार्थ 


का कृषि पर 
प्रभाव 


की कीमतोको भी प्रभावित कर सकता है। प्रायः 
भूमि भिन्न भिन्न पदार्थोंको उत्पन्न करती है। यदि 


# परिमितताजन्य लगान 5 स्केसिंटीरन्ट (809870॥(ए २९४६) 
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राज्यकर किसी विशेष पदार्थोंकी उत्पत्तिपर ही 
खगाया जाय तो भूमियां उस पदार्थका उत्पन्न 
करना छोड़ कर अन्य पदाथोंका उत्पन्न करना शुरू 
कर देगी । परिणाम इसका यह होगा कि कर लगे 
हुए पदार्थकी उत्पत्ति कम होनेसे उसका मूदय चढ़ 
आयगा ओर कर व्ययियोपर जा पड़ेगा । दृष्टान्तके 
. तौर मानलीजिए कि रुईके उत्पन्न करनेमे राज्यकर 
लगता है, और गेहूँके उत्पन्न करनेमे राज्यकर नहीं 
लगता है होगा क्या? जो रुईकी भूमि गेहूँ उत्पन्न 
कर सकेगी वह रुईको उत्पन्न करना छोड़ देगी और 
गेहूँ उत्पन्न करना शुरू कर देगी और राज्यकरसे 
बच जायगी। परन्तु जो भूमि ऐसा न कर सकेगी 
उसको राज्यकर सहना ही पड़ेगा । जितना 
जितना भूमि रुई बोना छोड़ेगी उतना उतना 
राज्यकर व्ययियों पर जा पड़ेगा। 


भोमिक लगानके परिच्छेदमें यह स्पष्ट तौरपर 
प्रकट किया जा छुका है कि किस प्रकार प्रत्येक 
पदार्थकी उत्पत्तिम भोमिक लगानके सदश हो 
भ्रमीय तथा पूँजीय लगान भी होता है। यही 
कारण दे कि बहुत बार सीमान्तिक निकृष्ट भूमि- 
पर राज्यकरके लगनेपर भी कृषक लोग पदार्थोकों 
उत्पन्न करते जाते है श्र राज्यकर अपने भ्रमीय 
या पूँजीय ल्गानमेंसे चुकता कर देते हैं। यद्द 
घटना वहाँ पर ही प्रायः काम करती है जहाँ 
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करका उत्पत्ति 
ओर मूज्यपर 
प्रभाव 


व्ययियों पर 
करका भार 


आधिक लगान 
पर राज्यकर- 
का प्रभाव 


कृषि : प्रयुक्त 


भूमि तथा उस- 


की उत्पत्ति 
पर राज्य कर- 
का प्रमाव 
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भूमिका एक मात्र स्वामी कृषक ही होता है श्र 
वह राज्यकर लगनेपर भी भूमिको छोड़नेमें 
सर्वेथा श्रलमर्थे होता है | परन्तु इसमें सन्देह भी 
नहीं है कि पूंजीय या श्रमीय कगानको लेनेवाले 
राज्यकर अत्यन्त भयंकर तथा देशके लिये हानि- 
कर होते हैं। क्योंकि इनले कृषक लोग भूमिमें 
पूँली तथा अश्रमका प्रयोग करना सवंथा छोड़ देते 
हैं और अपना रुपया सूमिसे निकाल कए किसो 

अन्य खातमें लगानेका यत्न करते हैं। भारतमें 
यहो बात हम देख रहे हैं | राज्यने जबले भोमिक 
लगानको भार्री राज्यकरका रूप दे दिया है तबले 

किसान लोगोंने भूमिकी उत्पाइक शक्तिफ्रो बढ़ाना 

छोड़ दिया है श्रोर बहुतोंने भूमिपए कृषि करना 

छोड़ कर मजदूरी करना शुरू कर दिया है # । 


आधिक लगानपर राज्यकरका जो प्रभाव 
होता है उलपर प्रकाश डाला.ज। छुका है । अब 
इस बातपर विचार करना है कि सीमाब्तिक 
निहुष्ट भूमि तथा उत्पत्तिको ध्यानमें रख कर 
उसपर लगाये हुए राज्यकरका क्या प्रभाव होता 
है। ऐसे करोका मुख्य प्रभाव उत्पत्ति-व्यय बढ़ा 
कर कीमतोका चढ़ा देना ही है। यदि कीमते न 
चढ़े तो सीमान्तिक निकृष्ट भूमि कृषिसे बाहर 





* निकाट्सन, प्रिन्सिपट्स आफ पोलिटिकल इकानमं। (१६०३) 
भाग ३, पृष्ठ ३११. द 
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भिन्न भिन्न आयो पर राज्य-करप्रच्ते पण के नियम 


निकल जायगी। क्योकि राज्यकरोफे कारण कृषि- 
जन्य पदार्थकी उत्पत्तिमें कृषकोका खर्चा बढ़ 
जायगा और उनको कृषिका काम छोड़नेके लिए 
चाधित होना पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सीमा- 
न्तिक भूमि तथा उत्पत्तिपर पड़नेवाले राज्यकरसे 
पदार्थोकी कीमतोका चढ़ना बहुत ही अधिक 
संभव है। अब प्रश्न केवल यही है कि कीमतें किस 
हृदू्‌ तक चढ़ेंगी ? इसकः उत्तर कर-प्रच्तेपण के प्रक- 
रण मे दिया जा चुका है। कीमतोका चढ़ना माँगकी 
लचकपर निभेर करता है | यदि भांग सर्च॑था स्थिर 
हो और राज्यकर लगने पर भी उतनी ही भृमिमें 
कृषि हो तो परिणाम यह होगा कि कीमतों के चढ़ने- 
से अन्य पदार्थोक्ा आर्थिक लगान भी बढ़ जायगा। 
करद्‌ भूमिको राज्यकर द्वारा ओ कुछ नुकसान 
उठाना पड़ेगा वह तुकसान कीमतोंके चढ़नेसे दूर 
हो जायगा ओर उसकी दशा पूर्वबत्‌ बनो रहेगी । 
ऐसी दशामे जो कुछ होगा वह यही है कि मांगके 
दोनेसे राज्यकर व्ययियोपर जप पड़ेगा। इसी 
प्रकार यदि मांग लचकदार हो और राज्यकर 
लगते ही कृषकों द्वारा कृषि-जन्य पदा्थोंका 
दाम चढ़ाने से उन पदार्थोकी मांग कम हो जावे 
ओर इस प्रकार उन पदार्थोंकी कीमतें गिरने लगें 
तो ऐसी दशामें सीमान्तिक भूमिपर कृषि करना 
छोड़ दिया जायगा । कोई अन्य उत्तम भूमि राज्य 
करके कारण सौमान्तिक भूमिका रूप धारण 


श्प 3 


शुह प्रयुक्त भूमि- 
पर राज्यकरका 
प्रभाव 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


कर लेगी ओर लगानकी राशि पूवपित्षा घट 
जायगी | # 

गृह प्रयुक्त भूमिपर राज्यकरका प्रभाव देखने के 
लिये कुछ पक शर्तोंका मान लेना अत्यन्त आव- 
श्यक प्रतीत होता हे | वे शर्ते निम्नलिखित 
प्रकार हैं-- 

(१) कल्पना करो कि भूमिपर एक मात्र 
मकान ही बनाये जाते हैं । 

(२) प्रत्येक मकानके बनानेमे॑ एक सदश ही 
पूँजी लगायी जाती है। 

(३) पूँजीका पूर्ण भ्रमण है । 

(४ ) मकानों के आधथिक लगानकी भिन्नता एक 
मात्र उनकी परिखिति पर आश्रित है। 


उपरिलिखित शर्तोंके पूर्ण होनेपर यह स्पष्ट 
है कि आर्थिक लगानपर लगाया हुआ राज्यकर 
पक मात्र मालिक मकानपर ही जा करके पड़ेगा । 
यह क्यों ? यह इसोीलिये कि मकान बनाने 
वालोंकी संख्या अधिक है। डनके पास पूँजी 
इतनी अधिक है कि अवसर प्राप्त करते ही वे 
अपनी पूँजीको लगानेके लिये हर समय तैयार 
रहते हैं। यदि भूमिपर अन्य काम भी किये 
जा सकते तो किरायेदारोपर राज्यकर पड़ 
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भिन्न भिन्न आयोपर राज्य-करप्रक्तेपणके नियम 


सकता था। परन्तु चूंकि उपरिलिखित शतोंके 
अनुसार भूमि मकानके सिवाय किसी ओर 
काममें आदी नहीं सकती है; इस दशामें आर्थिक 
लगानपर लगा डुआ राज्यकर एक मात्र मालिक- 
मकानपर ही पड़ेगा | यही परिणाम उस हालतमे 
भी होगा जबकि यह मान लिया जाय कि मकान 
अधिकसे अधिक ऊचे पहिलेसे ही बने हुए हैं । 
ओर श्रब उनकी उंचाई किली प्रकारसे भी नहीं 
बढ़ायी जा सकती है। 

परन्तु वास्तविक जगतमें उरिलिखित शर्तें 
कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। नगरके परकोटेकी 
भूमि प्रायः कृषिमे प्रयुक्त हो जाती है। कृषिजन्य 
लगानका आधार प्रायः कृषिसे ही सम्बद्ध है। 
उसका ग्रह्म] लगानसे कोई विशेष घना सम्बन्ध 
नहीं है। यददी कारण हे कि यदि राज्यकर कृषिपर 
न लगा कर एक मात्र मकानोपर ही लगे तो 
इस दशामे राज्यकर किरायेदारोपर ही पड़ेगा। 


क्योंकि मालिक-म्‌॒कानको राज्यकरके का रण मकान- 


का किराया कृषिजन्य लगान योग राज्यकर न 
मिले तो वह मकान बनाना ही छोड़ देगा शोर 
अपनी पूँजी कृषिमं लगावेगा । इसी स्थानपर 


किरायेदारोंपर 
राज्यकरकामार 


महाशय मिलका विचार है कि किरायेदारोपर मंदाशय मिलका 
राज्यकर समान रूपसे शअ्रक्धिप होगा। यह सत्य पर ' 


हो सकता है यदि प्रत्येक परिखितिकी माँगकी 
खचक या अ्रलचक एक सटदश हो। परन्तु प्रायः 
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लोगोंके आ्राय 
व्यय तथा स्व- 
आबका प्रभाव 


किरायदारों पर 
करभार पढ़नेकी 
दूसरी अवस्था 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


ऐसा नहीं होता । ऐसा हो सकता है कि परकोटे- 
के पासके मकानका किराया राज्यकरके कारण 
बढ़ते ही उन मकानोकी मांगपर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़े जब कि शहरके अन्द्रके मकानोंकी मांगमें 
इतना भारी प्रभाव न पड़े। परन्तु इसमे सन्देह 
करना भी वृथा है कि सौोमान्तिक निकृष्ट गहपर 
लगा हुआ राज्यकर साराका सारा किरायेदारोपर 
ही पड़ेगा | क्योंकि उस मकानको छोड़ कर वे 
और किसी मकानमे जाही कैसे सकते हें ? परन्तु 
यह घटना शहरक्रे अन्द्रके मकानोम काम नहीं 
करती । क्योकि अन्द्रके मकानोका किराया बढ़ते 
ही लोग कम किरायेवाले मकानोम जा सकते है। 
इस घटनाका उत्पन्न होना प्रायः लोगोके आयव्यय 
तथा स्वभावके साथ सम्बद्ध है। यदि किसी श्रधिक 
किराया देनेवाले मनुष्यने अपने ख्म किशयेकी 
निश्चित मात्रा कर रक्खी है शोर वह उसको किसी 
भी तरीकीसे बढ़ानान चाहता हो तो भी उस दशामे 
वह उत्तम परिखितिका ख्याल्न कर निरुष्ट परि- 
खितिके मकानमें चला ज्ञायगा और मकानका 
किराया पूवेवत्‌ ही रहेगा.। इस लखकका परिणाम 
यह होगा कि किराया मालिक-मकानपर पड़ेगा 
न कि किरायेदारोपर | 
यदि मकानोके बनानेमे अन्य साधारण कार्यों 

के सदश ही लाभ हो और किरायेदारोंकी मांग 
सर्वेथा खिर तथा लचकरहित हो तो उस दशामें 
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गह-लगानपर लगा हुआ राज्यकर एक मात्र 
किराये दारों पर ही पड़ेगा। वे लोग राज्यकरका 
कुछ भी भाग मकानकी भूमिके मालिकपर न फेक 
खकगे। परन्तु यदि किरायेदारोंकी मांग लचकदार 
हो वो .उनकी लचकके अनुसार ही राज्यकर 
मालिक-मकान तथा मूस्वामीपर जा पड़ेगा। 
मालिक-मकान तथा भूस्वामी इन दोनोपर राज्य- 
करभार उनके व्यवहारपर # निश्चित करता है। 
यदि व्यवहारमे यह शर्ते विद्यमान हो कि प्रत्येक 
परिवतंनमें उनके व्यवहारम परिवतन होता रहेगा 
तो मकानकी भूमिके मालिकपर राज्यकर पड़ेगा। 
सारांश यह है कि व्यवहारकी परिस्थितिकी लचकके 
अनुसार राज्यकरका सार मालिक-मकान तथा 
मालिक-जमीनपर पडेगा। 
चिरकालीन प्रतमम्व व्यवहारमे राज्य मालिक- 
मकान तथा मालिक-जमीनपर पृथक पृथक्‌ 
राज्यकर लगा देता है। परन्तु जब यह नहीं होता 
तब यह बताना बहुत ही कठिन होता हे कि 
किशायेका कितना भाग मकानके कारण है ओर 
कितना भाग भूमिके कारण है तथा राज्यकरका 
कितना भाग किसपर जा पड़ेगा ओर उस करसे 
कौन कितना बच गया ? प्रलस्व व्यवहारके बीचमें 
किसी प्रका रका भी परिवतेन यां नवीन राज्यकर 
जिसपर लगाया जाता है डउसौको देना पड़ता 


# व्यवहार ठेका या ग्रण + कान्ट कट ( (१08(79८६ ) 


श्दर्‌ 





किरायदारोंकी 
लचकदार मांग 
का प्रभाव 


भस्त्रामो और 
मालिक मकान 
के व्यवद्दारका 
प्रभाव 


प्रलम्ब व्यव- 
द्वारमें राज्य- 
करको प्रभाव 


भोंमिक मूल्य- 
पर लगे हुए 
करका प्रभाव 


राज्य-करको 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख्र 


है। व्यवद्दारके समयकी समांध्तिपर राज्यकर पूर्व 
नियमोके अनुसार ही प्रक्षित दो जायगा | 

भूमिके सूल्यपर लगे हुए राज्यकर यदि 
किरायेदार पर पड़े तो डसका बहुत ही करा 
प्रभाव होता है। बहुत बार इसके कारण भिन्न 
भिन्न मकानोंमे लोगोकी संख्या आवश्यकतासे 
अधिक हो जाती है और इससे उन्नति सर्वेधा 
रुक जाती है| लोगोंका स्वास्थ्य खराब हो जाता 
है। बहुत बार ऐसे करोंके कारण व्यापार व्यव- 
सायकी उन्नति रुक जातो है या क्रेताओकों क्रय 
करनेकी शक्ति घट जाती है । 


बहुत बार ऐसे राज्य करोके उत्तम परिणाम 


उत्तम परियाम भी होते हैं। राज्य करके कारण मकानों तथा 


मकानकी भूमियोके |दाम चढ़नेसे पर कोटेकी 
भूमियां मकान बनानेके काममे आजातो हैं । 
बहुत संभव है कि उन पर उत्तम मकान न बनाये 
जांय क्योंकि मकानोसे पुनः उनके निकल जाने 
का खतरा होता है। यदि राज्य कर हट जाय तो 


. परकोटेकी भूमिके मकान सर्वथा निरथेक हो 


सकते हैँ । यददी कारण हे परकोटेकी मूमिपर 
उत्तम मकान नहीं बनाये जाते हैं ओर उनका 
किराया भी कम लिया जाता है। # 


# लिह्ाल्तन, प्रिन्सिपल्त आफ पुलिदिकल इक्कानमों (१६०८) 
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सिन्न भिन्न आयोपर राज्य-करप्रचेपण नियम : 


भूमिके सूल्यपर लगा हुआ राज्य कर कहां भूमिके मूल्यपर 
पड़ेगा ओर कहा नहीं पड़ेगा यह जानना बहुत राज्य-कर 
ही कठिन है। यही कारण है कि भूमिके सूल्यपर 
राज्यकर लगाते समय राज्यको निश्न-लिखित 
आतोका ध्यान रखना चाहिए। 

() शुद्ध आर्थिक लगानपर राज्य कर लगाने- शुद्ध भाषिंक 
की इच्छांसे राज्यकोी मकानके मालिकसे ही राज्य टेंगानपर कर 
कर लेना चाहिए। क्योंकि किरायेदार करको फेक. पर लगा- 
सकेगा या न फेक सकेगा इसका जानना बहुत ही 2308 
कठिन है। इस कठिनाईके कारण किरायेदारों- 
पर राज्य कर असमान हो सकता है। ऐसी दशा- 
में लगानके मालिकपर ही राज्य कर लगाना 
चाहिए. । यदि ऐसा न किया जायगा तो किराये- 

'दार बुरे तथा गन्दे मकानों रह कर राज्य कर- 
से बचनेका यत्न करगे इससे उनका स्वास्थ्य नष्ट 
होगा ओर उनका रहन सहन रही हो जायगा | 
इसी प्रकार दूकानदार लोग यदि राज्य करसे <,परकरका 
चबचनेके लिए पदार्थोका दाम चढ़ा दे तो इससे प्रभाव 
देशकी उत्पादक शक्तिको धक्का पहुँचेगा जो किसी 
उत्तम राज्यको श्रभीश नहीं है । 

(()) राज्यको कर लगाते समय शुद्ध आथिक नया धुन्ध कर 
लगानको जान लेना चाहिए | क्योंकि यदि वह टगानेका प्रभाद 
ऐसा न करे ओर अन्धा धुन्ध राज्य कर लगा द 
दे तो भोमिक लगानपर लगा हुआ राज्य कर 
पूंज़ीय तथा श्रमीय लगानकी खा जायगा। परिणाम 


श६३ 


. राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


इसका यह होगा कि जनता की उत्पादकशक्ति 
तथा पदार्थोंकी उत्पत्तिमे रुचि घट जावेगी | 


भूमिकेअनर्गित... () आूमिकी अ्रनलित आयपर राज्यको कर 
आयपर राज्य- लगाना चाहिए ऐसा कई एक विद्वानौका मत है । 
करका प्रभावगः परन्तु इससे कई एक हानियोके होनेकी संभावना 
है। अनर्जित आयका जानना बहुत ही कठिन 

है। राज्य बहुत बार लोभमे पड़ कर अनर्ञित 

आयके स्थानपर वास्तविक आयको भी खा जाते 

सा हैं। इसका परिणाम यह होता है कि भूमिकी 
कऊषकोंको पदाथ उत्पादक शक्ति कमर होनेसे कृषकोकी पदार्थों- 
में भ्ररचि के उत्पन्न करनेमें रुचि कम हो जाती है। भारत- 
में यही दिवपर दिन हो रहा है। सबसे बड़ी 

कठिनता यही है कि श्रनरजित आय भूमिके सदश 

अमतथा पूंजी पू"ञ्ञी तथा श्रम भी है । पूजी तथा श्रमकी अन- 
में अनर्जित जिंत क्रायको जान ही कौन सकता है! और यदि 
साय भार ते किसी तरोकेसे एक बार जान सी लिया जाय 

पर राज्य-कर पा 

तो उसका सदाके लिए आन लेना कठिन है। 

यही नहीं, श्रनजित झ्राय कोमत तथा परिसर्थिति- 

के अनुसार सदा बदलती रहती है । ऐसी दशामे 

ऐसी अस्थिर तथा चञ्जल आयपर राज्य करका 

लगना कभी भी उचित नहीं है। ऐसे राज्यकरों- 

से जातिकी उन्नति रुक सकती है श्रतः उनसे कोई 

राज्य जितना बचे उतना ही उत्तम है। इस प्रकार- 

के राज्यकर लगाना राज्यका समष्ठिवादी होनह 


२६७ 


सिन्न भिप्न आया पर राज्य-करोप्रक्तेपणके नियम 


होगा। और पूजीविधिकी कर्मण्यताकों सवंथा 
नश्ट करना होवेगा | 
(०) यदि कोई राज्य सचमुच समश्िवादी 
हो तो भी उसको अपने उद्देश्य की पूतच्तिके लिये 
अनर्जित आयपर राज्यकरन लगाना चाहिये-। 
निस्सन्देह ग्रनर्जित आयसे बहुत दोष तथा बहुत 
जुकसान हैं। परन्तु क्या अनर्जित आयपर लगे *न्जित आय 
हुए राज्य करके दोष तथा छुकसान कहीं उससे ० भाव 
भी अधिक तो नहीं है? कहीं इससे नगरोंकी 
उशच्चति तथा भूमिकी उत्पादक शक्ति तथा जनता- 
की उत्पक्तिकी ओर रुचि तो न घद जायगी ? 
यही नहीं, भूमिकी अ्रनजित श्रायको ही क्यों लिया 
जावे और पू'जी तथा श्रमकी अनर्जित आयको 
क्यों न लिया जाय ? वास्तविक बात तो यह है 
कि किसी भी उत्पत्तिके साधनकी अनर्जित आय- 
को लेना उचित नहीं कहा जा सकता । # 
२-लाम तथा पूजीपर राज्यकरप्रच्षेपण | 
विचारकी खुग़मताके लिए लाभके अन्दर ० 
निश्नलिखित तत्वोका मान लेना अत्यन्त आवश्यक 
प्रतीत होता है । 
(7) ब्याज | 


कल कवि नननननन जनाणशीणणजओ अग-त न उतनमनामलकक्‍ल मे. 


# निकार्क्षन, प्रिन्सिपुल्स अरफ पोलिटिकल इकानोमी (१६०८) 
भाग ३ पष्ठ ३२१--श१२६ । 


२६५४ 


" यूर्य॑स्पर्धा तथा 


एकापिकार 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


(!) दुघंटनाओले बचनेके लिये बीमा कराई- 
का धन | 

(9)) निरीक्षण की भति । 

इन उपरिलिखित तीनों तत्वोमे पृथक पृथक 
समानताकी ओर प्रवृत्ति होती है । इनपर कर 
प्रच्ेपणकोी जाननेके लिए निश्नलिखित शतोंका 
मान लेना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। 

(0) कल्पना करो कि पू जीका पूर्ण भ्रमण हे । 

(0) व्यवसायमे लगे हुए चतुर श्रमियाँ तथा 

व्यवसायपतियांका पूर्ण भ्रमण है । 

6॥)) पूर्ण स्पर्धा है । 

राज्य कर प्रद्ेपणको स्पष्ट तौरपर दिखानेके 
लिएः स्थान स्थानपर श्रपूर्ण स्पर्धा तथा पका- 
घिकारकों मान करके भी लाभ उठानेका यज्ञ 
किया जायगा। इसमें सन्देदह भी नहीं है कि अस- 
मान आमदनीकी समानताकी ओर प्रवृत्ति होती 
है। परन्तु इसका यद मतलब नहीं है कि किसी 
समयमे संपूर्ण पेशोंके अन्दर लाभ समान हो 
जायंगे | जो कुछ इसका मतलब है वह यही है कि 
जब एक पेशेमे दूसरे पेशोकी अ्रपेक्षा लाभ अधिक 
होता है तब लोग अपनी पूंजी तथा श्रमका प्रयोग 
उसी पेशेमें करते हैं। परिणाम इसका यह होता 
है कि उस पेशेमे पू जी तथा श्रमकी स्पर्धाके होनेसे 
उसका लाभ कम हो जाता है। इसीको इस प्रकार 


श्दद्‌ 


मिन्न भिन्न आयोपर राज्य-कर प्रच्ते पण नियम 


कह दिया जाता है कि अरसमान लाभकी खसमा- 
नताकी ओर प्रवृत्ति है 

घनको उधारपर देनेमे यदि भयका कुछ भी 
भाग न हो ओर व्याजके प्राप्त होनेमें कुछ भी 
खतरा न दो तो यह कह देना अत्युक्ति करना न 
होगा कि व्यावसायिक जगत ब्याज समान होता 
है । यदि पूँजीपतियोमे पूर्ण स्पर्धा विद्यमान हो। 
इस दशामें यदि राज्य शुद्ध व्याजपर कर लगा दे 
तो कर पूँजीपतियांकों द्वी देना पड़ता है।इस 
प्रकारके राज्य करके कुछ पक श्रप्रत्यक्ष परिणाम 
होते है। जिनकी कभी भुलाया नहीं जा सकता 


(१ ) घनाव्य लोगोंको अपने लाभका विशेष 
ध्यान होता है। वे इस लाभके ऊपर अपनी 


जातिके दितको भी प्रायः बलि चढ़ा देते है। यही - 


कारण है कि आदम स्मिथ ने लिखा है कि धनाव्य 
लोग किसी एक जातिके सभ्य या नागरिक न 
होकर संसारके सभ्य या नागरिक होते हैं| इस 
सत्यकी सममते हुए यह कहना सत्य ही होगा कि 
शुद्ध व्याजपर राज्यकर लगते ही पूँजी पति लोग 
विदेशोर्में बख जांयगे ओर अपनी पूँजी वहाँ 


व्याजपर राज्य 
कर 


धनी लोग अपने 
लाभके लिए 
जातीय हितको 
भी बलि चढदी 
देते दें 
श्रादमस्मियकी 
सम्मत्ति 


लगावेंगे जहाँ उनपर राज्यकर न लगता होगा | राज़्यकर लगनेसे 
इसका परिणाम यह होगा कि पूंजी देशसे बाहर वे अपनी पेज 





# निक्राल्सत, 'प्रिन्सिपुटु्त आफ पोलिटिकल इकानोमी? 
( १६०८ ) भाग ३, एछ ३२७--शेर८ । 


२६७५ 


विदेशमें लगा 
बंगे 


धन संचयकी 
आदत कम 
होगी 

शुद्ध व्याजपर 
“लगा इश्रा कर 
अधथमेण पर 
'पड़ेगा 


'सथार धन देने 
से भय 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


चली जायगी ओर इस प्रकार पूझीके अभावसे 
करद्‌ देशमें व्याजकी मात्रा बढ़ आयगी जिससे 
पूँजीपतियापर राज्यकर न पड़ करके अधमर्ण 
व्ययियों तथा कारखानेवालों पर राज्यकर जा 
पड़ेगा ओर इस प्रकार देशकी उत्पादक शक्तिको 
घका पहुँचेगा। 

( ) शुद्ध व्याजपर लगे हुए शाज्यकरका 
एक परिणाम यह होगा कि लोगोमे धन संचयकी 
आदत कम हो जआायगी । 

(॥3 ) रुपया उचार देनेमे कुछ न कुछ मय 
अवश्यमेव होता दे । दुर्घेटनाओसे बचने के ख्लिए 
खसोग अपने अपने काश्खानोंका बीमा करवाते हैं । 
ऐसी दशाम शुद्ध व्याजपर राज्यकर लगनेसे 
व्यवसायपति राज्यकरका खर्चा अपने. अपने 
कारखानोके बीमा कराईके धनसे निकालनेका 


यल करंगे ओर इस प्रकार बाोमा करवाना छोड़ 


देंगे। यही नहीं । उत्तमर्णकी अपेक्षा श्रधमर्ण डुर्बेल 
होते हैं। अश्रतः शुद्ध व्याजपर लगा हुआ राज़्य- 
कर प्रायः श्रधमणुं पर ह्वी जाकर पड़ता है । 

(।7 ) अभी लिखा जा चुका है कि उधारपर 
धन देनेमे प्रायः भय होता है। ऐसी दशा भयके 
विचारसे शुद्ध व्याजपर लगा हुआ समान राज्य- 
कर भिन्न भिन्न व्यक्तियौपर असमान तौरपर 
पड़ेगा।। कुल व्याजका ३ करमे लेते हुए जहाँ सुर- 
छित व्याजका २४१ करमें जा सकता है वहाँ 


श्द्८ | 


भिन्न भिन्न आयोपर राज्य-करप्रक्तेपण नियम 


'भययुक्त व्याजका ४ प्रतिशतक राज्यकरमे जा 
सकता है । इसको समझनेके लिये दष्टान्त तोरपर 
कल्पना कर लीजिए कि सुरक्षित व्याज ३५८ है 
ओर भययुक्त व्याज ६० हैं। इसमें ३८ भयका 
बीमा सम्मिलित है। इस दशामें यदि राज्य ई 
शज्यकर ले ले तो सुरक्षित ब्याज २९: हुआ वहाँ 
भययुक्त व्याज ४५ हुश्रा । भययुक्त व्याजमेले ३४: 
धन बीमाका निकाल देनेमें केवल २. व्याजका भाग 
बचा । सारांश यह है कि भययुक्त व्याजमे राज्य- 
कर सरयंकर रूपसे जा पड़ा। इसका परिणाम 
यह होगा कि पूद्जीपति लोग सुरक्षित व्याजमें 
पूंजी लगावेगे और भययुक्त व्याजमें नहीं । #* 
कारखानोके प्रबन्धकर्ता था व्यवसाय पति- 
योकी झायपर लगा हुआ राज्यकर यदि व्यव- 
साय पतियोपर ही जा पड़े तो व्याजपर लगे हुए 
राज्य करके सद्दश ही पूँजी विदेशमें लगायी 
जायगी और स्वदेशर्म धनसशञ्षय दिनपर दिन कम 
हो जायगा | यदि व्यवलायपतिकों शक्ति श्रधिक 
हो तो राज्यकर उसी प्रकार व्ययियोपर जा पड़ेगा 
जिस प्रकार व्याज़में उत्तमणके शक्तिशाली होने 
पर राज्यकर अ्रधमणों+ पर आ पड़ता है । 





किला: 





# निकरसन रवित परिन्सिपलस आफ पुलिटिकल इकानमी । 
(१६०८) भाग ३ ४० ३२८--श२६ । 

अर्थ लगान या अनाजित आय अनभ्रनंड इनक्रेमेंट 
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रद. 





प्रबन्ध करनेकों 
अआयपर लगा 
दुआ राज्यकर 


पृ जीपर राज्य- 
क्र 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


अधेलगान या अनर्जित आयपर राज्यकर न: 
लगना चाहिये। क्योंकि इससे जनतामे व्यावसा- 
यिक कायोंके लिये उत्साह तथा आविष्कार 
निकालनेकी रुचि कम हो जाती है | सारांश यह 
है कि लाभोपर राज्यकर लगानेमें बड़ी साव- 
धानी चाहिये। क्योकि थोड़ीसी गल्तीसे इनः 
कराके द्वोरा देशकों बड़ा भारी जुक्सान पहुँचता 
है। लाभमपर कर लगाना कितना कठिन है यह 
सभी जानते हैं। इसका कारण यह है कि लाभ 
अस्थिर होते हैं। उनपर स्थिर राज्यकर लग 
ही केसे सकता है ? महाशय आदम स्मिथने ठीक 
कहां है कि “लाभ श्रस्थिर होते है श्रतः उनको 
जानना बहुत द्वी कठिन है। स्वयं व्यापारी तथा 
व्यवसायीको अपने लाभोका पूर्ण शान नहीं होता 
है ।” इस दशाम लाभोपर राज्यकर लगानेमें जो 
सावधानी करनी चाहिये उसपर बहुत लिखना 

थाहे।+ क्‍ 
इंग्लेए्डम पूझीपर राज्यकर दो प्रकारसे 
लगाया जाता है। (। ) जब पूजी मत पुरुषसे 
जीवित पुरुषके पास जाती है और (।] ) जब पूजी 
जीवित पुरुषसे जीवित पुरुषके पास जाती है। 
इनमे प्रथमपर लगा हुआ राज्यकर अत्यन्त प्रत्यक्ष 


दोता है शोर किसी दूसरेपर प्रक्षिप्त नहीं होता हे । 


# प्रिंसिपल आफ पुलिटिकल इकानमी ( १६०८ ) निकल्सन | 
रचित खेंड २--३२२६--३३ १ 
२३9७० 


कै 


भिन्न मिन्न आयोपर राज़्य-कर प्रच्तेपणफे नियम 


सुतकर#मे समानताका विशेष ध्यान रखना 
चाहिए या इसको क्रमबद्ध लगाना चाहिए इसपर 
पूर्व प्रकरणमे प्रकाश डाला जा चुका है। इसमें 
सन्देद भी नहीं है कि यदि उत्पादक-कर पूखीपर 
पड़कर क्रमबद्ध तथा भारी हो तो इससे देशकी 
उत्पादक शक्ति तथा धन संचयकी प्रवृत्तिको बड़ा 
भारी धक्का पहुँचता है। 


यही दशा देशकी साधारण पूञीके साथ है। 
चूहत्पूजीपर यदि किसी देशम राज्यकर लगा 
दिया जाय तो पूझी विदेशोमे लगायी जायगी 
ओर करद देशको जुकसान पहुँचेगा। पूझीके 
कम होनेसे स्वदेशमें व्याजकी मात्रा अधिक हो 
ज्ञायगी ओर इस प्रकार स्वदेशीय व्यचसाय 
विदेशी व्यवसायोसे म्ुुक्राबला करनेमे अखमथे 
हो जायेगे। पूद्डीके सदश ही व्याप।र तथा व्यच- 
साय7र लगा हुआ राज्यकर देशकी सम्ुद्धिको 
कम कर सकता है। करप्रत्तेपशणके सिद्धान्तमें 
यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार राज्य: का व 
कर व्यापार व्यवसायका सव्ंधा नाशऋर सकता . 0 «म 
हद । चहुतसे विचारकी की समझ; तिमे स्पेनकी का नाश 
समृद्धि, कृषि तथा व्यवसायका नाश इलौलिए 
हुआ कि स्पेनी राज्यने व्यापारपर कर लगाया 
था। बहुत बार यह भी देखा गया है कि बड़े 


अकनकन- कलकलफननओणणिय जाए. ४ पाया 





कनननन--म ली #न्‍नओन *-+ 


« मुतकर-सकसेशन ड्बटीड (8प20९58709 0ंप्र765) 


कर 
श्द्ध 


मिन्र सिनज्ञ आयोपर राज्य-कर प्रस्तेएलके नियम 


(]4 ) स्वदेशीय उत्पादकों पर राज्यकर। इसी - 
को व्यापघलायिक कर ८::०४६८ 079 फैनाससे भी 
आगे चल कर स्थान स्थामपर लिखा जायगा । 

(!9) आ्रायात तथा निर्यात पर सामुद्विक कर | 
(0प्र०70 0४६५) 

(१ ) व्ययियोपर प्रत्वत्च करः--इस प्रकारके 
राज्यकरका सबसे उत्तम उदाहरण ग्रृहकर 

(0०5८ (४५) है | ग्रहकरके सदश ही सिन्न भिन्न 
 धदार्थोके उपभोगके लिए जो धन राज्य लेता है 
कह भी राज्यकर है। भारतमें जकलोके प्रयोगके 
लिये राज्यकर देना पड़ता है। यूरोपीय देशोमे 
मध्यक्रालम घनात्योंको विवाह, साधारण संस्कार 
तथा भिन्न भिन्न आभूषणों और वस्त्रौंके प्रयोगके 
लिए राज्यको बहुत स्रा घन देना पड़ता था। श्राज 
कल्न सभ्यदेशोम इस प्रकारके राज्यकरोंकी प्रथा 
शनेः शरने: उठती जाती दे।इसका पक मुख्य कारण 
यह भी है कि ऐसे करोके इकट्ठा करने और व्ययि- 
याको ऐसे करोके देनेगे अ्सुगमता मालूम पड़ती 
है। यही नहीं, पेसे करोके द्वारा राज्यको घन भी 
बहुत नहीं मिल्षता है। दृष्टान्त तोर पर श्रेट ब्रिटेन- 
में गाड़ियो तथा कुत्तांफे रखनेकी आज्ञा देनेके 
लिए राज्य कर लेता है। परन्तु यह कर उसको 
(३६०००० पाउणड्ज़ ही मिलता है । 

(7 ) व्यावसायिक कर (२5९१५९ पेधाए)।-- 
'इंग्लैश्ड तथा भारतमें मध्यकालके अन्दर राका 


ब्स्३ 


गृह तथा उप- 
भोग. योग्य 
पदाथों आदि 
पर छगे हुए 
कर प्रत्यक्ष 


कर ईं 


बेैगारी आदि 

का लेना और 

स्वदेशी कार- 

खानोंवर कर 
लगाना अन्याय है 


भरतके उ- 
त्थानके लिए 
विदेशी मालपर 
' सामुद्विक कर 
! जैगाना चाहिश 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


तथा राज़ दर्बारों लोग जब देशमें भ्रमखके लिए 
निकलते थे तो प्रजाको ही उनके भोजन आदिका 
खर्चा देना पड़ता था। भारतमे अब तक राज्य- 
सेवक आमीण दरिद्र प्रजासे इस प्रकारकों सहा- 
यताएँ लेते हैं। बेगारीमें गाड़ियों तथा मलुष्योंका 
पकड़ना यहाँ साधारण बात है। परन्तु यूरोपीय 
सभ्य देशोमे अरब यह बात नहीं रही! भारतम्मे 
भारत सचिवकी आज्ञाके श्रतुखार आग्ल राज्यने 
स्वदेशी कारखानों पर १६३४में ३३ फी सैकड़ेका 
राज्यकर लगा दिया। यह एसी लिए कि वे मैन्चे- 
स्टरकी मिलोके मुकाबलेम स्वदेशी कपड़े न बना 
सके। इससे ओऔर इस प्रकारकी राजनीतिसे 
स्वदेशी मालका बनना वहुत कठिन हो गया है । 
()) सामुद्रिक कर या व्यापारीय कर (०४३- 
078 6०४५):--खासपुद्विर करोका इतिद्दास अति- 
पुराना है। इंग्लेण्डम भारतके पदार्थोका विक्रय 
रोकनेके लिए जो भयंकर सामुद्रिक कर तगे थे 
उनका उल्लेख किया जा चुका है। सासुद्रिक करो- 
से जहाँ राज्यको. श्राय होती हे वहाँ स्वदेशी व्यव- 
सायोके समुत्थानमें ये बड़ा भारी भाग लेते हैं। 
उन्नति शील दुर्बल व्यवसायी देशोके ये सामु॒द्विक 
कर प्राण स्वरूप हैं । भारतको स्वदेशीय व्यव- 


सायोके. ससुत्थानके लिए ऐसे हो करोंकी 
लरूरत है । # 


.. $ महाराय निकल्सनकोी प्रिंसिपलस आव पुलिटिकल श्कानोमी १ 
खडे हें। (१९७४८) १० ३३२-३२२७ 
२०७७ 


मिन्न सिश्न आयोपर राज्य-कर प्रश्तेपलके नियम 


पदार्थों पर राज्य-करका प्रच्तेपण अति रूपष्ट पदाथोषर राज्य 
है । यदि राज्यकर प्रत्यक्ष तौर पर व्ययी पर त्लगा करका त्षेपल 
दिया जाय तो उसकी व्यय करनेको शक्ति ओर 
इस प्रकार उसकी पदार्थोकी माँग घट जायगो। 
माँगके घटनेसे पदार्थोकी कीमते गिरंगी ओर 
कीमतोके गिरनेसे उनकी उपलब्धि कम हो जायगी ! 
कीमत तथा उपलब्धि किस ह॒द तक कम होगी 
यह मांगकी लचक पर निर्भर करता है। यही 
नहीं, पदार्थोकी उत्पत्ति-विधिका भी कीमतो- 
पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु यदि राज्य-कर व्यापा- 
रिया या उत्पादकोंपर ही पद्दिले पहिल लगाया 
जाय तो वे लोग इसको ब्ययियों पर फेझलिका 
यक्ञष करंगे। आजकल राज्य प्रायः उत्पादकोपर 
ही राज्य-कर प्रत्यक्ष तोर पर लगाते हैं । यदि 
पूंजी एक व्यवश्लायसे दूखरे व्यवसायमें शीघ्र ही 
लग़ायी जा सके ओर पदांर्थंकी कीमत स्पर्धा- 
जन्य कीमत हो तो राज्यकरसे उत्पादक लोग 
बच खकते हैं, परन्तु पर्तमानकालीन व्याव- 
सायिक जगत्‌मे उपरिलिखित दोनों बाते काम 
नहीं करतो हैं। स्पर्धाके सदश ही कीमतौके 
निश्चयमें एकाथिकारका भाग है और पूंजीका 
अमयण भी पूर्ण नहीं हे। परिणाम इसका यह 
होता है कि उत्पादकों पर लगा राज्यकर बहुत 
कुछ उत्पादर्कों पर ही रद्द जाता है। यदि वे 
कौमतोको बढ़ा कर राज्यकरसे बचना चाह तो 


श्ज्प 


व्ययियों तथा 
उत्बादकीका 
नुकसास 


दरिद्व देशोंकों 
ड्ान्ति 


पद/थी १र लगा 
हुआ कर भा- 
रतकी उत्बादक 
शक्तिको कम 
करता है । 

करमागत हाख 


लिम्भवाले पदा- 


बॉपर राज्य- 
करते नुकसान 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


बधयियोकी मांगके कम हो जानेसे डनके पदाथों- 
की कीमते कम करनी पड़ती हैं और यदि के 
पदार्थोक्ी कोमतें पूवेवत्‌ रखें तो उनको पदाथों- 
की उपलब्धि भांगके सद॒श ही कम करनी पड़ती 
हैं। सारांश यह है कि उत्पादकों या व्ययियों पर 
लगे राज्यकर देशकी उत्पादक शक्तिको किसी न॑ 


'किखो हद तक अवश्य ही कम करते हैं। इसमें 


खन्‍्देह भी नहीं है कि दरिद्र निर्धन देशोर्म ऐसे 
कर अधिक हानि पहुँचाते है ओर समृद्ध देशोमे 
ऐसे कर बहुत जुकसान नहीं पहुँचाते, क्योकि 
खसमद्ध देशोकी मांग कीमतोके छोटे मोटे परि:- 
वर्तनोम स्थिर रहती है। कई पंदाथोंमें उनकी 
मांग सर्वेथा स्थिर रहती है| चाहे उन पदार्थोंक्री 
कीमते कितनी ही क्‍यों न बढ़ जायें | परन्तु द्रिद्र 
देशोर्म यह बात नहीं है। भारत जेसे द्रिद्र देशो 
नमककी कीमतके चढ़ने पर जनताकी मांग घट 
जाती है। सारांश यद्द है कि भारतम पदार्थों पर 
लगे हुए राज्यकर जितना अधिक देशकी उत्पा- 
दक शक्तिको भक्का पहुँचाते हैं उतना अधिक घकका 
आंग्ल राज्यकर इंग्लैणडकी उत्पादक शक्तिकों 
नहीं पहुँचा सकते है | 

अभी लिखा जा चुका है कि राज्यकर द्वारा 
कीमत कहाँ तक चढ़ेंगी यह पदार्थकी उत्पत्ति- 
विधिके खाध भी सम्बद्ध है | प्रायः क्रागत हाख 
नियम बाल्ते पदार्थों पर राज्य करके लगमेसे 


२७६ 


भिन्न भिन्न आयोौपर राज्य-कर प्रत्तेपणके नियम 


पदाथाकी कौमते राज्यकरके अन्ञुपातसे नहीं 
बढ़ती हैं, क्योंकि राज्यकर द्वारा उत्पत्ति व्ययक्ते 
बढ़नेसे पदार्थोकी उपलब्धि क्रमागत हाल नियम- 
के अनुसार ही घटती है अर्थात्‌ राज्यकर की राशि- 
के अनुपातसे पदार्थकी उपलब्धि म घट ऋर कुछ 
कम ही घटती है, इससे पदा्थोकी कीमतें बहुत 
नहीं चढ़ती हैं। परन्तु ऋागत वृद्धि नियमवाले' 
पदाथोंम) राज्यकर द्वारा उत्पत्ति व्यय बढ़ते दी 
पदा्थाकी उपलब्धि क्रमागत वृद्धि नियमके अज्ु- 
सार घटती हुई राज्यकरके अ्रभुपातसे अधिक घट 
जाती है । इससे राज्यकर द्वारा ऋमागत वृद्धि 
नियमयाले पद्ाथोंकी कीमतें बहुत ही अधिक बढ़ 
जाती हैं। यही कारण है कि १६३८के ३३ फी सैकड़ा 
व्यावसायिक करको अट्यकर न खममझना चाहिए। 
यह कर इतना भयंकर है कि इससे स्वरेशीय व्यय - 
सायोका नाश बहुत ही शीघ्रतासे हो लकता है । 
इसी प्रकार एकाधिकारी व्यवखायों पर राज़्य- 
कर लगनेसे कीमत राज्य करके अनु रातसे न चढ़ 
कर बहुत कम चढ़ती हैं ओर बहुत बार बिल्कुल 
नहीं चढ़ती हैं । बहुत बार उत्पादक लोग पदार्थों 
को उपलब्धि कम कर राज्य-करका भार अ्रमियां 
पर फेक देते है. और श्रमियोको कम भ्रति देना 
प्रारम्भ करते है # । 
 # भअिसिपल्स आव पुलिटिकत इकानोमी | मदहाशय चिकलमन 
बिखित ( १६०८ ) खणछ पृष्ठ ३३५४-३४२ 


२७७३ 


व्यावस। 
भयकर के 


एकापिकारी 
ब्यवमायों पर 
राज्य कर्क 
प्रभाव 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख्त्र 


निर्यात करका खंवत्‌ १६७७ में ब्रिटिश राज्यने कोयलेका 

330. इंग्लैणडसे बाहर जाना रोकनेके लिए उस पर 
निर्यात कर लगा दिया। आग्ल जनतामें यह प्रम- 
पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार आयात कर अन्त- 
में स्वदेशीय व्ययियों पर ही जा कर पड़ता है 
उसी प्रकार निर्यात कर एक मात्र विदेशीय व्ययि- 
यो पर ही जा कर पड़ेगा । परन्तु इस प्रकारका 
विचारक्रम उचित नहीं है! क्योंकि यदि नियात 
कर एकमात्र विदेशियोपर ही जाकर पड़ता हो 
तो उल देशमे कौन सा ऐसा अ्मागा राज्य होगा 
जो इलका प्रयोग न करे | 


निर्यात कर व्यावसायिक प्रयाल्ली ( #८९०४७६]९ 5ए४- 

आवः स्वदेश- €&एय ) के दिनोमें व्यवलायोंकी उन्नतिके लिए मिन्न 

में ही पड़ता दे प्िज्न यूरोपीय राज्योने कच्चे. मालको सस्ता 
करनेके ओर उत्पक्तिके साधनोकों विदेशम जानेसे 
रोकनेके लिए निर्यात करका प्रयोग छिया था। 
नियांत करकी सफलता ही इस बातकों धकऋट 
करती हे कि यद स्वदेशमे दी प्रायः पड़ता है । 


निर्यात करका.. पईत बार राज्य आयके उद्देश्यले नियत 
विदेशोंबर बढ़ना करका प्रयोग करते हे | यह निर्यात कर घिद्देशियों 
या स्वदेशियोपर पड़ता है। यह इनकी माँग तथा 

उपलब्धिक्नी सापेक्तिक लचखकपर निर्भर रहता है । 

यदि विदेशीय राज्य उच्च पदाथ के प्रयोगमें 

बाधित हो तब तो निर्यात कर उन्हींपर पड़ेगा 


श्ज्द्ट 


सिन्न भिन्न श्रायोपर राज्य-कर प्रद्ेपत के नियम 


परन्लु यदि ऐसा न हो तो निर्यात करका कुछ 
भाग स्वदेशपर ही पड़ेगा। यही नहीं, निर्यात 
करके कारण यदि विदेशी उस पदार्थका व्यय 
स्वेथा ही छोड़ दं तो साराका सारा निर्यासकर 
स्वदेश पर जा पड़ता है| इस दशाम व्यापारको 
जुक्सान पहुँचना स्वाभाविक ही है | 


व्यावसायिक पदार्थॉपर निर्यात कर यदि 
हल्का हो तो देशकों कोई विशेष सुफलान नहीं 
पहुँच खक्ता है। परन्तु यदि पेसा न हो और 
निर्यात कर भारी हो तो उसके दारा स्वदेशीय 
व्यवसायोको धक्का पहुँच खकता दै। मियात 
करके लगनेसे पदार्थोक्षी डपलबदिध स्वदेशमें बढ़ 
जाती है ओर इससे पदार्थोक्ी कीमत तथा व्या- 
बसायिक लाभ कम हो जाते हैं। कुछही समयके 
बाद कीमतोंकी कमीके अनुसारही भिन्न भिन्न 
व्यवसायके ज्ञाम कम होनेंसे पदार्थाकों कम 
उत्पन्न करना प्रारम्भ करंगे ओर इस प्रकार 
पदार्थोकी उपलब्धि पूर्वापेज्ञा कम हो जायगी। 
यदि पदार्थ समनियमवात्रा हो तो पद़ाथोंकी 
उपलब्धि राज्यकरके अन्ुपातसे ही कम हो 
जायगी ओर पदार्थोकी कीमत पूववंवत ज्योकी 
तथों बनी रहेगी। परन्तु क्रमागत वृद्धि नियम- 
चाले पदार्थों कीमतें पूर्वांपेन्चा कुछ अ्रधिक 
ओर क्रमागत हास नियमवाले पदाथोरमे कीमत 


२७& 


व्यवसायिक 
पदार्थों पर नि- 
यात करका 
प्रभाव 


आयात करका 
प्रच्ञेगण 


स्वदेशी! भौर 
विदेशी व्यव- 


सायोंकी स्पर्धा 
तथा उपलब्धि 


कभी लचक 


राष्ट्रीय आयव्यय शासक 


धूवापेज्ञा कुछ कम हो जायेंगी। एकाधिकारोय' 


. पदार्थो्में भी फीमते कुछ कम ही हो जायेगी ।% 


नियांत करके सदश ही झायात करका प्रत्ते- 
बश है। कदयोंका विचार है कि श्रायात कर एक 
मात्र विदेशियोपर ही पड़ता है । सत्य क्या 
है? अब इसीको दिखानेका यल् किया जायगा। 
आयात करके लगतेही विदेशीय व्ययशायोको 
अपने टूटनेका खतरा पड़ता है। ध्योकि आयात 
कर देनेवाले देशके व्यवसाय अआयात करके 
बल्लपर सुकाबल्ला तथा रुएधों करने पर तैयार 
हो जाते है । ऐसी दशामे श्रायात करको जिस हद्द 
तक विदेशीय व्यवसाय अपने ऋपर से सकते है 
वह अपने ऊपर ले लेते है परन्तु कब वह ऐसा 
करनेमे अखमर्थ हो जाते हैँ तब आयात कर स्व॒दे- 
शीय व्ययियों पर ही पड़ता है | सारांश यह है कि 
श्रायात करका प्रच्तेपण विशदेशीय व्यवसायोंकी 
उपल्ब्धिकी लखक तथा स्वदेशीय व्यवस्ायोक्री 
स्पधापर निर्मर करता है। बदि आयात करके 
लगतेही विदेशीय व्यवसाय पदार्थोकी उत्पन्न 
कंना छोड द॑ तो श्रायात कर ख्वदेशीय 
ब्ययियोपर जा पड़ता छै। परन्तु जिस दृच तक 
विदेशीय व्यवसाय पदार्थोक्की उत्पक्तिकों कम 
न कर सके और पदार्थोके विदेशम मेजने $ 
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# निकह्सन्‌ “प्रिन्सिन्‍्स आफ पोलिडिकल इकानोमी”' 
(१९४८) माग ३-पृ४ शे४ड२-२४४ 


१4० 


' मिन्न भिन्न आयोपर शाज्य-कर प्रस्तेपणके नियम 


लिये बाधित रहे उच्च हुद तक झायात कर उन्हीं 
पर पड़ता है। जब कोई देश स्वतन्न व्यापारखे 
बाधित ब्यापारम प्रवेश करता है तो उस समय 
प्रायः यह होता है कि शुरू शुरूमें बाधक आयात 
कर विदेशियोपर पड़ता है । परन्तु इसमें सन्देह 
भी नहीं है कि अन्तमें बाधक आ्रायातकर स्वरदेंशीय ऋयातकरक: 
व्ययियों पर ही पड़ता है। यदि वह स्वदेशीय प्रभाव 
व्ययियोपर पदा्थोकी बुद्ध कीमतके रूपमें न पड़े 
तो उसका उद्देश्य ही पूरा न हो। इसी उद्देश्यशे 
तो राज्य बाधक आयात करका प्रयोग करते 
है | उसीसे ही स्वदेशीय व्यदखाथोंकरो लाभ 
पहुँचता है | # ० 
पदार्थों पर राज्य कर खगनेके कुछ एक आव- 4 योग 
श्यक नियम है जिनका यहाँगर दे देना शअ्त्यन्त रे पा 
इेश्यक भतीतद होता है । | 
(+) राज्यको वही कर लगाने चाहिए जिनसे आय बढ़ानेवारे 
राज्यको आय हो । अथांत्‌ राज्य कर उत्पादक और प्रजाका आ- 
होने चाहिए । इसका अपबाद भी है। राज्य कई चार बढ़ानेवाले 
रक ऐसे करोंको लगा सकता है! जिससे प्रजाका * “निचाहिन 
आचार ब्यवहार उन्नत हो | ऐसे करोका उत्पादक 
दोना आवश्यक नहीं है | आयके उद्देश्यसे गे हुए 
करोका ही उत्पादक दोना आवश्यक है, अन्य किसी 
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# लिकल्सन प्रिन्सिपल्त आफ घोलिटिकल इकानोभी 
(१६०८) मांग २ पृष्ठ ३२४४-३४ 


श्द्वर्‌ 


राज्यकर स्थिर 
ओर समान हों 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


उद्देश्यले लगाये गये करोके लिए यह आवश्यक 
नहीं है । 

()) जहाँ तक हो सके राज्यकर स्थिर 
ओर समान हो। कारय रुपमें यद्यपि इस नियम 
पर पू्ं रूपले चलना कठिन है तोभी इसमें 


खन्देह नहीं है कि राज्यको कर लगाते समय इस 


' नियमका अवश्य ही ध्यान कर लेना चाहिए ! 


'कर प्रयोगमें लमा- 
'ललताका भाव 


पराज्य-कर का 
प्रत्यक्षता तथा 
स्थिरता! 


रशाज्यकर सहज 
आ्राष्य होने 
चाहिये 


थोड़ी आयवालोपर यदि प्रत्यक्ष कर न लगाया 
जाय तो उनको श्रप्रत्यच्ष करसे छोड़ना भी न 
चाहिए । इसी प्रकार बदि किखी एक पदाथ्थके 
व्ययियां पर राज्यकर लगाया जाय तो अन्य पदा- 
थौंके व्ययियोंको राज्यकरसे सर्वथा मुक्त भीन 
करना चाहिए। जहाँ तक हो सके राज्यकरका 
क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए और अ्रप्रत्यक्ष करका 
प्रयोग बढ़ाना चाहिए । इसीमे समानता तथा 
मितव्ययिता है । 

(7) राज्यकर सब पर प्रत्यक्ष तथा स्थिर 
होना चाहिए | सामुद्विक करोंफी राशि बदलती 
रहती है। इससे उत्पादकोंको उत्पत्ति करनेमे बड़ी 
कठिनता होती है। व्यापारीय सन्धियोंम सामुद्रिक 
करकी राशि स्ास समय तकके किये निश्चित 
कर दी जाती है इससे उत्पादकोको बड़ा लास 
पहुँचता हे । | 

([५) राज्यकर इस प्रकारके दोने चाहिए 
जिनको सुगमतासे दी एकत्रित किया जा सखके। 


' शेद्मद्‌ 


भिन्न भिन्न आरयोपर राज्य-कर अ्रत्ते पणके नियम 


व्यावसायिक तथा सखामुद्रिक करोमे यही बड़ा 
भारी गुण है। 

(५) राज्यकर लगानेमे राज्योकी मितब्ययिता- 
का ध्यान रखना चाहिए । खामुद्रिक करोफे एकत्र 
करनेमे जो खर्चा उठाना पड़ता है उतना ही खर्चा 
इस बातके छिए राज्योंको उठाना पड़ता है कि 
व्यापारी लोग चोरी चोरी माल बिना खामु- 
द्विक कर दिये ही स्वदेशम न ले ज्ॉय । 

ब्यावसलायिक कर तो मितब्ययितासे कहीं दूर 
हैं । उनसे राज्यको ज्ञितनी आय होती है देशको 
उससे कहीं अधिक जुकक्‍्लान पहुँच जाता है। यही 
नहीं, कई बार भारी व्यावसायिक कर हारः राज्य- 
की आय भी कम हो जाती है। दृष्टान्तके तौर पर 
१८४८ से १८६० विक्रमीय तक इंग्लेण्डकी जन- 
संख्या ३ अधिक बढ़ी परन्तु डनमें शीशेकी चीजों- 
का प्रयोग केवल < ही बढ़ा । क्योंकि शीशेकी 
चीजोके वनानेमें व्यवसायोकों राज्यकर देना 
पड़ता था अतः उनकी कीमते अधिक थीं और 
आयके अधिक न होनेसे शीशेके काममें उन्नति न 
को जा सकती थी | इसी प्रशारकी घटनाएँ प्ोम- 
बत्ती, साबुन तथा कागजके कामोमें व्यावसायिक 
करके कारण देखी गयी हैं| १६३७ के १३० ब्याच- 
सायिक करसे भारतीय कारखानोको राज्यमे 
बड़ा सारी छुकक्‍लान ओर मेंचेस्टरफे कारखानों- 
को खद्दायता पहुँचायी है | 


श्ट् ३ 


मित व्ययिताकः 
ध्यान. 


व्यावसायिक झर 
का भ्रभाव आर 
मिलव्यय ता 


व्यावसायिक 
'तथा सामुद्रिक 
करके अग्र चार 


राष्ट्रीय आण्व्यय शास्प्र 


यद सब होते हुए सभी देशोर्मं सामुद्रिक कर 
तथा व्यावसायिक करका प्रचार है | इंग्लैण्ड रूस, 


मे. भारतकों तथा फ्राग्लके राज्य की आधी आय इन्हीं करोंले 


-दुदशा हुई 


प्राप्त दोती है। अमेरिकार्म भी यही बात है। 
भारत कृषक देश है। अतः भसारतमें व्यवसाय के 
ने होनेले ओर आंग्ल माठके सारतमें सस्ता दिक- 
वानेकी इच्छाले राज्यके सापुद्रिक कर बहुत ही 
कम लेनेसे राज्यका सम्पूर्ण खर्चा भूमि पर टूट 
पड़ा है। हर बन्दोबस्तमे बीसों तरीकोंसे राज्य 
लगानको बढ़ा रहा है शोर दरिद्र प्रजाके कश्ोका 
कुछ भी ध्याम नहीं करता है । निस्सन्देद राज्यने 
दुर्भिक्ष फाड़ तथा तक्ाबीकी विधि प्रचलित को 


'है : परन्तु इससे लास दी क्या है जब कि दरि- 


दताके कारणीकों दर करनेके बदले वे दिन पर 

न बढ़ाए आय ओर देश व्यावसायिक उन्नति 
करनेसे रोका जाय | कया कसी कोपड़ीमे आग 
खंगा ऋर एक घड़े पानीसे आग बुकायी जा. 
सकती है ? *# 


वशशिलिनफिलकि लीक जि की बज अचल शत आइना मभभ मम मामा“ राााााााभऊभधभझभभजभभाभाभाआआ्न८्ा७७७७७७४७७७एएए 


# लिकल्मन, “प्रिन्सिफल्स आफ पोलिटिकल इकानोमी” भाग 
हें (१६०८) पृष्ठ ३५६४-४४ 


श्ध््ड 


पृष्ठ परिच्छेद 


किन किन स्थानोंसे राज्यकर प्राप्त 
किया जा सकता है ? 


पूर्व प्रकरणों दिखाया जा छुका है कि राज्य- 
ऋर शुद्ध आयले ही प्राप्त करमा चाहिए। इस 
शुद्ध आयको अहण करतनेके लिए भिन्न सिन्न 
बेशोके राज्योने भिन्न २ विधियाँ प्रयुक्त की हैं। 
यही कारण था कि प्राेद सस्पत्ति शासख्जोने 
ब्याज्ञ, भ्रति, लगान, काम आदि शुद्ध आयोके 
अलुसार ही राज्यकरका वर्गीकरण किया था। 
खाजकल रा््यकरका वर्गीकरण प्रायः उन स्था- 
नोके अनुसार दिया जाता है अहॉसे शुरू शुरू- 
मे प्रत्यन्न तीरफपर राज्य कर अहण करते है। रृ्शांत 
लीरपधर आजकल राज्य करके निम्न लिखित तीन 
स्थान माने जाते हैं जदाँसे राज्य कर लेते हैं. शरीर 
अनबन खसमाजकी शुद्ध आय तक प्रत्यच्त तोर पर 
पहुँच जाते है । 

( १) प्रत्यक्ष तौर पर शुद्ध आय पर लगाया 
गया राज्यकरशुद्ध आय पर राज्यकर। 

(२) शुद्ध आबको देने वात्नी सम्पसि पर 
राज्यक्रम्छम्पक्ति फर रास्खकर | 


२८ 


सम्पत्ति शास्त्र” 
ज्ञोंका बरगींकरण 


व्यय तथा उपू- 
भोग कर प्रथक्‌ 


तह जे 


राष्ट्रीय अ!बब्यय शास्त्र 


(३ ) शुद्ध आयको देनेवाले पेशों पर राज्य- 
कर-्यापारीय सथा व्यावसायिक कर |! 

प्रश्ष उत्पन्न हो सकता है कि उपरितलिखित 
वर्गीकरणम व्यवकर! या डप्तोंग करःका कोई 
नाम नहीं है ? संपत्ति शास्र तथा आयव्यय शाख्में' 
इन करोंका वर्णन स्थान स्थान पर शआता है अतः 
इनका यहाँ पर क्यों नाम नहीं दिया गया ? इसका 
उत्तर यह है कि व्यापाशीय तथा व्यावसायिक कर- 
का दी दूसरा जाम व्यवकर या डपभोंगकर है! 
बैसे तो खारेके सारे राज्यकर्तोका ही यदा्थोंके 
डपसोग तथा व्यय पर प्रभाव पड़ता है। व्ययको 
प्रभावित करके ही राज्यकर, परदार्थोकी मांगरों 
ओर मांग द्वारा की मतको ओर कीमतके दारा खाए: 


के सारे व्यावलायिक तथा व्यापाशीय प्रबच्धकों 


प्रभावित करते हैं। सारांश यद है कि राज्य करका 
पदार्थोंके उपभोगके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।! 
प्रत्येक प्रकारका रज्यकर इअन्तर्म णदाथोंकरे 
व्यय पर किसी न किली हहुतक पड़ता है अतः 
व्यय या डपभोग! कर कोई पृथक कर नहीं है | 
रस लि. 
१-शुद्ध आय पर राज्य कर । 

शुद्ध आयको प्राप्त करनेमे राज्योंको और इसके 
देनेमे नागरिकोकों कुछ भी कठिनता नहीं .डठानी 
पड़ती । दयापार ब्यवसायकी वृद्धिके साथ साथ 
शुद्ध आयके बढ़नेसे आयकर भी बढ़ ज्ञाता है 


श्द्नद्‌ 


किन किन स्थानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता है ! 


और व्यापार व्यवसायके घटनेके साथ साथ खर्य॑ 
भी घट जाता है। आयकरमें जो कुछ भमेला 
वद्द यह है कि नागरिकोंकी शुद्ध आयको केले 
जाना जाय | माना कि कुछ एक खानोमे शुद्ध 
आय अति स्पष्ट है, परन्तु जहां यह बात नहीं 
वहाँ क्या किया जाय | इस कठिनताको दूर करनेका 
एक ही तरीका है कि प्रत्येक घटनापर प्रथक 
पृथक ही विचार किया जाय | आज कल शुद्ध शुद्ध ग्रायआात्त 
आय निम्नलिखित स्यानोसे प्राप्त की जाती दै। . करनेके तोन 


(१) सेचा तथा नौकरीसे प्राप्त आय कर (भ्ृति) 83 
(२) खंपत्तिसे प्रोप्त आय ( ब्याज, लाभ 
तथा ल्गान ) ह 

(३) संपक्तिकी आय ( जायदाद प्राप्ति ) 

(१) सेवा तथा नौकरीसे प्राप्त आयः-खेवा 
तथा नोकरीसे प्राप्त आयपर भोमिक संपत्ति तथा नर 
पूंजीले प्रात आयकी अ्रपेत्षा कुछु कम राज्य कर दम 
लगाया जाता है। यह इसी लिए. कि भोमिक 
संपत्ति तथा पूंजीकी आय उनकी श्रपेक्षा ज्यादा 
खिर है। सेवकों तथा श्रमियाँके पाल स्थिर संपत्ति 
न रहनेसे अपने परिवार तथा बालबच्चोके मविष्य- 
का उपाय उनको अपनी तनखाहसे दी करना 
पड़ता है। स्थिर संपत्ति तथा पूंजीसे आय प्राप्त 
करनेवालोके साथ यह बात नहीं है । 

(२) संपत्तिसे प्राप्त आयः--संपत्तिसे प्राप्त 


श्ष्टज 
१& 


रशचष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


आायषर कर दोने बाली आयपर आय कर लगाना बहुत ही 
लगनेत्री क- कठिन है। यद्द क्यों ? इसीलिये कि लंपत्तिसे प्राप्त 


हिनाई 





आय सदा बदलती रहती है (यहां संपत्तिले तात्पयें 
पूंजीका है) इस आयका भोमिक खसंपएत्तिकी आय- 
से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। यह आम 
तौर पर देखा गया है कवि उन्नतिशील जातियामें 
पंजीसे प्राप्त आय ( ब्याज ) दिनपर दिन कम दो 
जाती है और धोमिक ऊगान दिनपर दिन बढ़ता 
जाता है । पोरुपषेय आय तथा सांपत्तिक आय 
(?70०09९०:६४ ४४० १97८०ग९८) में यही बड़ा भारी 
भेद है। यहां एक बात ओर स्मरण रखनी चाहिये 
कि पूंजरैसे दो प्रकारकी आय दोती है । (१) व्याज 
ओर (२) लाभ | यह प्रायः देखा गया है कि व्याज- 
की मात्रा कम होते हुए भी लाभको मात्रा पूर्ववत 
बनी रहे | अतः राज्यकर लगाते समय बड़ी साव- 
धानीकी जरुरत है। 

(३3) खंपसि की श्रायः--संपत्तिकी आयका 
तात्पय खत पुरुषकी जायदाद प्राप्त दोनेसे है । 
यह एक प्रकारकी आकस्मिक घटना है। श्रतः हस- 
पर राज्य-करका लगाना खाभाविक ही है। इस- 
पर आगे चल कर बहुत विस्तृत तौरपर लिखा 


जायगा, अतः इसको यहांपर ही छोड़ देना 
उचित है । # ह 


सन अनबन 


(3 रह ०-पनकइल्‍क न »4९+4० इक» ७ ७७४ ;५का2५३ ७-७७ पारमके..रान#+4०+२०कन#नाककय०- १३३ फनपारममम 


#* सहाशय आडमरचित फाइ्नांस (१८९८) 
पू०--३५४--र३ ६४५ 


ब्द्ट 


किन किन ध्यानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता है ? 


कं 
२-सलपातलिपर राज्य कर । 


संपत्तिपर राज्य कर दो दी तरीकोले लगाया 
जा सकता है | पहिला तरीका तो यह है कि आय 
आदिका बिना ख्याल किये ही प्रत्येक नागरिक- 
की उत्पादक तथा अलुत्पादक संपूर्ण संपत्तिका 
मूल्य लगा लिया जाय ओर उसपर सूल्यके अल्॒ु- 
सार राज्य कर हगा दिया आय | इस धरकारका 
बाज्य कर साधारण संपत्तिकरके नामसे प्रसिद्ध 
हें । दूखरा तरीका यह है कि आयके अज्लुसार 
उत्पादक संपत्तिका वर्गीकरण कर लिया जाय 
और उसपर राज्य कर लगा दिया जाय | इस 
अकार खंपतक्ति कर दो प्रकारका हुआ ! 
! सुल्याचुसार संपत्ति कर--साधा रख स॑ पत्ति 
कर ((7&0८7०] ]7709275£9५9 ६95) 
[! आयाद्ुखार संपत्ति कर 5 विशेष संपत्ति 
कर (59९०७) (070 0८१६ ४ 82)“ 
अब प्रत्येक करपर पृथक पृथक तीरपर 
विचार करनेका यत्न किया आया | 


ह् करके मकलन न म+कनक-न 3 विगानििगानानभकनमन्‍्ल्‍पकन “एल आता ए, न 








हैं! परन्तु विशेष सम्पत्ति करः यह शब्द अ्सी तक श्राय व्यय शास्तर- 
मे ऋहयोपर भी काममें नहीं लाया गया हे। विचारकी सुगमताके 
लिए साधारण करके जोड़में विशेष सनपत्ति करः शब्दको इमने दना 
[रमन ३, ३. 

'लिया हैं । (लेखक) ! 


२४ा& 


# साधारण सम्पत्ति कर! शब्द आय व्यय शासत्रमें प्रचलित 


सम्पत्तिषर 
राज्य करके 
दो तरीके 


खम्पत्ति आय 
ऋरका सछोत है 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


|। 


साधारण सम्पासे कर 

साधारण संपत्ति-करके क्या दोष है इसपर 
इस प्रकरणम कुछ भी प्रकाश न डाला जायगा ! 
जआयदाद प्राप्ति करके सद॒श ही इसपर भी अगले 
परिच्छेदमं ही विस्तृत रुपसे विचार किया जा- 
यगा । यहांपर केवल दो ही बातोपर प्रकाश 
डाला जावेगा ! 

(१) साधारण संपत्ति-करका सिद्धान्त | 

(२) साधारण खंपत्ति-करका इतिहास | 
(१) साधारण संपत्ति करका सिद्धान्तः-#साधारण 
संपत्ति करका सिद्धान्त अति सरल है । 
इसके अलुखार खंपत्तिको आयका स्रोत समभ्का 
जाता है और यही कारण है कि वेयक्तिक 
संपत्तिका कहलिपत मूल्य लगाकर उसपर (व्याज़ 
की बाजारी दरको सामने रखते हुए) राज्य कर 
खगा दिया जाता है। इस खिद्धान्तको ठीक ढंग 
पर समभनेफे लिए संपत्ति तथा आयका पारसूप 
रिक क्या सम्बन्ध है ? इसका जान लेना अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत होता है | 

साधारण सम्पतक्ति-करके पक्तपोषफोका मत 


है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति एक खदश है। प्रत्येक 


* सेलिग्मैन, 'एस्सेज़ इन टेवसेशन” (१६७८) पृष्ठ ५५६-६१ 
आडपम्रचित “'फाश्नांस” (१८६८) पृष्ठ २६१--२६६ 
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. किन किन खानोंसे राज्य-कर प्रात किया जा खकता दे ? 


व्यक्ति अपनी सम्पत्तिको बेचकर उत्पादक कामों- सब प्रकारकी 
में लगा सकता है। यदि चद्द ऐसे कामोमे नहीं सम्पत्तिषर 
लगाता है तो यह डसकी इच्छा है| इसका दुरएड केर लगाना 
राज्य क्यों भोगे ? राज्यका तो यही कार्य है कि हि 
उसपर राज्यकर लगा दे | इसका उत्तर यह 

है कि राज्यको वास्तविक अवखाको सम्मुख रख 

कर ही राज्यकर लगाना चाहिए | सम्पू्ो 
सम्पत्तिकोी उत्पादक मान कर, कर लगाना 
व्यक्तियोपर अत्याचार करना है। इस श्रत्याचार- 

से बचनेके लिए यदि नागरिक अपनी सम्पत्ति- 

को मूठ बोल करके छिपावे तो इसपर शअश्वय 

करना वृथा है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि 

राज्यका सम्पत्तिसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध द्वी क्या है? राज्यका न्य- 
जो कि खम्पत्ति राज्यको कर दे | राज्यक्ा प्रत्यक्ष फ्तिसे संबंध 
सम्बन्ध पुरुषोसे हे न कि सम्पत्तिसे । सम्पत्ति है सम्पस्तिसे 
राज्यके बिना भी इस संखारमें सुरक्षित थी। 

पुरुष द्वी राज्यके बिना नहीं रद्द सकते हैं अ्रतः 

उन्हींसे राज्यका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है | यद्दी कारण है 

कि पुरुषोका कतंव्य है कि राज्यको यथाशक्ति सहा- 

यता पहुँचाव। इस खहायताका आधार एक मात्र 

खम्पत्तिको बनाना ठीक नहीं है। किसी जमानेमें यह ५ 
ठीक था, परन्तु अब यह बात नद्दीं रही | यदि प्राचीन ६ सम्पत्ति 
कालमे भूमि राज्यकरका एक मात्र आधार थी ७ ख्वालसे 
तो उसका कारण यदद था कि लोगोंकी आयका कर लगाना 
शक सात्र यही साथन थी। एक बात यहाँपर ठीक नहीं 


२&१ 


राष्ट्रीय आयव्यय शंपर््त 


भुलानी न चाहिए ओर वह यह है कि साधारण 
प्राचोन काल सम्पत्ति करका आधुनिक स्वरूप प्राचीन. कारूमें 
विद्यमान न था। साधारण सम्प्तिकों आयका 
सखोत कल्पित करके उसके सूल्यपर किसी ज्ञमाने- 
में भी राज्यकर न लगाया गया था। यदि प्राचीन 
कालमे साधारण संपत्ति-कर प्रचलित था तो 
महाशय से- उनका आधार दूसरा था। महाशय सैलिग्मैन 
लिग्मेन... इसी बातकों ठीक ढंगपर न खमके ओर यही 
कारण हे कि खाधारण सम्पत्ति-करका हतिदास 
ठीक ठीक न लिख खके। भूमि गृह आदि संपत्तियों 
पर आयको खनन्‍्मुख रख कर राज्यकर लगाना 
चाहिए | परन्तु इसमें खन्देह भी नहीं है कि सूरय- 
को खमन्मुल रख कर सम्पत्तिपर राज्यकर 
लगाना बहुत ही चुरा है । 
(२) साधारण सम्पत्ति करका इतिहाखः-- 
जावमिकवियार राज्योने प्राचीनसे प्रायीन कालम सम्पत्तिको 
आयवका साधन खसमभते हुए उखपर राज्यकर 
अनिल आज लगाया था । शुरू शुरूमे भूमि ही एक मात्र आये- 
स्मानोंमें राज्य * साधन थी अतः उसीपर एक मात्र राज्य-कर 
के था। परन्तु ज्योंदी राष्ट्रोने उन्नति करना शुरू 
किया उनके आयके श्थान बढ़ गये । परिणाम 
इसका यद छुआ कि भूमिके साथ साथ अन्य 
स्थानों पर भी राज्य-कर लग गये । 
स्ेन्समें राज्य. पेथेन्समें पहले पहल भूमि आदि स्थिर 
दर सखम्पसिपर दो राज्य-कर था । कुछ दी समयके 
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किन किन स्थानोसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता दे ? 


बाद (पएथेन्सका व्यापार व्यवसाय बढ़ते ही) धन्त 
तथा पूँजीको भी आयका साधन समभ करके 
उनपर भी राज्य-कर लगाया गया । नाखिनियल- 
के समयमे राज्य-करका आधार भूमि ग्रह, दाल 

पशु, सिक्के आदि सम्पूर्ण पदार्थे खमभे जाने 
लगे ।७ भारतमें चन्द्रशुप्त मोरयके समयमे भी 


व्यापार व्यवसायसे लेकर भूमि प्रयन्त सम्पूर्ण 


पदार्थ राज्य-करके आधार थे ।'' रोमका इतिहास 
भी एथेन्सके सदश ही है। 

शुरू शुरूमे रोम क्षिप्रधान था । अतः वहाँ 
भूमिपर ही राज्य-कर था। व्यापार व्यवलायको 
उन्नतिके श्रनन्तर वहाँ सी राज्य-करका चेत्र विस्तृत 
ही गया। भूमिके खाथं साथ अद्दाज़, गाड़ियां 
सिके, गहने, कपड़ी आदिपर राज्य-कर लगाया 
गया । ११० विक्रमी पूवके अनन्तर कुछ एक 
कारणोसे रोमन नागरिकोपरसे प्रत्यक्त-कर स्ेधा 
ही हटा दिये गये. अतः इसपर विशेष विदार 
करना कठिन है। 

रोमन ध्रान्तोंके राज्य करका इतिद्ास भी 
उपरिलिखित खचाईको दी प्रकट करता है । रोमन 
खाम्राज्यफके आरस्म दोनेपर ही रोममें पोरुषेय 
खम्पत्ति-कर प्रचलित हुआ । केलिगुलाने इस 





अबोक्ख,पब्लिक इकानोमी आफ़ अथेनियन्स, पुस्तक ४ परिच्छेद ५! 
+ देखो कौटिलीय अरथशाख्म्‌ । 
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रोममें शज्ण 


कार 


रोममें पौरु- 
पेज कर 


. रोमन साजन्ना- 
उ्यके वाद 
बूरपमें राज्य 
करका स्परूप 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


प्रकारके करोको लगाना शुरू किया | कराकलाके 
समयमे ये कर सबपर लगाये जाने त्गे और 
रोमन नागरिकका अधिकांर भी सबको दसौलिये 
दे दिया गया कि यह कर खबको देना पड़े । लोग 
इस प्रकारके करसे बचनेके लिये अपनी सम्पत्ति- 
को पूर्ण तौरपर न बताते थे। परिणाम इसका 
यह था कि लोगोपर भयंकर शअ्रत्याचार किये जाते 
थे ओर ख्रीसे पतिके विरुद्ध ओर पुत्रसे माताके 
विरुद्ध बात पूँछी ज्ञाती थीं ओर कोड़ोंसे मार 
मारकर खम्पत्तिका पता लगानेका यल् किया 
ज्ञाता था । 


. रोमन सखाप्राज्यके भंग हानेपर यूरोपीय देशो- 
में राज्य कर-प्रयाल्री टूट गयी । माण्डल्षिक राजा 
तथा ताल्लुक्रैदार लोग स्वतन्त्र हो गये। जिन 
स्थानांसे प्राचीन कालमे राज्य-कर प्राप्त क्रिया 
ज्ञाता था, वद्द स्थान इन लोगोके आयरे साधन 
बन गये | फ्यूडल कालमें राज्यकरोंका वास्तंविक 
आधार भूमि थी। नवीन कालके आरस्ममें भूमिके 
साथ साथ राज्यकरका क्षेत्र शनेः शने: अन्य 
स्थानोमे भी पहुंच गया। राज्य करके स्थान निम्न 
लिखित दो गये। ([) घरका सामान (]) दृथि यार, 
आभूषण, कपड़े (!!) शराब कोयला तथा घास 
(५) भोजन तथा अन्न (५) घोड़े तथा पशु (ए।) 
भिन्न सिन्न प्रकारके ओज्ञार (ए7) बतेन तथा 
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किन किन स्थानोसे राज्य-कर प्राप्त किया ज्ञा सकता है ? 


'पदार्थ (५१।]) सिक्का तथा धन (75४) खाख 
इत्यादि इत्यादि | # % 

साधारण संपत्ति-करका सबसे बड़ा दोष यदद 
है कि यह व्यक्तियाँ पर समान तोर पर नहीं 
पड़ता है। १७ ५१ वि० में महांशय ब्िस्कोने लिखा 
था कि “गरीबापर राज्यकर ज्यादा है और अमी रो- 
पर राज्यकर बहुत कम हे”? !८ थीं सदीमे भी 
'सिन्‍म सिन्‍न विचारकोकी इस कर पर यही 
सम्मति थी कि “यह कर बहुत भयंकर है ओर 
सबपर समान नहीं है। किसानोपर राज्य कर 
ज्यादा है और अमीरोपर कुछ भी नहीं है ।” 
महाशय वालपोल तथा डिकरकी भी यही सम्भति 
है। स्काटलैणड, फ्रान्स, जमेनी तथा इंगलेंड आदि 
देशोका इतिहास इसी बातका साक्षी है ।4 


) 8 
विशेष संपत्ति कर 
आयके अलुसोर सम्पक्तियोपर राज्य कर 
लगानेकी विधिका नाम विशेष-खसम्पत्ति-कर 


विधि है। विशेष-सम्पत्ति-कर प्रायः निश्वल्रिखित 
चार प्रकारकी सम्पत्ति पर दी लगता है| 





# महाशय सेलिग्मैन रचित एस्सेज़ इन टेब्सेशन ( १६१४ #० ) 
प्‌०७ शे३--१८ 
7 महाशय सेलिग्मैन का एस्तेज इन टेक्सेशन (१६९१५) ४५-२७ 


श्र 





साधारण ख- 
म्पत्ति करका 
दोष 


' गरीबों भर 


ज्यादा शोर 
अमीरों पर 
बंम कर ल- 
गता हे । 


आयके अनु- 
सार कर ल- 
गाना 


चार ' प्रदार- 
की सम्पत्तियों 
घर कर लगना 


ट आदिके 
अधिकार रुषी 
सम्पत्ति पर 
राज्यकर नहीं 
नगता 


राष्ट्रीय अआयव्यय शास्त्र 


(१) पुरुष सम्बन्धी संपत्ति | 
(२) भूमि सम्बधों संपत्ति । 
(३) पूँजी सम्बन्धी संपत्ति । 
(७) उपभोग योग्य पदाथ सम्बन्धी संपत्ति 


(१) पुरुष सम्बन्धी खम्पत्ति--प्रतिनिधचि तनन्‍्त्र 
राज्योंमे बोट सम्बन्धी अधिकारको भी एक प्रकार 
की सम्पत्ति समझते है। यह इसीकलिये कि इस 
अधिकारके द्वारा बह अ्रधत्यक्ष तौर पर राज्यका 
'नियन्ञण करते हैं| प्राचीन काक्मम दास और अध्े 
दासोसे काम लेनेका अधिकार भी एक प्रकारकी 
सूम्पति था। इस प्रकारकी सम्पत्तिपर शअ्रभ्ी 
तक राज्योने कर नहीं लगाया है | इसका एक तो 
यह कारण है कि यह संपत्ति पूँजी या भूमिके 
सदश व्यापारीय खंपत्ति नहीं है श्रोर दूसरा 
कारण यद्द है कि नये नये प्रकारके करोके लगानेमें 
राज्याधिकारी लोग घबड़ाते हैं। भविष्यमें इस 
संपत्तिपर राज्य कर लगेगा या नहीं इसका 
निणेय श्रभीसे नदीं किया जा खकता । 


(२) भूमि सम्बन्धी संपत्तिः--साधारण 
संपत्ति करके इतिहासमें इस विषयपर प्रकाश 
डाला जा छुका है कि खबसे पहिले भूमिपर 
राज्य कर लगा था | संखारके सभी देशोमे 
भोमिक कर एक प्रकारका स्थिर कर समझा 
जाता है। भारतवर्ष सरकारने भोमिक करको 
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किन किन स्यानोसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता हे ? 


खगानका रझूप दे दिया हे | वास्तवम वह कर दी 
है। सरकारके एक मात्र कह देनेसे भारतीय प्रजआा- 
की भौमिक संपक्ति खरकारकी नहीं बन सकती | 
इस दशामें भोमिक करको सरकारका लगानका 
नाम देना ठीक नहीं है। भमारतम भसोमिक कर 
संसारके संपूर्ण देशोंके सौमिक करले अधिक है। 
यही कारण है कि भारतीय किसान दरिद्र हो गये 
है, भारतमे अ्रकालौकी संख्या दिन पर दिन बढ़- 
ती जाती है। भोमिक करके विषयमे विचार करते 
समय एक बातका खदा ध्यान रखना चाहिये कि 
स्थिर संपत्ति (६०५)) तथा भूमि बड़ा भारी 
भेद दे । स्थिर संपत्तिमं मकान, बाड़ा आदिके 
द्वारा जो उन्नति की जाती है उस उच्चतिका बदला 
व्याज कहाता है और उसमें जो भूमि लगी दोती 
है उसका बदला लगान कहाता है । सारांश यह 
है कि स्थिर संपत्तिमं लगान तथा ब्याज दोनों 
ही सम्मिलित होते हैं। जब कि भूमिमे एकमात्र 
लगान दी सम्मिलित होता है राज्य कर लगाते 
समय कराध्यक्षको इस. बातका विशेष तोर पर 
ध्यान कर लेना चाहिए जिससे राज्य कर ठीक 
ढंग पर खगाया जा सके । 

( ३ ) पूंजी सम्बन्धों संपक्ति--पूंजीपर आ्राकर 
विशेष संपत्ति करने सफलता नहीं प्राप्त की है। मध्य 
कातज्नम नगरोके व्यापार ब्यवसायका काम संधो 
तथा गिल्डोके द्वारा होता था। राज्य इन संघो तथा 
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भारत सा- 
कारका भो- 
मिक करकों 
लगान बनान! 
दीक नहीं है 


भारतमे अकाल 


स्थिर सम्पत्ति 
तथा भूमि और 
ब्याज तथ! 
लगानमें मे 


प्राचीन कालमें 
वेयक्तिक पूँजी 
पर कर मदद 
लगता था 


शाज्योंकी अस- 
लता के 
नीन कारण 


सम्पत्ति कर 
सिद्धान्तमें 
हेत्वाभास 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्क्ष 


गिल्डोंसे ही राज्य कर ग्रहण करते थे | उन दिनों 
में व्यक्तियोंकी पूँजी पर राज्य कर न ख़गता था। 
इसमें सनन्‍्देह भी नदीं है कि भिन्न मित्र व्यक्तियो- 
को अपनी हेसियत तथा उच्च पदके कारण राज्य 
कर देने पड़ते थे । यह भी तब था, जब कि वह 
खास खास प्रकारके पदार्थोंकी अश्रयोगमे लाते थे। 
संघों तथा गिल्डोंके टूटने तथा जातीयताके उत्पन्न 
दोनेके अन्तर राज्य कर वैयक्तिक पूँजी पर लगाया 
जाने खगा। परन्तु इसमे राज्योकोी खफलता न 
प्राप्त हुई । इसके निस्त लिखित तीन कारण थे | 
(क) संपत्ति कर छिद्धान्तके अश्युसार संपत्ति 
आयेका भ्रोत है अतः उस पर राज्य कर लगना 
चाहिये। इस कथनमे एक हेत्वाभास है जिसको 
कभी न भुलानां चाहिये | हो खकता है कि संपत्ति 
आयका आंत होते हुए भी प्रत्यक्ष तौर पर आयका 
श्रोतन हो | दष्ठान्त के तौर पर एक लोहार अपने 
ओऔज्ञारोंसे काम करके धन कमाता है | इस दशा 
में उसकी आमद्नीका मुख्य कारण उसका श्रम 
है न कि ओजार | श्रौज्ञार तो उसमें साधनका 
काम करते हैं। संपत्ति कर इस बातको नहीं 
देखता है । वह भ्रमको आयका वास्तविक स्रोत न 
समझ कर औजारोंको समझता है अतः उसी 


' पर राज्य करके रुपमें आकरके पड़ता है। परि- 


णाम इसका यह हुआ कि संपत्ति करने असी तक 
ऋफलता नहीं प्राप्त की है । 


श्दद्द्न 


किन किन स्थानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता दे ? 


(स्र) संपत्ति द्वारा आय प्राप्त करनेमें संपत्ति 
के संगठनकी श्रावश्यकता है। आजकल करूप- 
नियां तथा भिन्‍न भिन्‍न प्रकारकी समितियों 
संपत्ति द्वारा आयको प्राप्त कर रही हैं। व्यक्तियों 
ने भी अब पृथक पृथक्‌ अपनी पूंजीके द्वारा आय 
धाप्त करना छोड़ कर कम्पनियों तथा समतियोके 
द्वारा ही आय प्राप्त करना शुरू किया है | परिणाम 
इसका यह है कि कम्पनी तथा व्यक्ति दोनों ही 
साधारण खंपत्ति करसे श्रपनी आयको बचानेका 
यत्ष करते है । यही कारण है कि आगे चल कर 


इम समिति तथा कम्पनी करपर विशेष प्रक्मश , 


डालनेका यत्न करगे। 


(ग) सब प्रकारकी खंपक्ति समान नहीं है। 
एकाधिकारी व्यवसायोको पूंजीसे जहाँ श्रशिक लाम 
होता है वहाँ अन्य व्यवखायोकों पूँझीसे उतना 
लाभ नहीं होता है | झ्रतः लाभको देख करके भिन्न 
(भिन्न पूजियोपर भिन्न भिन्न राज्य कर ही लगाना 
चादिये | साधारण संपत्ति कर सिद्धान्त इसी 
बातकी उपेक्षा करता है। वद सारीकी खारी 
खम्पत्तिको एक श्ेणी का समभता हे जो कि 
गलत है। 


(४) उपभोग योग्य पदार्थ सम्बन्धी संपत्तिः 
बहुतसे लोगोंके अपने मकान होते है । प्रश्न यदद 
है कि उनके मकानोको व्यापारीय पूँजीके सदश 


२८५ 


लोगोंका सम्प- 
त्तिकरसे 
बचनेका उद्योग 


सावारण स॒- 
म्पक्ति कर 
सिद्धान्त लाभ- 
की प्रपेत्षा 
नहीं करत! 


मकालों भर 
'कर लगाना 
लाहिए 


ब्यापारीय तथ। 
धस्ययवसाधयिक 
बछण्काी स्वरूप 





राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


समझा जाय वा नहीं ? वद्यपि प्रत्यक्ष तौर पर 
उनको अपने मकानोसे कोई श्रामदनी नहीं होती . 
तौ भी मकानोंकों व्यापारीय पूँजीके खदूश ही 
सममभना चाहिए । क्योंकि वद्दी मकान दूसरोको 
किराये पर दिए जा सकते है शोर जो ऐसा नहीं 
करते हैं ओर उन मकानोमें स्वयं रहते हे तो एक 
प्रकारसे बह स्वयं उन मकानोंका किराया खाते 
हैं। ऐसी पूँजी पर राज्य करन लगा कर ब्या- 
पारीय तथा व्यावसायिक पूँजी पर राज्य कर 
खाना एक प्रकारसे श्रत्याचार करना दहीगा। 


चाहे आयको राज्य करका आधार रखा जाय चाहे 


संपत्तिको इद बातका ख्याल अवश्य ही रखना 
चाहिये । आम मम 


३-व्यापारीय लथा ब्यावसाथिक कर 
संपत्ति तथा शुद्ध आयपर राज्य कर किस 
प्रकार लगाया जाता दे इस पर प्रकाश डाला 
जा चुका हे | इस प्रकरणमें व्यापार तथा व्यव- 
साय पर किस प्रकार राज्य कर लगाया जाता है 
इस पर प्रकाश डाला जायगा | शुद्ध आय कर 


तथा संपत्ति कर प्रत्यक्ष तौर पर ब्यक्तियाँ पर 


लगाये जाते है. परन्तु व्यापारीय तथा व्यावसा- 
यिक करके साथ यद्द बात नहोीं है। यह व्यक्तियों 
पर अप्रत्यक्ष तौर पर आकर पड़ते हैँ । बहुत वार 
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किन किन द्थानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया ज्ञा सकता है ! 


सी यह कर व्यक्तियोंका बिल्कुल भी ख्याल नहीं 
करते है । 


 व्यापारीय कर तथा व्यावसायिक करके छगाते 
खमय राज्य संपत्तिके मूल्यको आधार नहीं रखते 
हैँ श्रतः संपक्ति करके दो दोषोसे यह कर बच जाता 
है । शुद्ध आय कर तथा संपत्ति करके सदश यह 
कर सरल भी नहीं है | यद पूर्वा ही जिला जा 
खुका है कि शुद्ध आय कर तथा संपत्ति करसे 
लोग छुल कट तथा भूठ बोलनेके द्वाराबच 
जाते हैं| परन्तु इन करोंसे उनका बचना कठिन 
| क्योंकि इन करोका व्यक्तियोंके साथ प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध न हो करके व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी 
पेशोंके साथ प्रत्यक्द सम्बन्ध है| यह कर चार 
प्रकारक्वा होता है । 
( १) लाइसेन्स कर ([.0९952 ६87८5) 
(२) अधिकार कर (7787९४१8९ ६852७) 
(३) समिति कर ((.077072६07 ६85८5) 
(७) ब्यांचलायिक तथा व्यापारीय कर (२5- 
९5६ 6: ८घ४007 ६952७) 


(१) लाइसेन्स करः--विशेष विशेष ब्यापारीय 
तथा ब्यांचलायिक कार्योंके करनेकी शआश्षा देने के 
बदलेम राज्य जो कर लेता है वद लाइसेन्स कर 
कहलाता है | भारतमें इकको तथा घोड़ा गाड़ी 


चलाने तथा शराबकी दुकान खोलने ञ्ादिके लिये 
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व्यापरोय तथा 
व्यावसायिक 
करके गुण । 


लेसेन्म करका 
स्वरूप 


अधिकार कर 
आर लेसेन्स 
करें भंद 


समिति करका 
स्वरूप 


राष्छीय आयब्यय शास्त्र 


जअनताको लाइसैन्स लेना पड़ता है ओर राज्यको 
इसके लेनेके बदलेमे कर देना पड़ता हे । 

(२) अ्रधिकार करः-लाइसेन्स कर तथा समिति 
करके बीचम अधिकरारकरका स्थान है । नगरोमें 
सड़कोपर टरामकी सड़क बनाने तथा ट्राम चलाने 
के लिये कम्पनियोकी नागरिक प्रबन्ध कारियी 
सभा या स्युनिलिपैलियीसे आज्ञा लेनी पड़ती है 
झोर इस आजवाके लेनेके बदलेम राज्य कर देना 
पड़ता है| इस प्रकार स्पष्ट है कि लाइसेन्स करका 
सम्बन्ध विशेषतः सपर्धाजन्य व्यवसायों वथा 
व्यापार के करने देनेके खाथ है ओर अधिकार 
करका सम्बन्ध विशेषतः राष्ट्रीय पदाथों तथा 
संपत्तिके प्रयोग करने देनेकी झाशाके साथ है 
यद्यपि यह लक्षण सर्वाशर्म खत्य नहीं है तो भी 
इसमें सम्देह नहीं हे यही लच्तण अधिकसे अधिक 
सत्यके पास पहुंचते है । 


समिति कर:--कम्पनी या समितिके रूपमें संग- 
ठित व्यवसायपर लगा हुआ राज्यकर समितिकरके 
नामसे पुकारा जाता है। राज्य नियमोके सन्मुख 
समितियां तथां कम्पनियां साधारण ब्यक्तिके 
सद्श दी हैं। यद्दी कारण है कि समितियाँकों भी 
व्यक्तियोंके सदश दी व्यापारीय तथा व्यावसायिक 
कर देने पड़ते हैं । 

समितियां तथा कस्पनियां राज्यसे प्रमाख-पत्र 
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किन किन स्थानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा खकता ढ्दै ! 


था चार्टर प्राप्त कर साधारण व्यक्तियोंके सदश ही 
व्यापार व्यवस्तायका काम शुरू करती दे! हिस्से- 
दारोंसे पूँजी एकत्रित कर उस पूँजीके खह्दारे बहुत 
घन उधार लेकर कस्पनियाँ बड़ी मात्रामे अपने 
कामको आरस्भ करती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
कम्पलियौके पास दो प्रकारका घन होता है जिस- 
के द्वारा वह आय प्राप्त करती हैं। एक तो दिससे 
दारौका धन और दूसरा ऋणका धन । शुरू २ में 
राज्योंने यहां पर भी खाधारण संपत्ति करके 
सिद्धान्तको लगाया परन्तु सफल न हो सके! 
व्यक्तियोंके सदश दो कम्पनियाँने भी अपने धनका 
पूरे तौर पर पता नहीं दिया। परिणाम छलका 
यह हुआ है कि इन पर भी आजकल आय कर 
सिद्धान्तके ढारा ही राज्य कर लगाया जाता है | 
इसके ऊपर विशेष तोर पर हम आगे चल कर 
लिखेंगे अतः यहाँ पर हम इसको छोड़ते हैं। 


(४) व्याचलायिक तथा व्यापारिककरः--कार- 


खानों पर जो राज्य कर लगाया जाता है वह 
व्यावसायिक कर ( पएक्‍्खाइज ड्यूटी ) कहलाता 


है | छुंगी कर व्यापारीय कर तथा व्यावसायिक 


कर्सोको व्ययोी कर ( कंजंशन टेक्स ) के नामंत 
भी पुकारा जाता है। क्योकि इन करोका प्रशाई 
पदार्थोकी कीमतोंको चढ़ा कर करशांत्की 
व्ययियों पर फेंक देना है। यद घटना कब ह्षैती दे 
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समितियों तथा 
कम्पनियों पर 
सम्पत्ति ऋर- 
का प्रयोग 


व्यापारिक 
करके भेद 


ावसायिक 
कर भर ध्या- 
गरिक करमें 
भेद 


' आशणक्‍्यके 
नमयमें इनका 
पयीग 


“जाने परिणाम 


व्यक्तियोंसे 
जायकर 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


और कब नहीं होती है । इस पर हमने कर पक्ते- 
पणके प्रकरणमें विब्तृत तौर पर लिखा है अ्रतः 
यहां पर फिर दुदराना निरथंक प्रतीत द्योता है । 


व्यापार पर जो राज्य कर लिया ज्ञाता है वह 
व्यापारीय कर कद्दाता है | खुंगी कर आयात कर 
(इस्पोर्ट ड्यूटी) निर्यात कर (एक्लपोट्ट ड्यूटी) यात 
कर (टॉन्स्पोट ड्यूटी) आदि अनेक प्रकारके 
कर व्यापाशीय करके ही भेद हैं। व्यावसायिक 
कर जहां व्यवसायियोसे एकत्रित किया जाता है 
बहां व्यापारिक कर एक मात्र व्यापारियोसे ही 
दकज्रित किया जाता है । इन करोका प्रयोग अति 
प्रश्यीन है। चाणव्यके समयमे इन करोकी मात्रा 
किस प्रकार अधिरू थी इसका ज्ञान कौटिलीय 
अर्थ शास्त््से उत्तम विधि पर प्राप्त किया ज़ा 
सकता है | 


इस परिच्छेदर्म दिये हुए्ण राज्यकर प्राप्तिके 
स्थानोके अध्यपनसे निम्न लिखित तीन परिणाम 
निकलते है जिनको कभी न भुल्ञाना चाहिए । 


(क) वैयक्तिक सेवाओं तथा अमोसे जो आय 


हो उस पर एक मात्र आय कर ही लेना चाहिये | 


आयकर लेनेमें आवश्यकीय आयको छोड़ देना 
चाहिये | 


(सख्र) संपत्ति करका प्रयोग एक मात्र भूमि 
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किन किन ब्थानोसे राज्य-कर प्राप्त किया जा खकता है 


पर ही होना चाहिए। और. प्रकारकी संपत्ति पर हे पे 
इसका प्रयोग न करना चाहिए । । 
(ग) ब्यायारीय तथा व्यावसायिक करो पर व्यापारिक 


ही राज्यको यथा शक्ति भरोखा करना चाहिए |# _“अवताबिक 
करों पर भरोसा 


करना चाहिए 





४-ए राकी कर था सिंगल टेकस 
यथा खस्मव भिन्न २ स्थानोंले ( राज्य कर ) 
को प्राप्त करनेका यत्ष करना चांदहिए। किखी एक 
ही खानसे राज्यकरका अहण करना ठीक नहीं 
है। ऊपर द्खिाया जा चुका है कि निम्नलिखित 
स्थानोंसे दी राज्य-कर प्राप्त किया जा खकता हे | 
(९) साधारण लंपत्ति तथा श्राय कर । 
(२) व्यापारीय तथा व्यावसायिक कर | 
(३) भूमि कर | 
इनमेसे यदि एकमात्र एक स्ानपर कर लगाया 
जावे तो क्या परिणाम द्वोगा इसको दिखानेका 
अब यत्व किया जावगा । 
(१) साधारण खंपकत्ति तथा आयपर एकाकी _ 
3 कक: ललल लक अर श्ग्ट का तब जे आयकर 
_करः--खंपूर्ण करोको दृटाकर एक मात्र संपत्ति या उथा सम्पत्ति- 
आवपर पएकाकी कर लगाना किसी भी विचारक- करका प्रयोग 
को पलन्द्‌ नहीं है । पोरुषेय करो ( परसनल ॒हेंरा दे 
टेक्ल ) के एकनित करने तथा लगानेमें जो कठि- 
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# मद्दाशय आडम रचित फाह्तनान्स ए-३७३--३८६ 


३०४ 


केशल व्यापा- 
रिक्र. ज्याव- 
लायिक करों- 
के लगानेका 
प्रभाज 


राष्ट्रीय आयव्यय. शास्त्र 


नाई है वह स्पष्ट है। संपूर्ण आयोका वर्गीकरण 
करना और उनपर इस प्रकार राज्यकर लगाना 
श्रौर समानता नियमका भंग न होने देना बहुत 
ही कठिन है । 


(२) व्यापार तथा व्यवसायपर एकाकी करः- 
इसके पक्तमे विरकालसे विचारक लोग हैं। ९८ 
वीं सदीके राज्य-कर सम्बन्धी भूगड़ोका केन्द्र 
यही राज्य-कर था । यह पूर्व ही दिखाया जा चुका 
है कि इस करके लगानेमें कुछु भी कठिनाई नहीं हे 
श्र इसकी उत्तमता यह है कि यह प्रायः व्ययियाँ 
पर पड़ता है। इन करोंसे कोई भी व्यक्ति नहीं 
बच खकता | क्योंकि पदार्थोंके बिना मनुष्योका 
जीवन-निर्वाद बहुत हो कठिन है। जो कर पदार्थों- 
पर आकर पड़ता है वद एक भप्रकारसे खारे 
मलुष्योपर पड़ता है ऊपरि लिखित विचारम जो 
कुछ देत्वासाल है वह यह है कि पदार्थोका प्रयोग 


झायके बढ़नेके साथ बढ़ता है ओर आयके घटनेके 


साथ घटता है। यही नहीं, खब पदार्थ एक सरश भी 
नहीं होते | कई पदार्थ जीवनोपयोगी द्वोते है और 
कई पदार्थ भोग-विलासके लिए होते दे । यदि 
सब पदार्थोापर एक सदृश राज्य-कर लगा दिया 
ज्ञाय तो इससे खमानताका नियम टूट जाता है । 
यदि पद्ार्थोका उपयोगके अज्लुसार वर्गीकरण 
करके राज्य-कर लगाया जाय तो इस करको 


३े०द 


किम किन स्थानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा खकता हे ! 


सरलता नष्ट हो आवगी और आयब्यव सखचिव- 
को बहुतसे विष्नोका सामना करना पड़ेगा | 


व्यापार व्यवसाय पर एकाकी करका यूरोपीय 
देशो प्रयोग हो चुका है और डसके परिणामोका 
ज्ञान भी हमको हो गया है। द्वालेण्डके ऐसे दी 
करके विषयम १७२& वि० में विलियम टैम्पत्न ने 
कहा था कि हालैएडके अन्दर एक तस्तरी भर 
मछली खानेके लिये भिन्न भिन्न प्रकारके 
तील राज्य कर देने पड़ते है । इसी प्रकार 
१७७७ घि० में प्रशियाके अन्दर २७७५ पदार्थों पर 
सिन्न भिन्‍न प्रकारके ५७ कर थे। व्यापार व्यव- 
सायके एकाकी करका इतिहास इसी बातको 
प्रगट करता है कि यद्द राज्य कर बहुत द्वी भमे- 
लोौसे भरा हुआ दे ओर इसमें वह खरलता तथा 
समानता नहीं है जो शुरु शुरूमे समझी जाती थी। 


सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्यको 
अहां तक हो सके यद्द यल्ल करना चाहिए कि 
व्यक्तियोके पाल रुपया बचे | क्योंकि यही रुपया 
व्यापार व्यवसायमें लगता है | व्यय योग्य पदार्थों 
पर लगा हुआ राज्य कर लोगोके खचोंकों बढ़ा 
देता है। इससे लोगोंके पास बहुत कम धन 
ब्रचता है जो कि अन्तमे देशकी व्यापारीय तथा 
व्यावलायिक डउन्‍नतिको का पहुँचाता है। 
इंग्लेण्डमें अन्न विधानकों हटाने तथा कच्चे 


३०७ 


छ 


हालैशड भोर 
प्रशियार्म इसका 
प्रभाव 


ममेलोंकी 
अधिकदा 


इन करसि 
व्यक्तियोंका 
धर बदसा है 


दाज्यक्की एक 
है स्थानसे 
कर पानेका 

वक्ष नहों करना 
चाहिए 


निथषमोंकी 
विशभिश्वत! 


राष्ट्रीय आयवब्यय शास्त्र 


मालको स्व॒तन्त्र तौर पर देशम आने देनेका रहरुय 
भी इसौीमे है | # 

(३ ) एकाकी भूमिकरः--अआज कल भूमिपर 
एकाकी करके लगने के पक्तमें बहुतसे विचारक 
है। इल पर विस्तृत विचारकी आवश्यकता है 
शातः--हम इस पर भी अगले परिच्छेदर्म ही प्रकाश 
डालंगे। यहां पर दमको इतना ही कहना है कि 
राज्यको भिन्‍न मभिन्‍न स्थानोसे कर प्राप्त करने का 
यत्ष करना याहिये। किसी एक दी स्थानसे 
संपूर्ण करों को ग्रहण करने की आशा करना दुराशा 
मात्र है।॑ 


प 


५४-कर मात्रा टैक्‍स रंट का नियम 

राज्यकर लगाने के लिये कर मात्राका नियम 
जानना नितान्त आवश्यक दे। पहिले जाय या 
लंपत्तिको आधार बना कर प्रत्यक्ष राज्य कर 
लगाना हो तो उल्लका कर मांत्रा सम्बन्धी और 
नियम है ओर यदि मूल्यको आधार बना करके 
अप्रत्यक्ष कर लगाना हो तो उशल्चका कर मात्रा 


सम्बन्धी ओर नियम है | द्टान्त तौर परः-- 


# देखें लेखकका “संपत्ति शाखका उपक्रम” ( इ्ग्लेण्डका 
आर्थिक इतिहास ), 

# आडम रचित फाइनान्स ( १८६८ ) पृ० ४२१-४२६ बास्टेबूल 
रचित पब्लिक फयनन्स ''पृष्ठ ४७२ ३२३ कीश? “दी साइन्स आफ 
फायनन्स” पृष्ठ ४०६ | * ह । 


इेथ्द् 


किन किन शव्यानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता है ? 


(१) प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी कर मात्राका निश्चित के- 
नियमः--कर द संपत्ति या आयको निश्चित कक 
करकी राशिसे भाग देने पर कर मात्राका पता लग जप मात्र! 
जांता है। अमेरिका साधारण संपत्ति करकी कर (सकती है 
मात्राको इसी प्रकारसे निश्चित किया जाता है । 
आय करकी कर मात्राके निश्चयमे भी बहुत 
ब।र इसी तरीकेसे काम लिया ऊाता हैं | 

( » ) अप्त्यक्ष कर सम्बन्धी कर मात्राका राजकोयकीफ 
नियमः-आयात कर, व्यापोरीय व्यावसायिक समॉज भर 
कर तथा समिति कर आदि अपधत्यक्ष करौम कर 
मात्राका निश्चय करना बहुत द्वी कटिन है।यह है 3 कक 
। क्यों ? यह इसी लिए कि इनमें कर मात्राकी , २८) जाहिर 

अधिव्तासे देशके व्यापार तथा व्यवसायको 
नुक्सान पहुँच सकता है| भारतमें भसोमिक लगा- 
नके दृढ़नस किसानोंकी हालत बिगड़ गयी है 
ओर १७६:६ के ६३ £ व्यावसायिक कर से भारतीय 
का रखानांको बड़ा भारी नुक्सान पहुँचा है और 
वह मेनचेस्टरके कारखानोसे मुकाबला करनेमें 
बहुत ही दुबल हो गये हैं। इन करोंकी कर मात्रा- 
के न्व्थिय करते समय राजकीय कोषकों समाज 
तथा शाखनके हितांकों सामने रख लेना चाहिये।# 

* आयात कर कहां लगाना चाहिये ओर कहां न लगाना चाहिये 

ओर उसका मात्रा किस स्थानमें और किस पदार्थक लिये कितनी होनी 
चाहिये इसके लिये देखो लेखकका संपत्ति शास्त्र (पु० विनिमय खण्ड, 
भ्रायात तथा निर्यात कर ) 


३०६ 


अधग्ृत्यज्ष कर- 
की सीमा कम 
ड्टो 


मॉगको स्थि- 
रताके अनु. 
सार करकी 
अधिकता 


देशकालसे 
नियम बे परीत्य 


सामाजिक 
हितका ध्यान 
रखना राज्य- 
का कतंव्य हे 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


(क) राजकीय को षका द्वितः:---र जकीय को ष का 
हित सामने रखते हुए और व्यवसाय व्यापारके 
द्वितकोन भुलाते हुए राज्यको अ्रप्रत्यक्ष कर की मात्रा 
अधिक न रखनी चाहिये। यहीं पर बल नहों, 
जीवनोपयोगी पदार्थों की करमात्रा भोग विलासके 
पदार्थोक्की कर मात्रासे अधिक होनी चाहिये । 
बिल्लासी पदा्थोंसे जीवनोपयोगी पदाथों तक 
कर मात्राका ऊुकाव उनकी उपयोगिता के अनुसार 
ऋमशः--बढ़ावकी श्रोर होना चाहिये। सारांश 
यह है कि माँगकी स्थिरताके अनुसार पदार्थों पर 
राज्य कर मात्राकी अधिकता होनी चाहिये । 
उपरि लिखित नियमके सिन्‍न मिन्‍न देश अ्रपवाद 
भी हो सकते हैं। भारतमें गरीबोकी मांग बहुत 
अस्थिर है श्रोर अमीरोकी मांग उनसे जादा थिर 
है शअ्रतः यहां जीवनोपयोगी पदार्थों पर राज्य 
कर कम होना चाहिये ओर विदेशके आये हुए 
भोग वित्ञाखके पदार्थों पर राज्य ऋरझा मात्रा 
शझधिक होनी चाहिये । 

(ख) समाजका द्वित--राज्य-करकी मात्राके 
निश्चय करते समय समाजका हित अवश्य ही 
सम्मुख रखना चादिए | यही कारण है कि हमारे 
देश-भक्त लोग सरकारसे बीलो बार प्राथ ना कर 
चुके हैं कि विदेशोीय माज्नकों सारतमे आनेसे 
रोका जाय ओर उसपर भारीखे सारी आावात- 


३१० 


किन किन स्थानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा खकता हे ? 


कर लगाया जाय। क्योंकि भारतीय खम्ाजका 
हित इसीमें है। लगानकी मात्रा भी इसीलिए 
कम तथा स्थिर होनी चाहिए | विदेशीय तथा 
स्वश्शीय शराब, श्रफीम, गाँशा आदिपर राज्य- 
करकी मात्रां अधिक होनी चाहिए । क्योंकि इन 
चीज़ोके प्रयोगके बढ़नेसे समाजकों छुकसान 
पहुँच रहा है | 
(ग) शासन सम्बन्धी द्वित--राज्य-कर लगाते जोरोयाअस- 
समय इस बातको ख्यालमे रखना चाहिए कि /तरका वद़ना 
कर मात्रा इतनी अधिक न हो कि लोग चोरी 
चोरी माल एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जायें 
था साधारण संपत्ति करके लदश लोगोके आचार 
अयवहारको बिगाड़ने वाला दो ।# 


4३७ ० इंसव४ं>मरवा न कनपमानइन्‍अप कमी कामना विकी.. 


४ हीरा: वफनीयककणनना बम अन्‍टी 


# शादम्सरचित फायनन्स? (१८३१८) पृष्ठ ४२६-४३४ । 
'अस्टेबुल * पब्लिल फाइनन्स (१९१७) पृष्ठ ३३इ८-३२५४६ ! 


३११ 


एकाओकी कर- 


का रवकूप 


शकाकी करका 
वब्यथपर प्रयोग 


बी] विज 
घप्तम पारच्छद्‌ 
भिन्न भिन्न प्रकारक राज्यकरों पर विचार 


१-एकाकी राज्यकर था सिंगल वेकक्‍्स 


समाज तथा राज्य-करके सुधारके लिए विचा- 
रक लोग एकाकी करको अत्यन्त आवश्यक मानते 
है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि एकाकी करके विषयमें 
लोगोंका बहुत ही भ्रम हैे। कई तो एकाकी कर 
पत्चषपातियांकी मीठी मीठी बालतोंकों सुनकर ओर 
कई इसपर गम्भोर विचार न कर इसके पत्तमे 
हो गये हैं । एकाकी करके विषयमे कुछ भी 
खसम्मति बनानेसे पूर्व उसका स्वरूप जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


पदार्थोकी किसी एक विशेष श्रेणीपर एक 
मात्र कर लगाना ही एकाकी करका सुख्य खरूप 
। इखका पक्ष पोषण चिरकालखसे किया जा रहा 
है। १७वीं तथा १८वीं सदीके श्रन्द्र बहुतसे सं पत्ति- 
शाख्रशोने '“ब्ययः पक्‍सपेन्स पर पुकाकी करका 
प्रयोगडचित ठद्दराया (।) यदद क्यों ? यह इसीलिए 
कि बड़े बड़े घनाह्य तथा प्रभावशाली लोग अपने 


३१२ 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकर्रा पर विचार 


आपको रफ्य-करसे बचा लेते थे | व्ययपर एका- 
की करके पोषणका मुख्य आधार यह था कि 
€ जनता जह समभती थी ) यह सबपर समान 
रूपसे पड़ता है। एक ही पीढ़ीके बाद बहुतसे 
आंग्लोने मकानोंपर एकाकर पुष्ठ किया (!) यहीं 
पर बस्त न करके १६वीं सदीके शुरु “« सदीपें 
अआयपर एकाकी कर योरूपम प्रचल्षित इुआ। 
सबसे पहले पहले इसका प्रयोग इड्ललैण्डने ही 
किया | (#) इसी खदीके मध्य फ्रास्सने पूँली- 
पर एकाकी करका प्रयोग करना चाहा। आज 
कल समश्िवादी तथा संकुच्चित लिकारक समाज 
संशोधक इसके पत्तमे दे (२)। 2 
भौमिक मूल्य ([,850 ५५।ए७८७) फएश पएकाकी 
कर लगाना चाहिए इसपर योरूपी: य दाजनी लिक्षो- 
का आजकल भयद्भुर विवाद जा रहा है | विचिशन्न 
बात तो यह कि इसका पद्त पोषण एरस्पर बविरो- 
घिनी दो युक्तियोंसे किया ज्ञाता है। श्रभी एह 
पीढ़ी कि बात है कि महाशय ईखलाकू शमेन 
( 5590 59]9777%7 ) ने पक भ्रस्ताव जनताक॑ 
सनन्‍्मुख रखा जिसके अनुसार राष्ट्रीय तथा 
स्थानीय राज्य-कर स्थिर संपत्ति ( 7८०] ४८०६6 ) 
पर ही लगते थे। इखका विचार था कि राज्य-कर 
ख़ब पर समान झूपसे पड़ना चाहिए। भोमिक 
सूल्यपर लगे हुए राज्य-करमे यही विशेषता है 
कि वह व्यवियोपर जा करके पड़ता है। चूँकि 
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संपूर्ण समाज कृषिजन्य पदार्थकी व्ययी हे अत्तः 
यह राज्य-कर सब पर पड़ेगा। ईस करमे एक 
सौन्दर्य यद है कि यह सरत तथा छुगम भी है । 
परन्तु महाशय जाजे इस राज्य करका पोषण 
इससे विपरीत आधारपर करते है | उनका 
विचार है कि भोमिक सूल्य पर लगा छुआ एंकाकी 
कर पक मात्र ज़िमीदारोपर ही पड़ता है अतः 
उचित है । संपत्ति शाखज्ञ लोग प्रायः जाऊके 
पत्तमें हैं। रिकार्डोदी समयसे अ्रवतक यह विचार 
रहा है कि आर्थिक त्गानपर खगा हुआ राज्य- 
कर ज़िमीदार पर दी जा करके पड़ता है इसमे 
कितनी सत्यता है 'श्रार्थिक लगानपर कर प्रक्षेपण? 
दिखाते लमय हम प्रकट कर चुके हैं ' 

इस स्थल्में एक बातपर विशेषतः ध्यान 
रखना चाहिए और वह यह है कि आर्थिक लगान 
पर लगा हुआ राज्य-कर आवश्यक नहीं है कि 
एकाकी ही दोवे । एकाकी करका मुख्य रूप उस- 
का अकेलापन हैं ! अन्य करोके साथ साथ 
ञार्थिक लगान पर कर क्गाना ओर बात है ओर 
उस पर एकाकी कर लगाना भिन्न बात है | जिन 
देशौमे आय, कम्पनी व्यवसाय आदियोके साथ 
साथ आर्थिक लगानपर भी राज्य-कर दो डन 


फनाकवणनणना-भनिकिीनी पिन अजीत पा 
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१ सैलिग्मेन, “दी इनकमट कस” (१६११) पृष्ठ १२४-२३६ । 
२ उपरोक्त पुस्तक, परष्ठ २६० । 
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देशोंको एकाकी कर वाला देश नहीं कहां जा 
सकता है , 

आर्थिक लगानपर एकाकी करका पतक्च पोषण 
प्राय: इस आधार पर छिया जाता हे कि भूमि 
ईश्वरन दी है। वही उसको उत्पन्न करनेवाला हैं : 
भूमि मल्ुष्यके श्रमझछा परिणाम नहीं है अतः 
भूमिपर किखी व्यक्तिका स्वत्व नहीं हैं। भौमिक 
मत्यका बढ़ना जातीय सम्नद्धिपर निर्भर करता 
हूँ । इस प्रकारकी अ्रमर्जित अआयपर जातिका 
खत्व होना चाहिए । भूमिपर वेयक्तिक सत्य 
संपूर्ण सामाजिक वुराइयोकी जड़ हे। अतः जाति- 
के प्रतिनिधि राज्यका यह मुख्य कर्तव्य है कि, वह 
भूमिपर जातिका खत्व प्रकट करे | एकाकी करके 
पतच्त पोषक इतने ही पर बस न करके यह दिखाले 
है कि भूमिपर जातिका ख्त्व होते ही श्रम 
सम्बन्धी विकट समस्‍या! हल हो ज्ायगी : 
संपूर्ण पेशोम भ्ति बढ़ जायगी।! श्रावश्यकतासे 
अधिक परदार्थोकी उत्पक्ति न होगी । श्वनका 
समान विभांग हो ज्ञायगा इत्यादि इृत्यादि।” 
इस प्रकारके दिलको लुभानेवाले फलोकोी दिखा- 
कर अपने पतद्चकी ओर किसीकों भी खींचना 
उचित नहीं कहा जा सकता है । समाज खुधारका 
यह उचित ढंग .नहीं है । अस्तु जो कुछ भी हो । 
सत्यके निर्णेयके लिए यह सोचना झावश्यक दी 
प्रतीत होता है कि उपरि लिखित विचारका 
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संपत्तिपर 
आत्द किसका 
। 
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आधार किस सिद्धान्तपर है। सोचनेसे मालूम 
पड़ा है कि उसका आधार दो सिद्धान्तों पर है जो 
कि इस प्रकार है । 

(१) सम्पत्तिपर खत्व किलका है ? 

(२) वैयक्तिक सम्पत्तिकां जातीय सम्पत्तिसे 
क्या सम्बन्ध है ? 

१ सम्पत्तिपर खत्व किखका है ? इस प्रश्नका 
उत्तर बहुतसे विच्यारक श्रम! द्वारा देते हैं । शुरू 
शुरुम इस प्रशारसे उत्तर दिया आता था । रोमन 
जोग प्राथमिक खत्व (6 000घ०४७४०४ ६7९०:७) 
के पच्चषपाती थे। जिखने भूमिको खबसे पहले पहल 
प्रात्‌ किया उस्तीकी वह भूमि है | परन्तु इल 
खिद्धान्तने मध्य कालमें श्रमशलिद्धान्त (९ !8007 
८7८०7०)का रूप धारण किया | इसका खाभाविक 
अधिकारके साथ घनिष्ट सस्बन्ध दो गया। अरथांत्‌ 
जिन्होंने उस भूमिपर परिश्रम किया है और 
इसको खुधारा है उलीका भूमिपर खाभाविक 
श्रधिकार है। अब जमाना बदल गया है। विचा- 
रक खोग अब भूमिपर खत्वके प्रश्षको किसी 
स्थिर नियमों के द्वारा हल न करके खामाजञ्िक 
डउपयोगिताके द्वारा हल करते हैं। साथंश यद्द दे 
कि 'स्वत्वः का नियम समाजकी भिन्न भिन्न परि- 
स्ितिपर निभर करता है। भारतमे जनताको 
आर्थिक स्वराज्य नहीं है ओर राज्य कृषकोंसे 
अधिक लगान लेता दै। इस घुराईको दूर करनेके 
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लिये भारतीय राज-नीतिश भूमिफ्र जिमींदारका 
स्वत्व पुष्ट कर रहे हैं और राज्यके स्वत्वको अन्नु- 
खित ठद्दरा रहे हैं। समय ञ्रा खकता है जब कि 
भाधथिक स्वराज्य मिलने के कुछ दी वर्षोके अनन्तर 
राज-नीतिज्ञ लोग इससे विपरीत खिद्धान्तका 
शवलस्बन कर | सामाजिक उपयोगिता-सिद्धान्त 
संपत्तिपर चेयक्तिक खत्वको सामाजिक विकासका 
परिणाम समभता है। योरूपीय देशो्मं सामाजिक 
विकासकी वर्तमान कालीन गति सम्पत्तिपर वैय- 
क्तिक स्वत्व हटा कर खामाजिक स्वत्वको लाना 
है | यदि हम स्वाभाविक अधिकार खिद्धान्तको ही 
खत्य मान ले तो भी एकाकी करको पुष्ट करना 
कठिन है । क्योंकि भूमिका खुधार तथा निर्माण 
एक मात्र समाजने संघटित रूपसे नहीं किया है । 
यही कारण है कि मदह्ाशय जाजे अन्य पदार्थोपर 
दी श्रम सिद्धान्त या स्वाभाविक अधिकार 
खिद्धान्तको लगाते है। चद भूमिपर इस का प्रयोग 
नहीं करते है। इस स्थानपर यह कहा जा खकता है 
कि अन्य पदार्थों पर भी श्रम सिद्धान्तको सगाना 
कठिन है | कल्पना करो कि एक बढ़ई एक कुर्सी 
बनाता है | यहाँपर प्रश्ष यह है कि कया कुर्सीकी 
लकड़ी बढ़ईके श्रमका परिणाम है ? इसको सभी 
ज्ञानते हैं कि लकड़ी प्रकृति देती है | कुर्सी बनाने- 
के ओज़ार अन्य भजुष्योके श्रमका परिणाम है! 
आारांश यह हे कि लकड़ीपर भ्रम करनेके सिवाय 
भोजन गृह ओजार शिक्षा आदि खंपूर्ण बातें 
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खामाजिक हें” यहीं नहीं, चोरी डाके आदि 
अन्तरीय विक्तोभोसे भी समाज ही उसको बचात्ती 
दे। इस दशामे यह केसे कद्दा जा खकता है कि 
एक छोटी सी भी वस्तु किसी मजन्ुष्यके एक मात्र 


: श्रमका परिणाम है। यदि इस सरथान पर यह 


वेयक्तिक संप- 
खिक्का जांतीय 
 संबश्िसे स- 
म्बन्ध 


कहा जाघे कि प्रत्येक मनुष्य सामाजिक वस्तुके 
डपयोगके लिये दाम देता है तो प्रश्न यह है कि 
भूमिके प्रयोगके बदले जिमींदार भी दाम दे 
देता है। इस दशाम यह किस प्रकार कहा जा 
खकता है कि अन्य पदार्थों पर तो बैयक्तिक खत्व 
उचित है परन्तु एक मात्र भूमि पर ही समाजफक:ः 
खत्व होना चाहिये। समष्टिवादी लोगोंने बहुत 
उत्तम विधि पर विचार किया है और यही 
कारण है कि उन्दोंने उत्पत्तिके संपूर्ण साधनों 
पर सामाजिक खत्वका पोषण किया है|. यहां 
पर हमको जो कुछ कहना है वह यही है कि 
मद्दाशय जाजे तथा समष्टिवादियोका भ्रमसि- 
दानत द्वारा खत्वके प्रश्षकों दल करना ठोक नहीं 
है। इसको सामाजिक उपयोगिता सिद्धान्तके द्वारा 
दी इल किया जा सकता है । 

!! बैयक्तिक संपत्तिका जातीय संपत्तिसे क्या 
सम्बन्ध दे? कई एक विचारकोका मत है कि 
अपने अपने लाभोंके अ्न्युपातसे व्यक्तियोको 
राज्यकोी सद्दायता पहँचाना चाहिये। लोगोको 
राज्यके कारण भनर्जित आय दोती है अतः डनको 


शेशद्न 
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उसका कुछ भाग करके तोर पर राज्यको दे देना 
चाहिये। इस विचारसे हम सहमत नहीं हैं। 

क्योंकि एक तो यद्द सिद्धान्त अपूर्ण हे ओर दूखरा 

. यह एकाकी करको उचित ठहरानेमे सखवथा अख- 

मर्थ है | इस खिद्धान्तकी:अश्रपूर्णताका मुख्य कारण 

यह है कि राज्यको व्यक्तियोंके द्वारा सिन्‍न भिन्‍न 
प्रकारके राज्य कर मिलते हैं। अनेकों बार राज्य 
व्यक्तियों के सदश ही नागरिकोके हितमें कुछ एक 

काम करता है । इन कामोका बदला राज्य कर न 

कहा कर फीस या शुल्क कहांता है| शुल्कके लेनेमें 
राज्यको लाभ सिद्धान्त द्वारा सहायता मिल 

सकती है| परन्तु जब राष्ट्र शरीरीके द्वितर्म राज्य राष्ट्रद्ित संबंध: 
काम करता है और किसी भी व्यक्तिको पृथक कार्य्य 
तोर पर पत्यक्ष लाभ नहीं पहुँचाता है, अर्थात्‌ 

जब राज्य युद्धकी उद्घोषणा करता है उस दशामें 

वह शक्ति सिद्धान्त या स्वार्थ त्याग सिद्धान्त या 

प्रभुत्व शक्ति खिद्धान्तके आधार पर राज्य कर ले 

सकता है | ऐसे स्थानोम लाभ सिद्धान्तके द्वारा लामसिद्धान्तकी 
उसको कुछ भी सहायता नहीं प्राप्त दो खकती श्रसफलता 
है। दो खदी पूकी बात है ओर भारतमें अरब 

तक यह विद्यमान है कि देशके शाखक प्रजासे 

राज्य करके तौर पर धन लेते थे ओर उस धनको 

ध्रञञाके दितमे न खचे करते थे। परिणाम इसका 

यह हुआ कि लाभ सिद्धान्तके अर्थोर्मे परिय्तेन 

किये गये और इसको वह रुप दे दिया गया 
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जिसके अज्ुसार प्रत्येकको समान कर देना पड़ता 
था। इन पिछले तीस वर्षोसे विचारकोने लाभ 
खिद्धान्तका स्वेथा दी परित्याग कर दिया है । 
राज्य कर देनेमे ग्राम कल घिचारकोका यह मत 
है कि जनता राज्यको कर इसलिये देती है कि 
राज्य जनताका ही एक अंग है । अनता राज्यको 
अपना जीवन समभ्ूतोी है और हसी लिये तन 
मन धनसे उसको सहायता करना अपना परम 
कष्तंबव समझती है। वर्तमान कालीन भारतीय 
राज्य भारतीय जनताका प्रतिनिधि नहीं है । वह 
उनके जीवनका भाग नहीं है | अबतक वह उनका 
प्रतिनिश्चि न हो तबतक वह उनके जीवनका भाग 
कैसे बन सकता है ? और उसको खहायता पहुँ- 
चाना भारतीय अपना कत्तेव्य कैसे मान सकते दे ? 

अभी लिखा जा चुका है कि लाभ सिद्धान्त 


लाभ सिद्धान्त दकाकी करका पुष्ट करनेमे अखसमर्थे है। लाभ 


से एकाकी कर- 
की पुष्टि नहीं 
हो सकती 


सिद्धान्तफे अनुसार यद्द परिणाम निकल्लता हे कि 
बालकों तथा वृद्धोंकी अधिरू कर देना चाहिए 
और घनिकों तथा जमोदारोंको कम कर देना 
चाहिए। इस पर पू्वे प्रकरणमे प्रकाश डाला जा 
चुका दे अतः यदाँ पर कुछ भो लिखना वृथा 
प्रतीत होता है। सारांश बह है कि लाभ सिद्धान्त 
के अनुसार जमींदारों पर एकाको ऋर कभी नहों 
लगाया जा सकता । 

झाज कल जन खमाज शद्धि लिदधान्तको राज्य . 
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करका आधार बना रही है। प्रतिनिधि सभाएँ 
समुद्धों तथा कम्पनियों पर इसीलिए राज्य कर 
लगाती हैं चूँकि चद श्रधिकले अधिक राज्य कर 
दे सकते हैं। जमींदारों पर राज्य कर लगानेका 
भी मुख्य कारण यही है। 


एकाकी करका क्रिथधात्मक दोष # ; 


किखी हद तक एकाकी कर काममे लाया जा 
सकता है । परन्तु इसमे सन्‍्देह भी नहीं दे कि 


प्रत्येक गस्भीर विचारक इस बातझे पतक्षमे दोगा 
कि पोरुषेय सांपक्तिक कर | साधारण खांपतज्षिक 
, कर | का भाग कभी नहीं हो खकता। रही यहद 
बात कि इसके स्थान पर किल करका प्रयोग किया 
जाय तो इसका उत्तर यद्दी है कि यह विषय कठिन 
है। अ्रतः इसपर आगे चलकर द्वी विचार किया 
जायगा। एकाकी करके मुख्यतः चार दोष हैँः-- 

(१) राजकीय आयब्यय सस्बन्धी दोष । 

(२) राजनैतिक दोष । 

(३) आरायारसम्बन्धी दोष । 

(७) आर्थिक दोष । 





# देखो एस्सेज़ इन टक्सेशन महाशय सेलिग्मैन रचित (१६१५४) 
पू० ७५---६७ 

+ पौरुषेय सांपत्तिक कर > पर नल प्रापटी टेक्स । 
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शे२१ 


एकाकी करके 
मुख्य चार दोष 


हक 


आजन्यबक! 


डसमता सन्‍्तु- 


लनमें दे 
शृज्यकर में लचक 


ऋायकरोंम ल- 
अनक्ीलाबन 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


राजकीय आयव्ययसम्बन्धी दोष | 


राजकीय आयव्ययकी उत्तमतां उसके खंतु- 
लगन # में है अर्थात्‌ आय व्ययसे और व्यय आयसे 
सम बढ़ने पावे । इस उत्तमताको लानेके लिये राज्य 
करमे लचक 4 का होना आवश्यक है। जरुरतके 
खाथ ही राज्य-कर बढ़ाया जा सके और जरूरत 
न दोने पर राज्य कर घटाया ज्ञा सके। राज्य 
करमे लचक होने के लिये दो बांतोंका होना आव- 
श्यक है | एक तो राज्य-कर ऐेसे स्थानों पर लगाना 
चाहिए जहां करकी सात्रा बढ़ाते ही खुगमता से कर 
बढ़ आय शोर दूसरे राज्य-कर बहुतसे भिन्न भिन्न 
श्रेणीके पदार्थों तथा खानोसे प्राप्त करना चाहिये, , 
जिससे यदि एक खानसे किसी कारणसे राज्य 
कर कम आवचे तो इसकी कमी दूखरे खानों से 
पूरी की जाखके | लचकीले राज़करोंका खबसे 
उत्तम उदाहरण आय कर है। आंग्ल बजटका 
संतुलन किस प्रकार आंग्ल आय कर द्वारा दोता 
है, आय ब्यय शाखज्ञ इसको अच्छी तरहसे जानते 
हैं। भौमिक सूल्य पर लगा हुआ राज्यकर सर्च था 
दी लचकरहित है। क्योंकि ग्रार्थिक लगानके 
राज्यकरके तोर पर लिये आने पर राज्यकरको 


जरूरत पड़ने पर ओर अधिक बढ़ाना देशको 


# संतुलन ज« शकिलिब्रियम । 
' लचझऊ > इलेस्टिसिटी । 
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भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


उत्पादक शक्ति ओर उत्पक्तिमं जनताकी रुचिकों 
घटाना है। इसका भयंकर रूप भारतवर्षम देखा 
जा सकता है। बिदेशीय राज्य जनताके कष्टो पर 
तथा देशकी सम्द॒द्धि ओर शक्ति पर कुछ भी ध्यान 
न कर प्रत्येक बन्दोबस्तमे राज्य कर बढ़ाता ज्ञाता 
है। परिणाम इसका यह है कि सारतीय भूमियों 
की उत्पादकशक्ति घटती जा रही है ओर किसान 
द्रिद होते जा रहे हैं। देशमे दुर्भिक्ष तथा द्रि 
द्रताजन्य रोगोने अड़ा बना लिया है | सारांश यदद 
है कि भौमिक सूल्य पर लगा छुआ राज्यकर नहीं 
बढ़ाया जा सकता | यह एक बड़ा भारी दोष है 
जिसको कि भ्ुलाया नहीं जा सकता है। - 
इसके सद॒श ही एक ओर दोष एकाकी करमे 
यह है कि इससे करका खमानतानियम भंग होता 
है। एक साथ जुड़े इुए दो खेतों पर भी राज्यकर 
सवेंथा भिन्न होता है। खन्‌ (८६३ की इवोआ 
रेबेन्यू कमीशन की रिपोर्टसे पता लगा है कि 
भोमिक सूल्य पर १७ से ६० प्रति शतक राज्यकर 
भिन्न भिन्न जमींदारोको देना पड़ता है | यह क्यों? 
यद्द इसी लिये कि आ्राथिक लगानका जान लेना 
बहुत ही कठिन है । लखनऊके आसपाखकी 
ज़मीन अधिक दामकी है । परन्तु आंग्ल राज्य यद्द 
कैसे जान सकता है कि उस ज़्मीनके दामकी 
अधिकतामें किसानका भ्रम कितना कारण है और 
नगरकी तृद्धि कितना कारण है । इस कठिनाईका 


इे१दे 


भारतको दुर- 
बस्था 


करकोी रमानता 


आशिक लगान 
के शानकी क- 
ठिनिता 


भौमिक करका 
नाम लगान 


' राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


परिणाम यह है कि भारतमें झंग्ल राज्यने खगान 
इस सीमा तक अ्रधिक ले लिया है कि इससे 
किसान तबाह हो गये हैं। भौमिक मूल्य पर कर 
लगानेमे यही कठिनता है। भारतमें आंग्ल राज्यने 
किसानोंको तवांह कर देनेकी बदनामी से बचने के 
लिये भोमिक करको लगानका नाम दे दिया है 
ओर भारतकी सारीकी सारी भूमिका अपने 
आपको बड़ा अमीदार कहना शुरू किया है। जो 
कुछ दो । इस प्रकार की युक्तियोसे भारतीय जनता 
वशम नहीं की जा सकती ओर न पशांग्ल राज्यकी 
(गान अधिक लेनेके कारण उत्पन्न हुईं) बदनामी 
ही हट सकती है । % 


राजनेतिक दोष । 


पएकाकी करका दूखरा तात्पय यह है कि 
संपूर्ण सामुद्रिक चुंगीधरोको हटा दिया जाय 
झोर जातीय व्यवसायाके संरत्षणके लिए आयात 
तथा नियांत करका प्रयोग न किया जाय '. इस 
दोषके होते हुए भी किसी देशकी व्यावलायिक 


- उन्नतिसे निरपेक्ष राज्य इसको अपनी कूटनीतिका 


' साधन बना सकते हैं। भारतम आंग्ल राज्य ' 


खतख्न व्यापारकी नोतिको भारतीयों पर लगाने के 


# मद्दाशय सेलिग्मैन लिखित एस्सेज श्न टेक्सेशन (१६१५) 
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लिए एकाकी करके इसी दोषको गुणकी तरह पेश 
कर सकता है। परन्तु संखारके अन्य उत्तरदायी 
राज्य ऐसा करनेमें अलमर्थ है। उनको जातीय 
सम्ठ॒ुद्धि तथा उन्नति अपने खामने मुख्य रखना दे 
अतः वद ऐसा केसे कर सकते है और एकाकी- 
करका कैसे पत्त ले खकते हैं ? यही नहीं, एकाकरी 
करके अवलम्बनसे राज्योकी कर सम्बन्धी शक्ति 
कम हो जायगी। अ्रमेरिकन राज्य भ्रफीम पर 
भयंकर कर लगाता है। यह इसी लिये कि अमे- 
रिकनल जनतामे अफीम ख्ानेका दुव्येंसन प्रबल न 


हो जाय | एकाकी करकी नीतिके अवलमस्बन करने 


से राज्य इस प्रकारके खुधारोंको न कर सकेगा । 
सबसे बड़ा दोष इस करका यह है कि जनताकी 
राज्यके झआथिक मामलोमे उथि घट जञायगी। 
संखारकी सभ्य जातियां अधिक कर लगाने आदि- 
में र'ज्यले रूगड़ती रहती हैं ओर इस प्रकार 
राज्यक स्वेच्छाचारित्वको रोकती रहती हैं । 
एकाकी करके लगनेसे राज्यकरकी लचक दूर हो 
जायगी शौर करकी वृद्धिक्वा प्रक्ष जनताके सम्मुख 
उपस्थित न दोगा | परिणाम इसका यह होगा कि 
अनता राजकीय कारयोंसे निरपेच्त दो जायगो ओर 
जिस दृद तक वद्द निरपेक्ष होगी उस हृदू तक 
उनका स्वातबंय कम दोगा ओर राज्याका स्वेच्छा- 
चारित्व बढ़ेगा । भारतमे कर बूद्धिका प्रश्न दिन 
पर दिन पेचोदा होता ज्ञाता है। परिणाम इसका 


शेर४ 


एकाकी करका 
पक्त उत्तरदायी 
राज्य नहीं ले 


' सकते 


राज्योंकी कर 
सम्बन्धी शक्ति- 
में दास 


निरंकुशता 


ममानता सि 
द्वान्तकी हत्या 


प्रकृतिवादियों 
का भूमि कर 
समर्थन 
वास्टेयरका बि- 
रोष 


मारतमें श्सका 
प्रयोग 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


यह है कि भारतीय जनता स्वातद्रयकी ओर पग 
धर रही है ओर राज्यकी कर वृद्धिकी शक्ति पर 
अपना प्रभुत्व ापित करना चाहती है | # 


सदाचारीय दोष । 

काकी करके पक्तपाती न्‍्यायके आधार पर 

इसकी पुष्टि करते हैं | परन्तु हमको इसीमें स 
है। क्योंकि एकाकी कर न्यायके श्ाधाररूप सतमा- 
नता-खिद्धान्तके अनुकूल कभी नहीं हो खकता ! 
आजकल राज्यको खद्दायता पहुँचाना प्रत्येक 
व्यक्तिका कत्तव्य समझा जाता है अतः प्रत्येक 
व्यक्तिको राज्यको समान तोर पर सहायता देनी 
चाहिए। शुरू शुरूमे प्रकतिवादियोतने सूमि पर 
एकाकी करका पक्त खमर्थेन किया परन्तु वास्टे 
यरने इखका विरोध किया । बाल्टेयरने फर्रासी छी 
शिखानोंकी दरिद्रता तथा निर्धेनताको जवताके 
सम्मुख रखा ओर स्पष्ट शब्दोंमे कद्या कवि भूमि 
पर एकाकी कर लगाना द्रिद्र किलानों पर 
अत्याचार करना है। यही अत्याचार आजकल 
लगानके छुझरूपमे। भारतीय फकिखानों पर किया 
जा रहा है। प्रछतिवादियोंके समयसे अबतक 
भीमिक लगान विषयक अन्धविचार संपत्तिशास्त्र- 
# सेलिग्मैन लिखित ऐसेश इन टेक्तेशन। आगठतोँ संस्करण । 


(१६१५) ए० ७२--७७ । 
+ प्रक्ृतिवादी + फिजियोक्रेट स । 
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आम प्रचलित है। यद्द लोग नूमिमे तो अनर्जित 

आय या आर्थिक लगान मानते है परन्तु उत्पत्ति- 

के अन्य साधनोंमे इस प्रकारकी घटनाको लवेथा 

नहीं देखते । ल्गानके प्रकरण हमने विस्तृत हक तरह 
तौर पर प्रगट किया है कि भूमिमें झार्थिक लगान जो और कम 
के सदश ही पूँजी तथा अ्रममे सी आर्थिक त्गान # ह हु 
है | इस दशाम भूमीय आर्थिक लगान पर एकाकी 

कर समर्थन करते समय पूँजीय तथा श्रमीय 

क्गान पर किस प्रकारसे एकाकी करकी उपेक्षा पूँजी ओर श्रम- 
की जा सकती है? यदि ज़र्मींदार कुछ अमीर हैं. * उपेता कर 
तो व्यवलायपति तथा रेलवे या लोहकिलञ्ञ उनसे _ 

कुछ कम अमीर हैं जिख कारण उनको केरसे 

मुक्त कर दिया ज्ञाय ? यदि भूमिमे प्रकति सहा- 

यक है तो व्यवसायोम भी राज्य तथा भाग्य सहा- 

यक है | सारांश यद्द है कि संपत्ति तथा घन चैय- 

क्तिक घटनाओंके साथ साथ सामाजिक घटनाये 

हैं। यदि एक सामाजिक परिस्थितिसे भूमिका 

मूल्य बढ़ जाता है तो दूसरी सामाजिक परि- सम्पत्ति ऊ५- 
स्थितिसे पदार्थोक्री माँग बढ़कर व्यवखाय लाभ पमें सामाजि 
पर चलने लगते हैं। यदि मारतमें राज्यने ऐेसी पक 
परिस्थिति बना दी है कि वर्थादिके कारखाने 


# आर्थिक लगान ++ इकानामिकरन्ट । पूँजी तथा श्रममें भी श्रार्थिक 
'लगान है श्सके लिये देखो महाशय हाव्सनका “हइ्कानामिक्स शभ्राव्‌ 
डिस्टव्यूशन” या पं० प्राणनाथ लिखित संपत्तिशाल्र । ( जब्बलपुर को 
ओ शारदा ग्रन्थमाला में प्रकाशित) 


३२७ 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


लाभ पर न चल सके ओर तलोगोको कृषिम जाना 
पड़े तो इंग्लेशडम राज्यने ही इससे विपरीत परि- 
स्थिति उत्पन्न कर वहाँके व्यवसायोकों लाभ पर 
पर चल्ना दिया है। सारांश यह है कि उत्पत्तिके 
साधन भूमि भ्रम पूंजी आदि बहुत कुछ पररुपर 
खमान हैं। कब कौन अधिक उत्पादक होगा यह 
भिन्न मिन्न समाजोंकी परिस्थिति पर निर्भर है। 
ऐसी दालतमे एकमात्र भूमि पर एकाकों कर 
लगाना तथा पूंजी ओर श्रपकों करसे मुक्त कर 

देना कभी भी न्याययुक्त नहीं कहा जा सकता। 
. करमें समानता होनी चाहिये। एकाकी करतमें 
यहीं गुण नहीं है । # 


आधर्थेक दोष । 


एकाकी करके आ्थिक दोषको निम्नलिखित 
प्रकार दिखानेका यल्ल किया जञायगा | 
(') एकाकी करका दरिद्र जनता पर प्रभाव | 
(२) एकाकी करका किसानके हितों तथा 
खा्थों पर प्रभाव । 
(३) एकाकी करका समस्ृद्धज़नता पर प्रभाव । 
(१) एकाकी करका द्रिद्रजनता पर घभाव-- 
द्रिद्र ज़नतामे व्यक्तियोकी संपत्ति प्रायः पशु, 


# सेलिग्मैन लिखित एसेज इन टेक्सेशन। आउठवाँ संस्करण । 
(१६१५) १० ७६--परे । 


इ्श्द् 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


कृषिके औजार दल मकान तथा रुपया पेखा दोता 
है। ऐसे जनसमाजमे राज्य सड़कों, पुल्ो, रेलों, 
' स्कूल कालिजों आदिका खर्चा किस प्रकार 
संभाल ? कदाँखे घन प्राप्त करे कि इन कामोको 
करनेमे समर्थ दो सके | ऐसे देशम भूमिका सुल्य 
तथा आर्थिक लगान भी इतना अधिक नहीं दोता 
है कि राज्य ढसपर कर लगा सके | समृद्ध देशो- 
के दरिद्र भागमे भी यही कठिनाई उपस्थित द्ोती 
है | एकाकी कर पतक्षपाती स्वयं भी ऐसे स्थानों 
पर किसी प्रकारके करका समर्थन नहीं करते हैं । 
यदि यह कहा जाय कि ऐसे स्थानोंके लिए देशके 
समृद्ध भाग पर अधिक कर लगाया जाये श्रोर 
दरिद्रभाग पर ख्चे किया जाय तो यह कुछ भी 
युक्तियुक्त नहीं मालूम पड़ता । विशेषतः अमेरि- 
कन लोग तो ऐले करोंके देनेमें कभी भी तैयार 
नहीं हैं। इसमें सन्देद्द भी नहीं हे कि श्राजकल 
यूरोपीय देशोके लोग अपने आपको राष्ट्रशरी री का 
अंग मानने लगे है. शोर इसी लिये दरिद्र भागों, 
दुर्वल व्यवसायों, अवनत जनोको सहायता देनेके 
लिये दिन पर दिन तैयार होते जाते हैं परन्तु प्रश्न 
तो यह है कि एकाकी कर इस समंस्याकों कहां 
तक हल कर खकता है ? वास्तविक बांत तो यह 
है कि ऐसे मामलाौम॑ पए्काकी करसे रक्तीभर भी 
खट्दायता नहीं मिल सकती हे | 


(२) एकाक्की करका किखानके दवितो तथा 


३२९६ 


दरिद्र राष्ट्रॉमे 

एकाकी कर 

लगानेकी कठि- 
नता 


देशके दरिद्र 
भागके लिये 
समृद्ध भागपर 
अधिक करकाः 
लगाना 


किसान शोर 
धप्काकी कर 


किसानों पर 
करकी अधिकता 


श्काकी करके 
लाभ तथा हानि 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्क्ष 


स्वार्थों पर प्रभाव--एक्राकी कर का मुख्य प्रभाव 


यह है कि किसानों पर करका भार बढ़ जाता है #% 
महाशय सैलिग्मैने श्रमेरिकाकी कुछु एक रियासतो- 
के द्वारा इसी खत्यको प्रगट किया है + जिन 
देशोम व्यावसायिक उन्नति नदीं होती ओर जनता 
प्रायः कषिसे जीवन निवांद्द करती है उन देशो में 
कर भार प्रायः किसानों पर ही अधिक होता है | 
भारतकी यही दशा है | भारत जैसे दरिद्र किसान 
शायद ही किसी देशमे हो | .यहाँ इन किसानोंकी 
द्रिद्ृताका मुख्य कारण यह दे कि आंग्ल राज्य 
लगान अ्रपेक्षासे अधिक लेता है और किसानोको 
कर्ज पर तथा एक समय रोटी स्लाकर जीवन 
निर्वाह करना पड़ता है । 

एकाकी करके लगनेसे बहुत स्थानों परसे राज्य 
करका हट जाना स्वाभाविक दी है। परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है जहाँ जहाँ से राज्यकर हटेगा 
वहाँ अवश्य द्वी उन्नति हो जायगी | क्योंकि यद्द 
तभी संभव हो खकता है जब कि राज्यकर किसी 
स्थानकी उन्नतिका बाधक दो | यदि ऐसी हालत न 
हो तो एकाकी करके त्वगने पर और अ्रन्य स्थानों 


परसे करके हटनेसे किसी प्रकारकी उन्नतिकी 


# महाशय सेलिग्मैन रचित ऐस्सेज इन टेक्सेशन। आवाँ 
संस्करण १६१५ | पृ० ८३२--८६) 
' वक्त पुस्तक पृ० ६६-८४ । 


३२३० 


भिन्न पिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


आशा करना तथा है | आस्ट्रेलिया तथा कनाडामें 
कई एक नगरोंमे गृह कर हटा दिया गया, परन्तु 
हुआ क्या ? कर हटने पर भी मकानोका किराया 
कुछ भी कम न हुआ | क्योंकि नगरकी उच्नतिमें 
अन्य आर्थिक कारण इतने प्रबत्न थे कि राज्यकर 
उसकी उचन्नतिम किसी प्रकारकी भी बाधान 
डालता था। सारांश यह है कि एकाकी करकी 
जितनी हानियाँ है उतने लाभ नहीं है | # 


क्‍पदापकामलाका समकनलकामाभक ९ निभाना धतकाभायाानामाात 


२--ड्विगुण कर (7)09]6 7९:८४०४) 


 द्वितुण करका साधारणसे साधारण तथा 
लरलसे सरत्त अर्थ एकद्दी मनुष्य या एकही 
पदार्थ पर दो बार करका लगाना है| यह घटना 
अति प्राचीन होते हुए भी अति नवीन है प्राखीन 
कालमें राजा लोग लोभमें झा कर तथा कर भार 
का कुछ भी ख्यात्न न कर विशेष विशेष व्यक्तियाँ- 
से धन खींचने के लिये द्विगुण करका प्रयोग करते 
थे। यह उन दिनोमे संभव भी था क्योकि राज्यका 
आधार शक्ति सिद्धान्त पर निर्भर था। भारतवर्ष 
आर्थिक स्वराज्यसे वश्चित देश है । यहाँ पर भी 
शक्ति सिद्धान्त दी द्विमुण करके प्रयोगमे काम 
कर खकता है | परन्तु संसारके अन्य सभ्य देशो- 
में उत्तरदायों राज्य हैं भोर जनताकों, झार्थिक 


* महाशय सेलिग्मैत रचित एस्सेज इन टेक्‍्सेशन | प्‌ृ० ८६-६७ 


शेरेएं 


हिगुण करक 
तात्पये 


प्राचोन कालमें 
दिगुण करका 
प्रयोग 


राष्ट्रीय आयदव्यय शास्त्र 


स्वराज्य मितल्रा इआ है। जिसकी सहायतासे 
उन्होंने रकृषिके खटश व्यापार व्यवसायमे भी 
विशेष ढन्नति की है ओर इस प्रकार उनके कर 
देनेके मार्ग बहुत दी अधिक द्ोगये हैं। आरस्ममें 
इन देशोर्म भी भोमिक संपत्ति दी मुख्य खंपत्ति 
समभी जाती थी ओर खारेके सारे राज्यकर भूमि 
दी पर केन्द्रित होते थे। भारतमें भ्रबतक बहुत 
कुछ ऐसी ही दशा है । परन्तु श्रब ये देश खराज्य 
से शक्ति प्राप्त कर अपनी अपनी शक्ति तथा कर्म- 


. 'वतमान कालमें एयताश्रोके अनु पातसे व्यवसायिक तथा व्यापा- 
दिगुण करकी रिक देश बन गये हैं । इनमें पूँजी तथा श्रमका 


सपम्ररया 


श्रमण अत्यन्त शीघ्रताले होता है और यही कारण 
है कि पूँजी पति रहते कहद्दीं हैं और उनकी पूँली का 
विनियोग कहीं ओर ही होता है। इस घटनासे 
इन खभ्य देशों छ्विगुण करका प्रश्ष उठ खड़ा 
हुआ है ओर उसके सरल करनेमें कई ढंगकी 
कठिनाइयाँ उपसित हो गई है। सभ्य देशमें 
व्यक्तियोके व्यवसायिक सम्बन्ध जितने ही श्रधिक 
पेचीदे हैं, उनमें उतने ही अधिक ट्िगुण ऋरके 
प्रक्ष बिकट है| यही कारण है कि इल पर गंभीर 


विचार करनेके लिये इसको निम्नाहड्नित दो 


भागोमे विभक्त करना अत्यन्त आवश्यक प्रती 
होता है-- | 

(१) एक दी राज्याधिकारीके द्वारा द्विगुण 
करका प्रयोग। 


३३२ 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


(२) भिन्न भिन्न स्पर्धालु राज्याधिकारियोंके 
द्वारा द्विणुण करका प्रयोग । 

इनमेसे द्वितीय भोगोलिक है। यदि एक 
भनुष्य रहता एक स्थान पर है ओर उसकी संपत्ति 
किसी दुसरे स्थान पर है तो दोनों ही स्थानके 
राज्याधिकारी उसको अपना नागरिक बनानेके 
लिये उसकी संपत्ति पर राज्य कर लगाते हैं। 


दिंगुण करमें 
भोगोलिक तथा 
राजने तिक का- 
रण 


यद्द घटना जहाँ भिन्न भिन्न विदेशीय राष्ट्रोमे किसी 


ब्यक्तिकी संपत्तिके द्ोने पर उत्पन्न होती है वहाँ 
राष्ट्रलंगठनात्मक देशोके भिन्न भिन्न अन्तरीय राष्ट्री- 
में किसी व्यक्तिकी खंपत्तिके होने पर भी उत्पन्न 
दो जाती है | बहुधा एक द्वी व्यक्तिकी संपत्ति कई 
राष्ट्रोमे होनेसे उस पर दविगुण कर जिगुण तथा 
चतुगुण करका रूप धारण कर लेता है। इसी 
अकार एकद्दी राष्ट्रमे भी द्विगुय करका प्रश्न व्यक्ति- 
योके भिन्न मिन्न व्यावसायिक सम्बन्धोंके कारण 
प्रत्यच्त दो जाता है। यदि एक मनुष्य किसी एक 
_ भूमिके ठुकड़ेको खरीद ले ओर ऐसा करनेमें कुछ 
रुपया कजेसे प्राप्त करे तो उसको ऐसी दशामें 
द्विगुण कर देना पड़ता है जब कि राज्य भोमिक 
संपत्ति तथा कर्जेके धनपर पृथक कर लगाता है | 
इसी प्रकार यदि एक मनुष्य किखी कंपनी का हि रुखे- 
'दार हो और राज्य हिसलों तथा कंपनी पर पृथक 
पृथक कर लगाता दो तो उस पर दविगुण करका 
खगाना स्वाभाविक ही है। इस विषयको रुपष्ट 


और 


द्विगुण करका 
स्वरूप 


व्यवसाय पर 
द्विंगुण कर 
उदाहरण 


द्विगुण॒ कर 
लगाते समय 
सावधानीको 
जहरत 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


करनेके लिये अब हम इल प्रश्नके प्रत्येक भागपर 
पृथक पृथक विचार करना प्रारम्भ करते है | # 
(१) एकद्दी राज्याधिकारीके द्वारा द्विगुण कर- 
का प्रयोग #--दिगुण करका साधारखसे साथा- 
रशु रूप वह है जब कि राज्य वेयक्तिक आय लाभ 
या लंपत्ति पर राज्य कर लगाता छुआ उस व्यव- 
साय पर भी राज्य कर लगा दे जिसमें कि वह 
हिस्लेदार हो । खभ्य देशोर्मे इस प्रकारका 
दिगुण कर आजकल नहीं लगाया जाता हे क्योंकि 
ऐसी दशामें वेयक्तिक आय तथा ब्यावसलायिक 
आय एकही हो जाती है। जब एक पर राज्य कर 
लगा।निसे इश्ट सिद्धि होती दो तो दिगुण करका 
प्रयोग निरथंक दी है। यही कारण है कि आज 
कल द्विगुण करका प्रश्न उस दशाम उत्पन्न होता है 
अजब कि संपत्ति तथा आय पर पृथक पृथक राज्य 
कर लगा दिया जाय। यदि समाजके संपूर्ण 
सस्बन्धों पर एक सद॒श समान तोर पर ही छद्विगुण 


कर लगाया जाय तब तो कुछ भी हानि नहीं हे 


परन्तु यदि ऐसा न होकर भिन्न भिन्न खानों पर 
अखसमान तोर पर द्विगुण कर लगे तो इससे बढ़ कर 


दानिकर और कोई दूसरी बात नहीं है। यहीं नहीं, 
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डिगुय कर लगाते समय जनताके आमदनीके 
स्थानोंको देखना भी अत्यन्त आवश्यक है। क्यों 
कि बहुत बार भिन्न भिन्न करोके देते हुए भी 
समानता नियम संग नहीं दोता हे ओर बहुतबार 
एक सदश शाज्य कर देते हुए भी खमानता नियम 
टूट जाता है। शक्ति खिद्धान्तमं इस विषय पर 
विस्तृत तौरपर प्रकाश डाला जा चुका है। यही 
कारण है कि आश्कल सभी सभ्य देशो राज्य 
कर खगाते समय कर प्राप्तिके स्थानोको देख लिया 
जाता है। अनर्जित आय तथा श्रत्निंत आय, सांप- 
सिक आय तथा भमीय झायमे कर लगाते समय 
भेद भी इसी लिये किया जाता है। श्रमीय आय 
पर सांपक्षिक झायकी अपेक्षा राज्य कर कम 
लगाया ज्ञाता है। नाथ करोलिनामे इसकी सत्यता 
देखी जा सकती है। जिन देशोमे इस प्रकारके 
भेदकोी कर लगाते खमय सन्‍्प्ुख नहीं रखा आता 
है वहाँ पर भी आय तथा संपत्ति पर पृथक्‌ पृथक 
राज्य कर लगाते समय यदि आय संपत्ति जन्य 
ही दो तो पुनः संपत्ति पर कर नहीं लगाया 
जाता है। यददी बात व्यवसायोके साथ है। यद 
प्रश्न चिरका लसे उठ रहा हे कि क्या व्यावलायिक 
संपत्ति पर राज्य कर खगानेके अनन्तर व्याव- 
खायिक लाभ पर पुनः कर लगाना चाहिये वा 
नहीं ? यह क्यों ? यद इसी लिये कि व्यावसायिक 
कासका आधार जहाँ व्यवसाय पतिकी प्रवीयता 


श्र शेशे४ 


राज्य कर तथा 
कर आपि के 


स्थान 


व्यावसायिक 
लाभ पर रा- 
ज्य कर 


द्विंगुस करसे 
कर भार का 
कम होना 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


तथा चतुरता पर निर्भर करता है व्दोँ व्याचसा- 
यिक संपत्तिका आधार हिस्सेदारों पर है। अतः 
आाधारके भिन्न भिन्न होने पर कर भी भिन्न भिन्न 
होना चाहिये। अमरिकाकी मेलखाचैसटलकी 
रियासतमें यही प्रश्न उठा हुआ है। हमारी सम्मति- 
में यह डचित नहीं हे क्योकि इससे राज्य करमें 
अ्रसमानता उत्पन्न हो ज्ञाती है। भूमि पतियों पर 
दि संपत्ति तथा लाभका ख्याज्न कर पृथक पृथक 
कर नहीं लगाया जाता है तो व्यवलायपतियों 
पर ही ऐसा कर क्यों लगाया जाय | यही कारण 
है कि संखारके भिन्न सिन्न सभ्य देशो ६से कड़े 
लाभ तक व्यावसायिक पूँजोको राज्य करते मुक्त 
कर दिया है । यद््‌ इससे अधिक लाभ हो तो उस 
झधिक लाभ पर राज्य कर लगा दिया जाता है । 
स्विट्जरलैएडम तो कर लगाते समय राज्य इसी 
बातका संपूर्ण कार्योमें ध्यान रखते हैं। वहाँ 
४ से ९ प्रति शतक लाभ तह पूंजी पर राज्य कर 
नहीं लगाया जाता है | 
द्विंगुण करने कर भार को दलका करके प्रत्येक 
व्यक्ति का बहुत द्वो उपकार किया | एक दी खान 
पर यदि राज्य कर लगता तो उस स्थान पर ऋर- 
का भार अधिक दो जाता । हिगुण कर के द्वारा 
यही कर मार दो खानो में बांद दिया जाता है । 
परन्तु इलमें सन्देद्द भी नहीं दे। द्विगुण कर के 
द्वारा बहुत बड़ी २ घुराश्यां की जा खकतो हैं । 


३३४६, 
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आर्थिक खराज्य रहित देशोमे राज्य इसी को धन 
स्रींचने का साधन बना सकते हैं और जनता को 
उन्नति करनेसे रोक सकते हैं | व्यावसायिक देशों 
में बहुत खा धन उधार पर लिया जाता है. और 
लखके द्वारा बहुत लाभ प्राप्त किया जाता है। इस 
दशा में अ्रधमरों या उत्तमरणंमे किख पर राज्य कर 
लगाना चाहिये ? इस प्रश्ष का उत्तर देनेसे पू्वे 
यह लिख देना आवश्यक दी प्रतीत होता है कि 
उस अधमरणों की उधार ली हुई पूँजी पर राज्य 
कर कभी भी न लगना चाहिये जो कि विपत्तिमे 
पड़ा द्वो या जिसने कि पूंजी घरेलू ख्चोंके लिये 
उधार पर ली हुई हो | क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर 
कर लगाना उसको ओर तकलीफूमें डालना 
होवेगा, जो कि कभी भी डच्ित नहीं कहा जा 
सकता है। परन्तु जो पूंजी उधार पर इसलिये ली 
जाती है कि उसके द्वारा व्यापार व्यवसाय करनेके 
खसाभ प्राप्ति किया जाबं, ऐसी पूंजी पर राज्य 
कर अवश्य ही लगना चाहिये । कई एक विचारको 
का मत है कि उत्तमर्ण पर ही एक मात्र राज्य 
कर लगाना चाहिये, वह कर प्रच्तेपणके नियमके 
अनुसार अधमयण पर राज्य कर फेक देवेगा। 
द्विगुण करसे बचने की यह बहुत ही उत्तम विधि 
है। कई एक अमेरिकन रियासतोने इस पर 
सफलतासे काम भी किया है । इसमें सम्देद नहीं 
है कि कई एक अमेरिकन रियासतोने ऐसा न कर 


शे२े७ 


द्विगुख कर धन 
खींचने. का 
साधन बत 
सकता हे 


पूंजी पर द्वि- 
गुर कर 


द्विएबष... कर 
को नवीनता 
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अधमर्ण तथा उत्तमण दोनों पर ही प्रथक्‌ पृथक 
ओर कद्योंने संपूर्ण लेन देन पर एक अत्यन्त 
न्‍्यून कर लगा दिया है। इस प्रकारके करको 
खफलतासे एकत्रित करने के लिये प्रत्येक रियासत- 
ने अपनी २ परिखितिके अनुलार कुछ एक 
सुधार किये हैं. ज्ञिनका यदाँ पर देना निरथेक 
प्रतीत दोता है । 

(२) भिन्न २ स्पर्धांलु राज्याधिकारियों के द्वारा 
हिगुण करका प्रयोग #--इसर प्रकारका हिगुण 
कर सर्वथा नवीन हे। प्राचीन कालमें निम्न- 
लिखित तीन कारणोसे इस प्रकारका द्विगुण कर 
प्रचलित न था । जे 

(१) प्राचीनकालमे व्यापार व्यवसाय अन्‍न्त- 
जाँतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय न था। कारखाने खानीय 
थे और पूंजी पति भी उन कारखानोंके पास ही 
रहता था । 

(२) प्राचीनकालमे विदेशियों को शत्रु समझा 
आता था । 

(३) राज्य कर लगाते समय खमानता आदि 
खिद्धान्तोका ख्याल न किया जाता था। परन्तु 
भत्र यह बात नहीं रही है। एक मनुष्य रइता 
किली एक राष्ट्रमं है, डसकी पूंजी किसी दूखरे 
राष्टमं लगी होती है ओर वह व्यापार किसी 
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तीसरे राष्ट्रमे करता हे । वद जदहांसे धन कमाता 
है वहां उस धनको खर्च नहीं करता है। बहुत बार 
वद किसी पक ऐसी खमिति या कम्पनीका सभ्य 
होता है जिसका व्यापार सैकड़ों खथानोंमे होता है । 
इस विचित्र सामाजिक घटनाका परिणाम यह है 
कि ऐसे मतुष्यों पर राज्य कर तगांना बहुत दी 
कठिन हो गया है। प्रश्न यह है कि ऐसे मजुष्य 
पर कहां राज्य कर लगाया जावे ? यदि तो सभी 
राष्ट्रो की राज्य कर विधि एक सदश हो तब तो 
यह कठिनता किसी ह॒द तक दूर हो खकती हे। 
परन्तु यद्द उत्तमव्यवखा आजकल विद्यमान नहीं 
दै। जितने राष्ट्र है उतने दी राज्य कर तगानेके 
तरीके हैं! यह होते छुए भी राज्य कर लगाते 
समय निश्चवलिखित यार बातों का ध्यान करना 
अत्यन्त आवश्यक है | 
(१) प्राचोनकालमे नागरिक पर दी राज्यकर 
लगाया जाता था परन्तु अब अवखाओंके बदल 
जआानेके कारण इल नियमको काममे लाना कठिन 
। आजकल परराष्ट्रीयोंके साथ राष्ट्रके राज- 
नेतिक सम्बन्ध बहुत ही शिथिल हैं। क्योंकि पर- 
राष्ट्रीय पूंजीपति जहाँ रहता दे वहां धन नहीं 
कमाता है और जहां घन कमाता है वहां रहता 
नहीं है | बहुत बार यह भी देखा गया है कि पूंजी 
पति लोग स्थिर तोर पर किसी अन्य राष्ट्रम रहते 
हुए भी अपने राजनेतिक सम्बन्ध उस राबष्टूके 


शक 


राज्य कर ल- 
गाने में ध्यान 
देने. योग्य 
चार बातें 


विदेशीय पूँजो 
पतियों. की 
स्थिति 


राष्ट्रीय यात्रि- 
यों कं राज्य 
कर से मुक्त 
होना 


नगर के स्थिर 
निवासियों पर 
राज्य कर 
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साथ नहीं बनाते हैं ओर अपने आपको पहिले 
राष्ट्रका दी नागरिक प्रगट करते है ।-- 


(२) नगरोमे पर राष्ट्रीय यात्री लोग भी कुछ 
दिनोंके लिये आकर रहते हैं। ऐसे याजियों पर 
राज्य करका लगना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा 
करनेसे उनका यात्रा करना कठिन हो जञायगा। 
जिस नगरमे वद जावे वहांही यदि उनपर राज्य 
कर लग जावे तो उनके लिये यात्रा करना सर्वथा 
असस्भव ही हो जाय । 


(३) बहुतोका विचार है कि नगरके स्थिर 
निवासियों पर राज्य कर अवश्य ही लगना 
चाहिये, चाहे बह सखराष्ट्रीय होवें ओर चाहे वह 
परराष्ट्रीय दोव | परन्तु इसमे निम्नलिखित बातो- 
पर ध्यान देना आवश्यक है। 

()) हो सकता है कि नगरमें संम्ुद्ध लोग पर 
राष्ट्रीय व्यापारी व्यवस्ताथी होवे। इस दशामे 
उनको करसे मुक्त कर देना कहाँ तक उचित 
द्वोगा | 

(() हो सकता है कि नगरके स्थिर निवाखि- 
यौकों परराष्ट्से आय प्राप्त होती हो । दस दशा- 
में परराष्ट्फे धनसे किसी भी नगरका लाभ 
उठाना कहां तक उचित हे ? 


(५3) आयल्ैंशडके प्रवासियाँ तथा अमेरिकन 
रेलवे कम्पनियोंके सम्ठद् दिस्खेदारों पर उन खानो 


रे४० 
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में अवश्य दी कर लगना चाहिये जहांसे कि 
वह लाम प्राप्त करते हैं । 

(७) राज्य कर लगाते समय इस बात का भी 
अवश्य ही खयाल करना चाहिये कि पूंजीपति 
स्थिर तौर पर कहां रहते है, अपनी संपत्ति- 
का उपभोग कहां करते हैं. शोर संपत्ति को प्राप्त 


कहांसे करते है। यदि अंग्रेज लोग भारतसे घन । 
कमाते हैं और लण्डनम खर्चे करते है तो उन पर ; 


दोनो दी स्थानोम राज्य कर लगाया जाना चाहिये । 

आऊ कल उपरिलिखित चारो कठिनाइयोको 
दूर करनेके लिये जातियाने राजनेतिक सम्बन्धों 
के अनुसार व्यक्तियों पर राज्य कर जन लगा 
कर आधिक खम्बन्धौके अजुखार राज्य कर 
लगाना शुरू किया है। स्पर्धालु राज्याधिकारी 
अपने २ राष्टूमे व्यक्तियोके आर्थिक खाथोंकों 
ध्यानमें रख्त कर ही राज्य कर लगाते हैं। 
अथांत्‌ जिख राष्ट्रमे किसी व्यक्तिका जो श्राथिक 
स्वार्थ दो उसीके अनुसार उस पर राज्य कर 
लगाया जाता है। ऐसा करनेमे' आधिक खार्थको? 
घन की उत्पत्ति तथा धन का व्यय इन दो 
भागौमें विभक्त कर दिया जाता है। जिन जिन 
राष्ट्रोम कोई मनुष्य धन की उत्पत्ति करता द्वो तो 
प्रत्येक राष्ट्र उत पर उतना २ राज्य कर लगादेता 
है जितना * कि वद्द वहां धन उत्पन्न करता 
हो।। इसी प्रकार धनके व्यय पर भी राज्य कर 


देकर 


अन्तरोष्ट्रीय 
राज्यों में रा- 
ज्य कर ल- 
गाने में आ- 
थिक सम्बन्ध 
बे मुख्यतः 


ऋतर्जातीय रा- 
ज्यों में राज्य 
कर लगाने में 
राजन तिक स- 
म्बन्ध को मु- 
ख्यता 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


लगाया जाता है। यहाँ पर एक बात सम रणमें दो 
रखना चाहिये कि व्यय पर जितना कम कर लगे 


डउतनाही उत्तम है। स्थानीय या राष्ट्रीय राज्यके 


लिये तो इसका प्रयोग सर्चथा दी बुरा है । 


आजकल अन्तर्राष्ट्रीय राज्योमें कर लगाते . 
समय आथिकस्वार्थंको सामने रसख्र लिया जाता 
है परन्तु अन्तर्जातीय राज्यो्में अभी तक राज- 
नेतिक सम्बन्धकों द्वी खुख्य रखता ज्ञाता है। 
परिणाम इसका यह है कि व्यक्तियों पर अन्याय 
युक्त द्िगुण कर लगा जाता है ओर भारत जैसे 
पराधीत् देशमें आंग्ल पूंज्ोपति राज्य करसे प्रायः 
सर्वथा ही मुक्त द्वो जाते हैं। आर्थिक स्वार्थ 
सिद्धान्तके द्वारा यह समस्या भी हल कीजा 
सकती है| अधिक कर वहां लगाना चाहिये जदां 
से घन प्राप्त किया जाता द्वो ओर न्यून कर वहां 
लगना चाहिये जद्ां कि वद धनकों खच करता 
दो। भारतवर्ष ले आंग्ल फारखाने वाले अपना 
सस्ता माल बेच करके घन प्राप्त करते हैं अतः ' 
बाधककर फे रूपमें धन प्राप्त करना न्याययुक्त 
है। यदि इससे आंग्ल कारखानोको सुकक्‍्लान 
पहुँचे तथा बाघककर भारतीयों पर जाकरदे 
पड़े तो यद भी एक उत्तम घटना है क्योंकि इस से 
स्वदेशीय व्यवलायोक्रो उठनेका अवलर मिल 
जायगा। यददी नहीं, बहुतसे आंग्ज पूंजोपति 
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भारतमे रेलोफे अ्रन्दर रुपया लगा कर घन कमा 
रहे हैं, इन पर भारी राज्य कर लगना चाहिये । 
परन्तु इन बातोौके लिये भारतकों आर्िक स्वराज्य 
झ्राप्त करने को नितान्त आवश्यकता है। राष्ट्रा- 
'त्मक शासन पद्धतिवाले देशाम प्रायः राष्ट्रोके 
अन्दर राज्य कर सम्बन्धी भूगड़े खड़े हो जाते 
हैं। इसका मुख्य उपाय यद्द है कि राज्य कर 
सम्बन्धी नियमोंका बनाना मुख्य राज्यके हाथमें 
दोना चाहिये । जमनीम॑ १०४७०से इसी प्रकारके 
राज्य नियम बनने शुरू हुए थे ओर १६०६ में 
समाप्त हुए । एक जर्मन पर प्रत्यक्ष कर वहाँ पर 
ही लगता है अर्दां पर वद रद्ृता दो | इली «प्रकार 
उसकी स्थिर संपक्ति तथा व्यवस्थाय पर उन्हीं 
सानोंमे कर लगाया जाता है जहां कि वद विद्य- 
मान हो । यदि उसका कई स्थानोमे व्यापार हो तो 
प्रत्येक थानमे उसके सापेतच्चिक व्यापारके अनुसार 
थोड़ा २ कर उस पर पड़ जाता है । जर्मनीमे इस 
प्रकारके नियम राष्ट्रोके विषयमें ही है । स्थानीय 
राज्यम उलका कोई भी कर सम्बन्धो नियम नहीं 
लगता है। परन्तु खिट्‌ जलेंएडने इस कमीको भी पूर्ण 
कर दिया है। बहां घुख्य राज्यदी स्थानीयराज्यके 
लिये कर सम्बन्धी नियम बनाता है । इस विषय 
पर विस्तृत तोर पर विचार करने के लिये अब हम 
उन भिन्न अवस्थाभोको दिखावेगे जिन पर कि 
राज्य करका प्रश्न कुछ कुछ पेचीदा हो जाता है | 
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अवस्थाओं में 
द्विगुण कर का 
स्वरुप 


विदेश में गये 
नागरिक पर 
राज्य कर 


प्रवासी नाग- 
रिक की संप- 
क्तितथा आय 
पर राज्य कर 


राष्ट्रीय श्रायव्यय शास्त्र 


(१) खददेशमे रहते हुए नागरिककी उस 
संपत्ति तथा आय पर करलगाना कहां तक 
उचित है जो कि विदेशम है? इस प्रश्षका उत्तर 
यही है कि जातियांके अन्दर अभी तक राजनैतिक 
सम्बन्ध ही मुख्य है ओर यही कारण है कि 
इक्लेस्ड तथा अमेरिकार्म खनागरिककी उस 
संपत्ति तथा आय पर कर लगा दिया जाता है 
जो कि विदेशम होती है। विचित्रता तो यह है 
कि ऐसे ही कर उस नागरिकको विदेशम मी. 


देने पड़ते हैं। यह छिशुण्र करका एक दूषित 


रूप दे जिसको कि दूर कर देना चाहिये। 
खुशी की बात है कि राष्ट्रीय राज्यों तथा स्थानीय 
राज्योमं अब यद बात बहुत कम हो गयी है । वहां 
आशिक खार्थ सिद्धान्त ही काम करता है । 


(२) प्रवासी नागरिकरक्की उस खंपत्ति तथा 
शथ्राय पर कर लगाना कहां तक डच्ित है जो कि 
विदेशमे है ? यहां पर भी जातियामे राजनेतिक 
सम्बन्ध ही काम करता है। इृष्टान्त तोर पर 
१८४४ में अमेरिकाके अन्दर प्रवाली अमेरिकन 
की उस संपूर्ण संपक्ति तथा आ्राय पर भी राज्य कर 
लगा दिया गया था जो कि विदेशमे थी । इह्ललैण्ड 
तथा आश्टियामें नागरिकताके भावकों यहाँ तक 
नहीं खींचा जाता है ओर इसीलिये ऐसे राज्य 
कर भी नहीं लगाये जाते हैं। इस मामलेपे भो 
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राष्ट्रीय राज्यों तथा स्थानीय राज्योमें आर्थिक 
स्वार्थ सिद्धान्त काम करने लगा है । 


(३) प्रवासी नागरिककी उस संपत्ति तथा आय 

पर कर लगाना कहां तक उचित है जो कि खदेश- प्रवासी नाग- 
में दे ? ऐसे अचखर पर स्वदेशीय राज्योको पूरा रिंके में संप- 
कर न लगाना चादिये। यद्द इसीलिये कि विदे- 7 
शीय राज्य उसपर कुछ राज्य कर लगा सके 
अथवा यही बात याँ सी की जा सकती हे कि 
स्देशीय राज्य पूरा कर लगा देवे और विदेशियों 
को उस पर कर लगानेसे रोक देवे। जो कुछ 
भी हो आजकल स्वदेशीय राज्य ऐसे नागरिकों 
पर पूरा कर ही लगाते हैं । 


(४) स्वदेशमे रद्दते हुए परराष्ट्रीय ( ६]९० ) 
नागरिककी उस्र संपक्ति तथा आय पर कर लगाता पर राष्ट्रीव 
कहां तक उचित है ज्ञो कि वहां पर ही है जहां नागरिक को 
कि वह रहता है ? इसका उत्तर यह है कि रुब- फत्ति तथ। 

छ्रीय नागरिकके सटश ही परराष्ट्रीय नागरिकके 

साथ व्यवहार होना चादिये। यदि स्वनागरिकको 
संपत्ति तथा आय पर राज्य कर दे तो परराष्ट्रीय 
नागरिकको संपत्ति तथा आयक्तो करसे क्यो मुक्त 

कर दिया जाय ? परग्तु इसमें भी सन्देद्द नहीं है 

कि परर।ष्रीय नागरिक पर खनागरिककी अपेक्षा 

अधिक कर खगाना कभी भी उचित नहीं कहा 

जा सकता हे | 


ट्ेछ५ 


'विदेश में स्थि- 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


(४५) खदेशम राघते हुए परराष्ट्रीय नागरिक 
की उस संपत्ति तथा आय पर कर लगाना कहां 


त संपत्तितवा तक उचित है जो कि विदेशमे है? यहां पर 


आय पर राज्य 
फर्‌ 


प्रवासी पररा- 
स्टीय नागरिक 
की संपत्ति त- 
था आय पर 
राज्य कर 


अमेरिका में 
द्िगुण कर 
को समस्या 


आर्थिक खाथ सिद्धान्त पूर्ण तोर पर काम नहीं 
कर सकता है। अतः राज्य कर किसी न किलो 
ह॒दू तक लगना चाहिये। इज्जलैश्ड तथा जरमनोमे 
संपूर्ण नागरिकोंकी आय पर चाहे वह खराष्ट्रीय 
हो चाहे वह परराष्ट्रीय दो--एक सद॒श राज्य कर 
खगता है ओर आयके स्थानोंका सी ख्याल नहों 
किया जाता है । 

(६) प्रवासी परराष्ट्रीय नागरिककी उस 
संपत्ति. तथा आय पर कर ,लागाना कहां तक 
ढचित है जो कि खराष्ट्रमे ही हो? आज फल 
सभी राज्य उस संपत्ति तथा आय पर कर लगा 
देते है जो कि खराएमें ही हो । इस बातका वद्द 
कभो भी ख्याल नहीं करते हैं कि नागरिक खराष्रीय 
है या परराष्ट्रीय है ओर कहां रहता है। १:४४ का 
अमेरिकन राज्य नियम भी इसी बातको प्रगट 
करता है # | 

अमेरिकाम कुछ एक वर्षोसे द्विगुण करका प्रश्न 
बहुत दी विकट रूप धारण कर रहा है। एक ही 
संपत्ति पर भिन्न २ राष्ट्रोके कर लगनेसे कई बार 
पाँच गुना तक कर एक ही मदुष्यको देना पड़ता 


शतक + * ० ड-न-व अ््पपक के डा कला अस+ +-नपलक क फल हनन मल ही खिनन-ममपनन+»- 





(कर के ७ के के के लीन नता४- कह हिमालय पलक के पन्ना अर "+ा दमयाक+-प लत पक» जाप #कासा2 8 फन.. 


# महाशय सेलिगमेन रचित ८ इनसेस टेकक्‍्सेशन (पृष्ठ ११६-१२०) 
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है। इस बुराईको देख करके कुछ एक रियासतंने 
सीधे मार्ग की ओर पग धरा है। आजकल इकु- 
लैराडम जायदाद कर पर बड़ा भारी विवाद है। 
इज्ञलेए्डके भयंकर जायदाद कर्रांके विरुद्ध पिछली 
इस्पीरियल कान्फरन्खमें न्यूज़ीलैएडने श्राचाज 
बठायी थी। अन्य आग्ल उपनिवेश भी इसी बात 
को अल्ुभव कर रहे हैं । यही कारण है कि, जाय- 
दाद कर पर पृथक्‌ विचार करना हम आवश्यक 
समभते हैं । 


३-जायदाद प्राप्ति कर & 
!"॥6 १497९277780 06 (४5. 


आजकल जायदाद प्राप्ति करका प्रचार प्रायः 
लोकतन्त् राज्यामें ही है | प्राचीनकालमें भी लोगों प्राचोन काल 
को इस प्रकारके कर प्रायः देने पड़ते थे। रोममें में जायदाद 
वृद्ध सैनिकोंको पेन्शन देनेके लिये जायदाद अ्रहणण॒ #प्ति कर 
करनेवालोसे कुल जायदादका 5७ भाग करके 
तौर पर ले लिया जाता था। मध्यकालम भी ऐसे 
करका अभाव न था। इसमे सनन्‍्देद भी नहों हे कि 
उन दिनोमे इसको करका नाम न दे कर राज्य 

# मदहाशय सेलिगमेन रचित एस्सेज़ इन टेक्शेशन (१६१५) 
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मदहाशन सेलिगमेन रचित प्रोम्ेसिव टेक्सेशन (१६०८) ५० 
३१६-३२२ । 


देखे 


'लीकतन्त्र रा- 
ज्यों का दो 
कारणों से 
जावदाद प्रा- 
प्रि कर से प्रेम 


जायदाद प्राप्ति 
'करके सिद्धान्त 


राष्ट्रीय आवव्यय शास्त्र 


को बल कायल वषमा दी जाती थी जो कि डसको 


संपत्ति या जायदाद पर व्यक्तियोकी खत्व देनेके 
कारण मिलती थी। अभो लिखा जा चुका है कि 
झराजकल जायदाद प्राप्ति करका प्रचार प्रायः 
लोकतन्त्र राज्यमें ही है। इज्ञलैणड, स्विट्जलेंणड, 
आप्रेलिया, अमेरिका आदि देशोर्में जनता को यह 
कर देना पड़ता है। प्रश्न उत्पन्न होता है लोकतन्त्र 
राज्य ही इसको विशेषतः क्यों पसन्द करते हैं? 
इसका उत्तर दो तरीकेसे दिया जाता है। 

(0) कुछ एक विद्वान यह खमभते हैं कि 
आधुनिक लोकतन्श्र राज्योका क्रकाव समष्टिवाद 
की ओर है। वह व्यक्तियोंके पास पृथक्‌ २ बहुत 
धन या संपत्तिका होना एसनन्‍्द नहीं करते हें 
ओर यही कारण है कि वद जायदाद प्राप्ति कर 
लगाते दे श्रोय उसको भी क्रमवुद्ध रखते हैं । 

(3) कुछ एक विद्वान यह समभते हैं. जाय- 
दाद प्राप्ति कर समानता तथा शक्ति सिद्धान्तके 
सर्चथा अजुकूल है अतः उसका लगना उचित ही 
है। इस पर 'राज्य करके नियम? नामक परिच्छेदमें | 
प्रकाश डाला जा चुका दे अतः इसको यहां पर 
पुनः न दुद्दराया ज्ञावेगा । 

जायदाद प्राप्ति करको कई एक सिद्धान्तोंके 
द्वारा पुष्ठ फिया जाता है। जिनमेंसे जहां कुछ 
मम क परिपूर्ण है वहां कुछु एक खत्य 
भीददे। 


कक 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


() 
राष्द दायादमागी सिद्धान्त । 
(]'॥6 ६6९०7ए 0० 8:86 ९००-४९०१४59) * 
शुरू शुरूमे जायदाद प्राप्ति करके विषयम यह 


कदा जाता था कि दुरके सम्बन्धियोंको जायदाद . 


भ्राप्तिका अधिकार देनेदे बदलेम राज्यको उनसे 
कर लेना चाहिये। मदाशय वेन्थम तो इससे भी 
कुछ और शआगे बढ़ गये और उन्होंने कह दिया 
कि दूरके सम्बन्धियोकोी जायदाद मिलना ही न 
चाहिये। जायदाद देनेका अधिकार भी किसी 
हद तक है। जो चाहे जिलको अपनी व्ायदाद 
दे यह ठीक नहीं हे। हमारे विचारमे वेन्थम 
का यह कथन किसी हृद्‌ तक ठीक है क्योंकि 
आजकल थयोदरूपीय देशोमे प्रायीन पारिवारिक 
सम्बन्ध शिथित्न पड़ गया है। इस दशाम दूरसे 
दूर सम्बन्धीको जायदाद देना निरथ्ेक है। महा- 
शय ब्लन्श्लीके भी यही विचार हैं । परन्तु उनके 
विचारोंका आधार वैन्थमसे सर्वथा भिन्न दे। 
चद् राष्ट्रके ऐन्द्रिय लिद्धान्तके पक्चपाती दे अतः 
राष्ट्रको भी वह बैयक्तिक जायदादका हिस्लेदार 
तथा दायादभसागी समभते हैं । श्राजकल मद्दाशय 
एन्डू कानेगी (370१7८ण ००77८४१९) इसी विचार 


# मदहाशय सेलिगमेन रचित एसेज श्न टेक्शेशन (१६१५) पृ० 


१३२७-१३० 


3२४५ 


बेन्थम का मत 


ड्जन्श्ली को 
सम्मति 


पण्ड , कानंगा 


बन का सभान 
विभाग करना 
राज्य का का 
मृद्े 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


के प्रसिद्धपोषक हैं। यहां पर दमको जो कुछ 
कद्दना है वद यददी है कि धरायोन कालसे अब तक. 
जायदाद प्राप्ति तथा सम्बन्धीका विचार पारिवा- 
रिक खूनके साथ जुड़ा हुआ है । राष्ट्रका व्यक्तियो- 
से इस प्रकारका कुछ भी सम्बन्ध नहों है। इस 
दशामं “सम्बन्ध! शब्दके अर्थंकों राष्ट्र तकख्रींच 
लेना कभी भी उचित नदीं कद्ा जा खकता है | 


(7) 
समष्टिवादी सिद्धान्त । 
(7796 ६४९०:ए 0 5002[577) * 


इस सिद्धान्तके प्ृष्ठपोषक राज्यको धनके 
समान विभाग करनेका एक मुख्य साधन सम- 
भते हैं। शुरू २ में यद सिद्धान्त समशिवादी न 
था | मिलनेही सबसे पहिले पद्दित यह लिखा कि 
स॒त्युके अनन्तर संपत्तिको अहण करनेवाला 
नियत करना व्यक्तियोंका काम नहीं है। यह 
अधिकार राज्यका दी है। जो कुछ भी द्वो। 
अब तक योखर्पीय जन समाजकों यह विचार 
खीकृत नहीं है। भारत तथा योरुपमें तो श्रभी 
तक यह कानून है कि पितृपितामहोंकी ख्िर 


संपत्ति पर पुत्रोका अधिकार है। पिता बिना 


# महाशय सेलिगमेंन रचित ए्सेज इन टेव्शेशन (१६१५) 
पू० १३२०-५१ २३१ । | 


३५० 


भिन्नमिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


घुत्नोकी सम्म तिके उस खंपत्तिको किसीको भी 
नहीं दे सकता है । आजकल विचारक लोग मिल- 
की सस्मतिको समष्टिवादके आधार पर पुष्ट 
करते हैं। समष्टिवाद्के खण्डमें ही हम इस पर 
अकाश डाल चुके हैं। अ्रतः इसको अब यहां पर 
छोड़ देना ही डचित समझते है । 


(7) 
सेवाव्यय सिद्धान्त ' 
((.05६ 0६ 5८7५४0९६ ॥"॥8079)* 


बहुतसे विद्वान जायदाद प्राप्ति करकों कर न॒ जायदाद प्राप्ति 
समभ करके शुर्क समभते हैं। उनका, विचार ४४ 7भा शुर्क * 
है कि दीवानी अदालतोका खर्चा निकालनेके 
लिये राज्य जायदाद प्राप्ति करको लेता है। क्यों 
कि दीवानी अदालतोसे अ्मीरोको ही जादा लाभ 
है। हमारे विचारमे इस खिद्धान्तमें दो दोष हैं 
जिनके कारण इस खिद्धान्तकों स्वीकृत करना 
कठिन हे । 

(क) इस खिद्धान्तके अनुसार जायदाद 
प्राप्ति कर की मात्रा बहुत थोड़ी होनी चाहिये । जायदाद प्रामि 
क्योंकि बहुतसे देशो ज्ञायदाद प्राप्ति कर दीवानी *र की नत्त 
अदालतोके खचोंसे किसी दृद॒ तक अधिक लिया 
. जाता है। इड्लैण्डमे देरसे यह कर राज्यकीय 

# मददाशय सलिगमेन रचित ऐस्सेस इन टेक्शेशन ( ८६८५) | 
9० १२२ | 


श्रे औ५ १ 








राजकाय अ- 
धिकार प्राप्ति 
क्र 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


आयका साधन है। यदि सेवाव्यय सिद्धान्त सत्य 
हो तो बह न होना चाहिये । 

(सत्र) खबसे बड़ी बात तो यह है कि सेवा- 
व्यय खिद्धान्तके अनुसार जञायदाद प्राधि कर 


क्रमदुछझ ना दहोऋर ऋमागत हाल शोल होना 


चाहिये! अझथोत्‌ वड़े २अमीरोंसे यह कर कप लिया 
लाना चाहिये और दरिद्रोसे जादा। यद कृपों ? 
६ इसी किये छि संख्यामे अमोरोफे ऋपगड़े 
ल्द्वो पी अपेता कम होते है ओर डन हा फैस ता 
ः शरिक्ष ही किया जा सकता है। अपेसिका की 


सम स्थिसतने (८८३ में एऋ बार ऐलाः 
< झगाया धर ओर उसको ऋमषागत हास 


क्र 


६४५ है 


प्‌ 


0, की 
री 


था 


छू रखा था। परन्तु अरसमोी तक अन्य किखी भो 

श्र यह गं है। जब तक यह बाठ न हो 

हब ठक् से हिद्धान्त फैले ठोऋ कहा हा 
ता हे 


धर) 
स्वत्व झूल्घ सिद्धान्त । 
(?7९९ ०६ छ797626 प्रष०ा पर) * 


बहुतसे विचारकोका मत है कि चूंकि राज्य 
व्यक्तियोकोी अपनी संपत्ति एक दूखरेकों देनेको 
अधिकार देता है अतः इस अधिकार देनेके बद्‌ले- 


अर -+न+न मममकज.. 3 आम 2. »अनममकान- >ओ 





(जन विन अमन ू न “सलमान न-ननननकणनक 
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मिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार ़ 


में बह जायदाद प्राप्ति करको लेता है। खारांश 
यह है कि जायदाद्‌ प्राप्ति कर खत्व देनेका सूल्य 

। इसको शुल्क नहीं पुकारा जा खकता है क्‍यों 
कि यद अदालतके ख्ोंकों पूरा करनेके लिये ही 
धकमान्न नहीं लिया जाता है। परन्तु यह विचार 
कभी भी स्वीकृत नहीं किया जा खकता है। फयोकि 
आज कल लोग दिन पर दिन अधिक स्वतन्त्रता की 
, भोर जा रहे हैं। 'संपत्तिका एक दूखरेको देना? 
यह चैयक्तिक अधिकार है। यह वह वस्तु नहीं है 
जोकि राज्यकी कृपासे व्यक्तियाँंको मिलनी हो। 
इस दशाम स्वत्व मूल्य सिद्धान्त कभी सी माना 
नहीं जा सकता है क्योंकि वह संपत्ति दान तथा 
संपत्ति परिवत्तेनः सम्बन्धी वैयक्तिक अधिकार 
का धातक है | यद्दीं नही | यदि साधारण संपत्ति 
करके साथ साथ किसी राज्यमं यद भी कर लग 
जावे तो कश्यों पर यह द्विगुण करका रूप घारण 
कर सकता है ओर इस प्रकार असमान तथा 
अन्याययुक्त दो सकता है | 


(४) 
आय कर सिद्धान्त । 
([79९0776 85 7'6079)# 


इस छिद्वान्त 
में दोष 


कुछ एक विद्वान जायदाद्‌ प्राप्ति करको एक "दाद प्राहि 


कर एक प्रकार 
अफारका आय कर दी खममककते है | डनको अकारका भाय कर दो खमभते दे । डनको सम्मति का आय कर है 


# मदहाशय सेलियमेन रचित एस्लेज श्न टेक्सेशन पृ० १३३--१३४ । 


३४४५ 


बविधवाश्रों का 
जायदाद प्राप्त 
करना 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


है कि जायदादके मिलनेसे व्यक्तियोंकी कर  देने- 
की योग्यता बढ़ जातो है श्रोर उनकी आय भी 
पूर्वांपेक्षा अधिक हो जाती है अतः इसको आय कर 
ही समभाना चाहिये। हमारो खम्पमतिम॑ इस 
विचारको सत्य माननेसे पूर्व एक दो बातोका 
अवश्य हो ख्यात्न कर लेना चाहिये। जायदाद 
प्राप्ति करको साधारण आयसे उपमान दे कर 
सटझकी झायसे उपमा देनी चाहिये । निःसनन्‍देह 
इससे कर देने की शक्ति बढ़ ज्ञाती है परन्तु इस- 
से राज्यको स्थिर आय नहीं हो सकती है| खाधा- 


, रण आय करका मुख्य गुण स्थिरता है जब कि 
' जायदांद्‌ प्राप्ति करमें यही बात नहीं है। बहुत 


बार यद्द भी देखा गया है कि जआपदाद प्राप्तिसे 
व्यक्तियोंको कर देनेकी शक्ति नहीं भी बढ़ती है। 
विधवा स्रियोको जब जायदाद मिलती है तो वह 
प्रायः उससे अपने खर्च ,ही निकालती हैं । 
यह बहुत कम देखा गया है कि स्त्रियां उस जाय- 
दादको अधिक घन कमानेकां साधन बनावें। 
परन्तु इसमें सन्देद्द भो नहीं है मलुष्योंके रहते 
खर्चा भी बहुत दोता है | वही जायदाद जब स्त्रियों 
को मिलती है तो खर्चे के कम होनेसे एक तरीकेसे- 
प्रायः आयका साधन भी बन जाती है झौर श्खसे 
उनकी कर देने की शक्ति भी बढ़ जाती है। खां- 
रांश यह है कि आायदाद प्राप्ति कर पक प्रकारसे 
साधारण भाय कर का सहायक कर है। 


३५७ 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 
(४१) 
एष्टकर सिद्धान्त । 
(॥39९८ बज १॥6९०79)* 


कई एक विदयारकोका मत है कि लोग जीते शवत्यु पर राज्य 
जी संपत्ति करसे प्रायः बच जाते हैं अतः उनके ०, 
मरनेके बाद उनकी संपत्ति पर राज्य कर लगना 
चाहिये | इस विचारकों मानना कठिन हे क्योंकि 
मनुष्य जीते झी संपत्ति करले न बच करके पक 
मात्र पोौरूषेयकरसे द्वी बचते है। यदि इसको 
सच भी मान लिया जावे तो यद्द कौन बता 
खकता है कि कोन मनुष्य अपने जीवनभ राज्य 
करकी कितनी राशिसे बचा है। बहुतसे मनुष्य एष्ठ कर सि- 
अपनी संपत्तिके अनुलार राज्य करको दे भी देते दान्त में अस- 
हैं। इस दशामें जायदाद प्राप्ति कर किस प्रकार “ता नियम 
न्याययुक्त ठहराया जा सकता है जब कि वह की 
व्यक्तियोकोीं न देख करके संपत्ति पर ही लगाया 
जाता दो | यह कोन सूत्र बना सकता है कि जो 
अधिरू संपत्तिवाला है वही सबसे अ्रधिक राज्य 
करोंसे बचा है। सारांश यह है कि समानतातथा . 
ज्यायको भंग करनेके कारण पृष्ठ कर सिद्धान्त 
कसी भी नहीं माना जा खकता है ! 





# मद्दाशपत्र सेलिगमेन रचित एस्सेक्ष इन टेक्शेसन पृ० १३५ । 


३५४ 


अआायदाद आप्ति 
कर का संचित 
यूंजी से संबंध 


आयकर सि- 
ड्ान्त की उ- 
कसतमता तथा 
कोष 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 
(४१) 
साचित पूंजी आय कर सिद्धान्त |# 

बडुतसे विचारकोंकी सम्मति है कि ज्ञायदाद 
प्राप्ति कर इसलिये डचित है कि वह खंखित 
पूंजी पर एक बारी दी पड़ता है और थोड़ा २ 
करके बारंबार नहीं लिया ज्ञाता है। हमारे विचार- 
में यह बात ठीक नहीं है | प्रश्न तो यह है कि कया 
आधुनिक आय या पूंजीकर ब्यक्तियोंको देना 
पड़ता है वा नहीं? यदि देना पड़ता है तो 
आयदांद प्राप्ति कर द्विगुण कर हो जावेगा ओर 
यदि नहों देना पड़ता है तो जायदाद प्राप्ति कर 
असमान हो जावेगा । दृष्ठान्‍तत तौर पर यदि 
भिन्न २ आयु वाले एक जैसे दो अमीर आदमी 
मर तो उनको जायदाद प्राप्ति कर तो खमान 
देना पड़ेगा जब कि वह लोग मिन्न २ अच्ुपातसे 
राजकीय करोसे बचे हैं । यदि संचित पूंजी आय 
कर सिद्धान्त सत्य हो वो जायदाद प्राप्ति कर 
संपत्तिके खान पर आंयुके अनु खार क्रमचुद्ध दोना 
चाहिये, जो कि क्विसी देशमें भी नहों है । 

सारांश यह है कि जायदाद प्राप्ति करके 


संपूर्ण सिद्धान्तोमे आय कर खिद्धान्त द्वी खचाई 


नी यिभानियनक फेकलीपननी नलनलन.. 


# महाशय सेलिगमेन रचित एसेज इन टेब्शेसन १० (१६१५) 
१३५-१४१ । 
पबलिक फ़ाश्नन्स बाई बोस्टेवटल १० ५२६। 


३५६ 





भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


के कुछ २ पास पहुँचता है। कठिनता जो कुछ है 
वह यह है कि इस सखिद्धान्तके अलुसार यह कर 
क्रमवुद्ध न होना चाहिये। परन्तु खभी राज्य 
इस को क्रमवृद्ध ही देखते है। बड़ी संपत्ति पर जिस 
झलुपातसे राज्य कर लगाया जाता है उसी अनु 
पातसे अदप संपत्ति पर कर नहीं लगाया जाता 
हे | इंग्लेर्डमे इस करको लगाते समय संपत्तिको 
दो भागौमें विभक्त कर दिया जाता है। मिन्नर 
कस्पनियोके हिस्से तथा प्रामेसरी नोदख आदि 
पर जञायदाद प्राप्तिकर और भौमिक संपत्ति पर 
राष्ट्रीय कर लगाया जाता है । 


प्रश्न तो यह है जायदाद प्राप्ति कर क्रमवृद्ध 
होना चाहिये वा नहीं? दूरके सम्बन्धियोके 
कनुसार क्रमचृद्ध होना चाहिये इसको तो सभी 
विचारक मानते हैं। संपत्तिकी श्रधिकताके 
झनुसार क्रमतुद्ध होना चाहिये इसपर अभी तक 
विद्यारकोका मत भेद है। वास्तविक बात तो 
यह है कि राज्य परिखितिके अज्ुसार काम करते है। 
घनकी झावश्यकता है और जायदाद्‌ प्राप्ति कर 
उनको मिल खकता है अतः वद्द उसको लगाते हैं. राज्य परि- 
जनता संमष्िवादकी ओर जा रही है अतः वदह॒ स्थिति के श्र- 
उस करको क्रमवृद्ध कर रहे हैं। किसी एक उतार काम 
सिद्धान्तके द्वारा जायदाद प्राप्ति करकी घटना- “ये 
को दल करना कठिन है । 


३५७ 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


४-साधारण संपत्ति कर । 

(7१९ (>७३९४०) 9709९7:ए (४७5) 
साधारण सं- साधारण संपत्ति कर लगाते समय इस बात 
पत्ति कर का पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि सतत्ति 
3 उत्पादक है वा अनुत्पादक है, व्यवलाबिक है या 

खिर है। प्रत्येक मनुष्य की संपूर्ण सं पत्तिका आजु- 
मानिक सूल्य लगा लिया जाता है ओर उस पर 
राज्य करकी मात्रा निश्चित कर दी जातो है। 
इल करका खब से बड़ा दोष यद है क्लि यह 
अन्याययुक्त है। संपत्ति प्रिन्न २ प्रद्ार की दोतो 
है। बहुत खी संपत्ति आयका साधन होतो है 
ओर बहुत सी संपत्ति एक मात्र घर या शरीर- 
को ही सजातो है। इस दशा संपत्तिक्तो एऋ 
खडश सान करके राज्य कर लगाना अश्र्भुत्पादऋ 
संपत्तिवाले मनुष्यों पर भयंक्रर अत्याचार 
करना है। यदि संपत्तिका अनुत्पादक तथा उत्पा 
दकके विचारसे वर्गीकरण करके राज्य कर 
लगाया जाघचे तो इसमें बहुत कठिनाइयां उपखित 
हो सकती हैँ ओर करका खझुगमतागुण नष्ट हो 
खकता है । इसको समभनेके लिये यद्द जान लेना 
अत्यन्त आवश्यक है #िं इस करको किस प्रकार 
तेगाया जाता हे । 
साधारण सं- अमेरिकार्म सिन्न २ नगरोंझे कराध्यक्त एऋ 
पत्ति करके रजिष्टरमे प्रत्येक नागरिकक्ी संपत्ति लिलते 
' अयोगकी विधि हैं. कर उसका आजुमानिक मूल्य लगते है । इस 


शेएक 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


आल्यके अनुसार ही प्रत्येक नागरिक पर राज्य- 
कर लगता है। इसमें कठिनता यह है कि खंपत्ति 
दो प्रकारकी होती है। खिर संपत्ति तथा पोरु- 
'बेय अखिर संपत्ति । यदि एकमात्र सिर 
संपत्ति ही होती तब तो इस करमें किसी 
प्रकारका भी दोष नहीं होता। सारी गड़बड़ 
अख्िर संपत्तिके कारण मच गई है | लोग अ्श्िर 
संपत्तिका ठीक ढंग पर राज्यकों पता नहीं देते 
हैं ओर सैकड़ों कसमें खाकरके भी अपनी अखिर 
संपत्तिको राज्य करसे बचा लेते हैँ। परिणाम 
इसका यह होता है कि लोगोमं इस करके कारण 
बेईमानी छुल्ल कपट बढ़ता जाता है और स्थिर 
खसंपत्तिवाले पुरषोपर साराका. सारा राज्यकर 
पड़ जाता है । 

साधारण संपत्ति करका अमेरिकाम दी बहुत 
प्रचार है। इस करके अवलम्बन करनेका पक 
यद्द भी कारण है कि राज्यके खर्चे बहुत बढ़ गये 
हैं जब कि इसको आमदनी उतनी होती नहीं है । 
जो कुछ भी हो। यद्द कर बहुत ही द्ाानिकर 
है। इसके निम्नलिखित बड़े २ दोष हैं जिनको 

कभी भी सुल्लाया नहीं जा सकता है। # 





# दी साइन्त आफ फाइ्नान्स । हेनरी काटर अआ्रादम लिखित 
(१८६८) ४० ४३४-४२६ । 


३४& 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 
१--साधारण संपति करके दाष | 


१०-( क ) साधारण सम्पत्ति कर एक सहशुः 
नहीं हो ता है:---आ ज्कल राज्य अपने ख्चों को अपने' 
सामने रख लेता है और फिर उन खर्चोंछे अलु- 
पातसे भिन्न २ विभागों पर राज्यकर बांद देवा 
है । यह बड़ा भारी दोष है । क्योंकि इललले कर- 
का भारी हो जाना बहुत संभव है | उचित तो यह 
है कि राज्य पहदिले पहिल्ल यह देख लेवे कि उसको" 
किन २ खानोंसे कितना २ धन मिल्न सकता है 
ओर इसके देखनेके अनन्तर फिर भिन्न २ स्थानों' 
पर उनकी शक्तिके अनुसार राज्य कर लगा देचे। 
यदि कोई राज्य ऐसा न करे और अपने ख्ोंके 
अनुपातसे कर लगा देवे तो करका बढ़ जाना 
स्वाभाविक ही दे ओर लोग ऐसे भारी करले 
बचनेका यत्न कर तो अ्ाश्चर्य करना बृथा है। 
अमेरिकाकी करप्रणाली दोषमय है । मिन्न २ रिया- 
सतोके राज्य कर सम्बन्धी नियमोक्ेमिन्न २ होनेका 
परिणाम यह है एक रियासतमे रेहवे लाधन पर 
प्रतिमाइल करकी मात्रा बहुत ही अधिक है ओर 
दूसरी रियासतम उसको घास चरानेवाली भूमिके - 
सदश करसे मुक्त कर दिया गया है # 


व्यक्तियों पर 
असमान तोर 
यर पड़ता हे 


# एस्सेज शन टेक्शेशन इन अमरीकन इस्टेट्स पन्‍्ड सीटीज़,, 
पु० १६२ । 


बे६० 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


साधारण संपत्ति कर लगानेके लिये नाग- नागरिकों से 
रिकोले उनकी अपनी २ खंपत्ति पूछी जाती है। “की संपत्ति 
प्रत्येक नागरिकको संपत्ति बताते समय कसम हो 
खाना पड़ता है कि वह सच बोल रद्दा है। अमे- 
रिका की ज्याजिया रियासत प्रत्येक नागरिकको 
यह कसम खानी पड़तो है कि “मेंने राज्य करकी 
सूची ठीक ढंग पर पढ़ ली है तथा समझती 
है। में अपनी संपत्तिको छिपाऊंगा नहीं । राज्य 
कर लगानेके लिये में श्रपनी संपत्ति बता दूँगा। 
इत्यादि २१ # इन कलमोके खाते हुए सा प्रायः 
नागरिक लोग अपनी संपत्ति का पूर्ण तौर पर भाटी कत्तमें 
राज्यको पता नहीं देते हैं। परिणाम इसक्रा यह 
है कि झूठे छुली कपटी नागरिक तो राज्य करसे 
बच जाते हैं और खसत्यवादी तथा स्थिर खंपत्ति 
वाले नागरिकोको संपूर्ण राज्य कर देना पड़ता 
है। यही कारण है कि यह कर सबको एक 
खटश तौर पर नहीं देना पड़ता है। 


( ख ) यद स्पष्ट ही है कि कराध्यक्ष खाधा- 
रण संपत्ति पता लगाते समय खिर खंर्पात्तिको 
शीघ्र ही जान सकते है जब कि पोरुषेय संपत्तिकाः 


# एसेज इन टेक्शेशन बाइ सेलिगमेन (१६१५) ए०२०-२२ 
+ दी साश्न्स आफ़ फ़ाइनान्स बाइ हेनरी काटर आदम 
(१८६८) १० ४३६-४३८ । 


इेद१ 


स्थिर संपत्ति 
तथा पौरुषेय 
संपत्ति पर 
असमान तौर 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


जानना उनके लिये कठिन दोता है। इसका परि- 
शाम यह है हि खमानसे समान राज्यकर असख- 
मान करका रूप धारण कर रहा है। महाशय 


बर कर पहता है सलिग्मैनका कथन है कि “पौरुषेय संपत्ति पर कर- 


च््क 


का भार कभी भी पूरे तोर पर नहीं पड़ता है। 
यही कारण है कि पोरुषेय संपत्ति जिस अन्नुपात- 
में बढ़ती है कर भार उसपर उसी अनुपात कम 
हो जाता है। अर्थात्‌ कि किसी पुरुषकी जितनी 
यह संपत्ति बढ़ती है # उसपर उतना ही ऋर कम 


4७७७७ ७५० “ना मनन 33न-+नीनन न नमन मीन ननकनन9 कक पकने जा ७७9५>3५3+-न_ल न निरनमन-«नम५े + वन नननान मनन. भ 3 २५५3 यमन निनननपननन-सनननननननर फाजानमण जनक ५७+>मनन+ ५. 





* अमेरिका की १०वीं गणना पत्रमें लिखा हे कि १८१०से १८८० 
तक स्थिर संपत्तिका मूल्।व ६६6६३से १३०१६ दशलाखडालजंजा 
पहुंचा परन्तु अस्थिर संपत्तिका मूल्य ५१११ से ३८६६ डालज तक 
घट गया । यह क्‍यों ? यह इसोलिये लोगोंने श्रपनी चलतू पूजीयासं 
पतक्तिका ठोक ढंग पर पता नहीं दिया। वास्तवमें स्थिर संपत्तिकी 
भी अमेरिका वृद्धि हुई थी । परन्तु संपत्ति करके भयसे लोगोंने 
अस्थिर संपत्तिका राज्यकों दीक ढंग पर पता नहीं दिया । परिणाम 
इसका यह हुआ कि सारा साज्य कर स्थिरसंपत्ति बालों पर जा पड़ा 
न्यूयार्क की सूचों भी यहो प्रगट करती है दृष्टन्त तौर पर:--- 


सन्‌ स्थिर संपत्ति पौरुषेय चलतू संपत्ति 
डालअु डालज्े 

श्द्डरे डे७द ६६6००० ११८ ६०२००० 
१८५६ १०६७ ५६१४०००५ २०७४४६००० 
१८७१ १४५९६ ६€३०००० उपर ६०७००० ' 
श्ष्प८ ३ १२२ श्धृ८००० ३४६ ६११००० 
१८१२ ३६२६ ६४५००० ४१३ ४१३००० 
१६११ ६६३६०० १८६ डम२४३६१६३' 


१६२ 





भिन्न समिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


हो जाता दे इस घटनासे शिक्षा लेरहरके आजकल 
रज्याधिकारियाने समितियों तथा कम्पनियों पर 
राज्य कर खगाना प्रारस्म किया है। यह क्यों ? 
यह इसालिये कि इनको अपने लेन देनको ठोक 
ढंग पर करनेके लिये हिसाब किताब रखना 
पड़ता है। पुरुषोंकी जो संपत्ति हिस्से ऋण 
आदिके रूपमें इनमे लगी होती है, उसका शान 
राज्यको हो ज्ञाता है ओर वह खसम्रितियों तथा 
कम्पनियोके द्वारा पोरुषेय संपत्ति पर कर लगा 
देता है | निल्सन्देद कुछ ऐसी भी पौरुषेय संपत्ति 
है जिसका ज्ञान इनके द्वारा राज़ाकों नहीं होता 
दे | दृष्टान्त तोर पर नोट्स, हुण्डियां तथा, निक्षेप 
घनको पता लगाना राज्यके लिये बहुत कठिन है। 

दोते हुए भी सिन्न २ राज्योक्ा नियम है कि 
निक्तेप धन तथा निन्चेपग्राही इन दोनों पर ही 
राज्य कर लगाना चाहिये | परन्तु प्रश्न तो यह है 
कि निच्चेपघनका पता केले लगे ? इसको पता 
लगानेके लिये राज्योंने सिर तोड़ यत्न किया झोर 
नये २ नियमों तथा तरीकोका सहारा लिया परन्तु 
उनको कुछ भी सफलता न मिली । क्योकि लोगों- 
ने भी राज्य करहे बचनेके नये « तरीकोंकों 
निकाल लिया । 


मदाशय सेलिंगमेन रचित एस्ट्रेज इन टेक्सेशन (१६१८) 
पु शड ।! 


शेद ३ 


भिन्न २ रिया- 
सतों पर श्र- 
समान तौर 
पर पड़ता हे 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


(ग) अमेरिकाम राज्य कर लगानेके मामले - 
में रियाखतोको खतन्‍त्रता है। प्रत्येक रियाखत 
समृद्ध होना चाहती थी ओर अमीरोको अपने 
यहाँ बसाना चाहती थी | इसका परिणाम यह है 
कि पौरुषेय खंपक्ति पर कर लगाते समय खब 
स्थिांसतोम एक खटश खखती नहीं की जाती है। 

रिंद्र रियासत जहां बहुत हो नर्मीले काम खेती 
हैं वहां सस्द्ध रियासतोम यह बात नहीं है । इसी 
प्रकारकी स्पर्धा ग्राम तथा नगरोके कराध्यत्तोंके 
बीचमे काम कर रहो है | क्यौक्ति कराध्यक्त जिस- 
का प्रतिनिधि होगा उसीके हितको खोचेगा। 
इंसीसे कश्योका यह विचार भी दहोगया है कि 
कराध्दक्ष आमीण या नागरिक प्रतिनिधि न दोकरके 
शाहष्का नौकर होना चाहिये। परन्तु इससे कई 
अन्य प्रकार के फगड़े खड़े हो सकते हैं। राशका नोकर 
यदि कराध्यक्ष होवे तो उसको यह पता लगाना 
ही कठिन दो जायगा कि किख आमीण तथा 
नागरिक के पास कितनी संपत्ति है| ऐसे राष्ट्रीय 
नोकरोसे कितनी गलतियां होती है तथा किख 
प्रकार भोमिक ल्गान तथा कर बढ़ जाते हैं। 
इसका ज्ञान भारतीयोको पूर्ण तोर पर है। प्रति- 
निधि तन्त्र देश इसकी बुराइ्योंका अचद्चयुभव नहीं 
कर सकते दे # 


# दी साइन्स आफ फ़ीनेन्स बाई हेनरी कास्टर भअदम (१८६८) 
घ० ४२६-४४६ | 


रेदड 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर घिचार 


(२) साधारण खंपत्ति कर जनतामे छल कपट- 

को बढ़ाता है । साधारण संपत्ति करका सबसे बड़ा 

दोष यह है इससे बचने के लिये लोग दिन पर दिन लोगों कालेई- 
छुली कपटी तथा बेईमान बनते जाते हैं। कसमें 7 बनना 
खा खा करके झूठ बोलते हैं। भिन्न २ अमेरिकन 
'रियासतोकी कर सम्बन्धी विघरण पत्रिका इसी 
'बातको प्रकद कर रही है । 

दृश्ठान्त तौर पर एक अमेरिकन रियालतकी अ्रमतक्रा को 

विवरण पत्निकाके शब्द हैं कि वैयक्तिक संपत्ति राजडीय स- 
पर तो राज्य कर कया है ? वास्तवमें यह अशानता 
तथा खत्य परायण॒ता पर एक प्रकारक्ता राज्य कर 
है? इस्री प्रकार न्यू दैस्प शायर्‌ की रिपोर्टके शब्द 

हैं कि लोगोमे इस करके कारण बेईमानी तथा 

छुलकपट बढ़ता जाता है ओर इतिनायलके शब्द 

हैं कि “यद्द राज्यकर आत्मधात खिखाने तथा 

आंचार बियाड़नेका एक स्कूल है। इल्लमें जाल- 

साजी तथा राज्यनियम तोड़नेकी विद्या खिख्रायी 

जाती है? न्यूयार्क भी इस खान पर चुप्प नहीं 

है। उसकी रिपोर्ट्म लिखा है कि 'यदह।राज्य कर 

सचाई पर दर है ओर जालखाजीपर इनाम है# 








भद्दाशय सेलिगमेन रचित श्सेज् श्न टेक्‍्जेशनसे पृ० १६१५ 
२२-२६ । 
# न्यूयार्क फरट रिपोट, १८७१, (० ६०-६१, ७१-७१ | 
» फस्ट ऐन्युबल रिपोर्ट भाफ दी स्टेट अस्सेसर्स, 
९८८० ए० १०२ । 


रेदेप 


साधारण सं- 
पत्ति कर बहुत 
बार“अत्य,चार 
पूर्ण हो जाता हे 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


(३) साधारण संपत्ति कर जनता पर एक 
प्रकारका अत्याचार करता है। राज्य कर उस 
खमय क्रमधुद्ध होते हैं जब कि वह आयकोी वृद्धि 
के साथ खाथ बढ़ते जावे | परन्तु वद्दी कर श्रत्या- 
चार करनेवाले हो जाते हैं जब कि कर मात्रा 
बढ़ती जावे और लोगोंकी आय घटती जाघे। 
दृष्टान्त तोर भारतका भोमिक लगान या भोमिक 
कर इसी प्रकार है। सारतीय किखान दिन पर 
दिन द्रिद्र होते जाते हैं, दुर्भित्त दिन पर दिन 
बढ़ता जाता है, भूमिकी उत्पादक शक्ति लगातार 
घट रही है, परन्तु सरकारी भोमिक कर हर 
बन्दोब्स्तके समयमे बढ़ ही जाता है। महाशय' 
बालपोलने झआाजसे बहुत खमय पूर्व ठीक कहा था 
कि गरीब किसान तो वह भेड़ हैं जोकि सबसे 
अधिक राज्यके द्वारा मंडे जाते है ओर व्यापारी 
लोग सुझर है जोकि ज़रासे भी कर भारसे सारेके 
सारे प्रान्तको अपनी आवाजसे शुजा देते हैं । 

(४) साधारण संपत्ति कर बहुत बार दिगुय 


करका रूप धारण कर लेता है। अमेरिकार्म अधमरों 


तथा उत्तमर्ण दोनोकी ही उधारमे लगी तथा 
प्राप्त पूंजी पर पद कर लगा दिया जाता है । इससे 
यह हिग्ुयकरका रूप घारण करके अन्याययुक्त 
दो जाता दै # 


५००७७७४७०७७४ं न ७७७ 





# महाशय सलिगमेन रचित इसेज़ इन टेक्सेशन से ०१६९-६२ | 


ईे५द 


भिन्न मिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


५--समिति कर। 
समिति कर पर विचार करते दी निम्नलिखित 
प्रश्ष उठते हैं । 
(१) किन किन व्यवसायिक समितियों तथा समित्रि कर 
कंपनियों पर राज्य कर लगाया जाय ? संबंधि अश्न 


(२) समिति कर ल्गानेका डचित आधार 
क्यां है ? 

(३) सम्रिति करकी राशि या कर मात्रा को 
क्सि प्रकारसे निश्चित किया जाय ? 

शब हम ऋमशः इन प्रक्षो पर विचार करना 
थ्रारम्भ करते है। 


५ 2 


किन किन व्यवसाथिक समितियों तथा. 
कंपानियां पर राज्य कर लगाया जाय? 


योरूपीय देशोके राज्य यदि शुरू ही से व्यव- 
सायोके संगठन पर ध्यान रखते तो करके 
लगा नेमे उनको बहुत सी खुगमताय हुई होतीं। 
यह क्यो ? यद श्सी लिये कि सब व्यवसाय एक 
सदश नहीं होते । कई व्यवसाय कंपनियोके द्वारा 
चलाये जाते हैं और कई व्यवलाय पूंजी पतियाँ- 
के द्वारा। इनमें भी कई व्यवसाय एकाधिकारी 
दोते हैं और कई व्ययसाय एक भाज साधारण व्यःवसायिका 
खाभ पभाप्त कर काम करते है ऐसी दशामें दयव- करमें साव- 


घानी की ज- 
सायो पर कर लगानेमें बड़ी सावधानीकी रुख 


शेड ३६७ 


३३४ भति- 
शतक व्याव- 
साजिक कर 
वर सदर करता 


अडमे राव खितिशा 
सत्त्र कप/नंया 
4 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


ज़रूरत है। आंखे मूंद कर खभी व्यवलायों 
पर एक खसद॒श राज्य कर लगा देने से देशकोी 
उत्पादकशक्ति नष्ट हो खकती है शोर जनताकी 
पदार्थोंके उत्पत्तिमें रूचि घट सकती है। १८८२ 
में भारतीयों पर जो ३३$४व्यावखायिक कर लगा 
वहमभी कारण भयंकर है| क्योंकि वह भारतीय 
व्यवलायोक्षी जड़ोको खोलला करता है और 
जनताकी पदाथोंक्के उत्पत्ति मे रुलि तथा उत्पा- 
दुक शक्ति को नछठ करता है। खारांश यह है कि 
समिति कर लगानेसे पूर्व ब्यवसायोकी वास्त- 
बिक दशाका देख लेना अत्यन्त आवश्यक है। 


(१) योरुयीय देशोमे रेल्ये व्यवसाय लाभका 
व्ययलाय है। अमेरिकामे कंपनियां दो रेलवे 
व्यवसाय को चक्षाती हैं। इनके द्विस्तोंका बाजार- 
में ऋय विक्रय होता है अतः राज्यको यद पता ही 
नहीं चलता कि इन कंपनियोका कोन मालिऋ 
है। इनके स्वामियोंने किरायेकी घटा बढ़ा कर 
मिन्न भिन्न व्योपारियोकों बड़ा भारी जुकक्‍्लान 
पहुँचाया है ।# यदी कारण है कि आजकल यूरो- 
पीय राजनीतिश इस व्यवसाय पर अपना ही 


# लेखक का संपत्ति शाल्र “पु० संपत्तिद्ा विनिमय, परि० 
एकाबिकार” या महाशय रिचड्ड टी. एलीं. कृत मानोपोलीज एंउ ट्रट्स, 
वा टासिग कंत प्रिन्सिपल्स आफ श्कोनामीज़ भाग २ ह 

; ९ेस्बे!).- 


बेदे८ 


मिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


भ्रशुत्व रखना चाहते हैं। इसका व्यक्तियोंके द्वारा 
'सश्चालन बहुत ही बुरा है । क्‍ 

रेल्वेके सदश दी टैलिफोन तथा तार भेजने- 
का व्यवसाय है। बहुतोंके विचारम टेलिफोनके 
ब्यवसायमें क्रागत हांस नियम लगता है श्रतः 
इसको रेलवे तथा तार व्यवसाय की श्रेणीमे न 
रखना जांहिये। उपरिलिस्ित व्यवसाय स्वभाव 
से ही एकाधिकारी व्यवसाय हैं श्रतः इन पर 
राज्य कर, बिना किसी प्रकारके संकोच के लगाता 
चाहिये। भारतमें ऐसे व्यवसाय प्रायः राज्यके 
दाथ में हैं ओर जो जो रेलवे लाइन उसके हाथ में 
नहीं है उनको भी वद खरोद्‌ रहा है अतुः यहां 
इस श्रेणीक्रे व्यवसायों पर राज्य करका प्रश्न बहुत 
'पेचीदा नहीं है । 


(२) बेंक तथा बीमा कराईका व्यवसाय रेट्वे 
व्यवलायसे स्वथा भिन्न है। इनमें भी क्रमा- 
गत चृद्धि नियम लगता है। श्रतः राज्यको इनसे 
कर लेना चाहिये।भारतमें श्रमी तक जातीय बेंकस 
बहुत लफतलतासे नहीं चले हैँ अतः यहां राज्य को 
इस प्रकारके कार्य करनेवालां को सहायता 
देना चाहिये। यहां पर राज्य कर लगानेका प्रश्न 
इतना मुख्य नहीं है जितना कि सहायता देने का | 


(३) तृतीय अकारके व्यवसाय खान झादि 
खोदनेके हैं । बंगालमें जमीन पर प्रभुत्व ज़मीं- 
द्वारों का है अतः उनसे राज्य रायलिटीके तौर 


डै१$ 


टेलीफोन तथा 
तार संबंधी 
कंपनियां 


बंकतथादीमा 
ऑपनियां 


खान अादि 
का व्यावसाव 


नागरिक व्य- 
बसाय 


समिति - कर 
का आधार 
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पर धन लेती ही हैं। अन्य प्रान्तोम कानों पर 
राज्यने अपना अधिकार प्रगट कर दिया है अ्रतः 
इस अश्रणीके व्यवसाय भी राज्य करके प्रश्नसे 
बाहर हो गये है | 

(७) चोथे प्रकारके व्यवसाय नागरिक व्यव- 
साय हैं| दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बास्वे आदि 
नगरोमे जो कंपनियां ट्राम चला कर तथा विजली- 
को रोशनी कर लाभ उठाती हैं उन पर राज्य 
कर लगना चाहिये । 

इन उपरिलिखित एकाधिकारीय व्यवसायों 
पर राज्य कर लगानेके लिये राज्यको उनके हिसाब 
किताब का उचित विधि पर निरीक्षण करना 
चाहिये । जिन जिन व्यवलायों में विशेष लाभ हो 
उनसे राज्य कर लेना चाहिये । 

॥है। 
समिति कर छूमणानेका उचित आधार 
क्या हे? 

किन किन व्यवसायों पर राज्य कर लगना 
चाहिये इस पर प्रकाश डाला जा चुका है। अब 
केघल यही लिखना है कि समिति कर लगाने का 
उचित आधार क्या हे? इस विषय पर विचार 
करनेके लिये हम भार संवांहक वबवसखायो ((:978- 
900790709 770४50768) को दी अपने खामने 
रखंगे। पेसा करनेसे विचारम सुगमता रहेगी। 
सम्रिति कर चार प्रकारसे लगाया जासकता है! 
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(१) कंपनीकी खंपत्ति पर राज्य कर लगाया 
जा खकता है । 

(२) कंपनीके कारोबार तथा काम धन्‍्धे 
पर राज्य कर लगाया जा सकता है । 

(३) कंपनीकी आमदनी पर राज्य कर 
खगाया जा सकता हे | 

(४) विशेष विशेष व्यवसायों पर राज्य कर । 


अब ऋमशः एक एक पर प्रकाश डाला जायगा। 
(१) कंपनीकी संपत्ति पर राज्यकर लगाया रेलवे कंपनियों 


जा सकता है;--रेल्वे कंपनियोंकी संपत्ति पर * पति पर 
आजकल कई एक सभ्य देशोमें राज्य कर लगाया 70 
जाता है। इस करके लगानेके तीन प्रकार हैं। 

(अर) संपूर्ण सचोंका कल्पित मूल्य लगा कर 
उस पर राज्य कर त्रगा दिया जाय । 

(ब) रेल्वेकी संपूर्ण संपत्तिपर व्याजकी 
याज्ञारी द्रसे राज्य कर लगा दिया जाब । 

(सर) रेलवे कंपनीकी संपत्तिको जानभेके 
लिये उसके हिस्सों तथा ऋण पत्नोकी पूंजी को 
देख लिया जाय ओर डसखका कुल मुल्य का पता 
लगा लिया जाय। इनमे से पहले (ञअ) को दी लोः--- 

(अर) रेलवे कम्पनियोक्रे कुल खचोंका राज्य खर्चे को सा- 
कर लगाते समय ध्यान रखना कठिन है। क्यों भने रख कर हर 
कि डसके संपूर्ण ख्ों का जानना किखी एक 
मलुष्यकी शक्तिमें नहीं है। अमेरिका रेलवे... ४ 


बे७१ 


ज्याज की बा- 
जारी दर को 
सामने रख 
कर भी रेट्वे 
को संपत्ति पर 
रज्यकरा/नहीं 
लगाया जा 
सकता 
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 कंपनियोके पास प्रायः कुल खचोंका हिसाब नहीं 


है। अब उनके पुराने खचोंका अनुमान करना भी 
सुगम नहीं हो सकता। सारांश यद है कि एकाथि- 
कारीय व्यवलायों पर राज्य कर लगाते समय 
राज्योौको उनके खोंको सामने रखना व्यर्थ हे । 
ऐसी दशाम ऐसे व्यव सायों पर राज्यक्रर लगाने 
का पद्दिला तरीका ठीक नहीं है । 


(वे) रेल्वेकी खंपूर्ण संपत्ति पर व्याजकी 
बाजारी द्रलसे राज्यकर लगाना भी कठिन है। 
क्योंकि रेब्वेमे आय न दोते हुए भी प्रायः सहेके 
कारण उसकी सं पत्तिका दाम चढ़ जाता है। बहुत- 
से अमेरिकन रेटवे दिस्सोकी खरीदनेमे इस लिये 
भी पूंजी त्ञगाते हैं क्योंकि उससे उनको शक्ति 
प्राप होती है। उनको उस रेलवे कम्पनीके द्वारा 
अपना व्यापारीय सामान भेजने तथा उपयुक्त 
स्रमय पर गाड़ियोंके प्राप्त करनेमें सुविधाय होती 
हैं। भारतमें रेल्चे व्यवलाय प्रायः घाडेका व्यच- 
साय है तो भी भारतीय शाज्य उसको श्रपनी 
राजनीतिक शक्तिका साधन समभते हुए खरीद 
रहा है। सारांश यद है कि रेणवे व्यवलायके 
हानि लाभका उसकी संपत्तिफे दामोके चढ़ाव 
उतरावसे प्रायः धनिष्ट सम्बन्ध नहीं हे अतः इस 
सद्ाव उतरावका विचार करके ऐसे व्यवसाय 
पर राज्य कर लगाना गदह्ती करना द्वोगा । 


३७२ 


भिन्न मिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


((स) यद्द लिखा जा चुका है कि रेलवे व्यव- 
साथ की संपत्ति तथा खचोंका ध्यान करके राज्य 
कर लगाना कठिन है। बहुत सी अमेरिकन रिया- 
सते उनके दिस्खों तथा ऋण पत्नोंकी पंजी देख 
कर उस पर राज्य कर लयाती हैं। जिस प्रकार 
ऋण पत्रोकी आय व्याज कहाती है उसी प्रकार 
हिसस्‍्लोकी आमदनी लाभ कहाती है । इस दशा- 
में यदि ऋण पत्नी पर राज्य कर लगा दिया जाय 
तो उनका बाजारमें दाम गिर जायगा और हिरुलों- 
का दाम स्वयं दी चढ़ जायगा। यद्द कोई अच्छी 
घटना नहीं हे । सबसे बड़ी कठिनता यह है कि 
ऋषण पत्रोके बाजारी सूल्यसले रेलवे व्यवसाय- 
के वास्तविक लाभ तथा घाटेका पता नहीं चलता 
क्योंकि इनका मूल्य सटझेके कारण नकली सूल्य 
दोता है। यदि इनके हिस्सों तथा ऋणपनत्रोके 
वास्तविक मूल्य पर राज्यकर लगाया जावे तो 
हो सकता है कि यह व्यवसाय अपनी कमाईके 
अनुपातमे राज्य कर न देते दो । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि कंपनीकी संपत्तिको राज्य करका आधार 
नहीं बनाया जा खकता। 


(२) कंपनीके कारोबार तथा काम धन्धे पर 
राज्य कर लगाया जा खकता है। रेलवे आदि 
कंपनियोके कारोबार सथा काम धन्धेको राज्य 
करका आधार बनाना ठीक नहीं है। क्योंकि यह 
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पं जी तथा हवि- 
स्सों को सा- 
मने रख कर- 
के भी राज्य- 
कर नहीं लग 
सकता 


कंपनी केक 
रोबार पर रः- 
ज्यकर 


कंपनी की 
झामदनी पर 
राज्यकर 
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उनकी आयका ठोक मापक नहीं है । हो सकता है 
कि एक रेलवे लाइनसे (कोयज्ञा आदि) कम दाम- 
का माल बहुत राशिमे ज्ञाता है जब कि दूखरी 
रंत्े लाइनले (रेशमी, कपड़ा, दवाई, खाना, 
चांदी आदि) बहुत दामका माल कम राशिमें 
जाता हो । ऐसी दशामे कारोबारसे आय केले 
मापी जा खकती है। कारोबारके कम होते हुए 
भी बहुमूल्य माल ले जाने वाली रेल्ये लाइनको . 


अधिक लाभ हो सकतो है ओर कारोबारके 


अधिक होते हुए भी कम सूल्यक्ला माल अधिक 
राशिमे भी ले जाने वाली रेटवे लाइन को बहुत कम 
लाभ हो खकता है अ्रतः का रोबारको राज्य करका 
ग्राधार बनाना ठीक नदीं है। 


(३) कम्पनीकोी आमदनी पर राज्य कर 
लगांया जा सकता हेः--आय कर खबसे उत्तम 
कर हे इसमें सन्देह करना वृधा है। इस करके 
लगानेम॑ सबसे बड़ी कठिनता यद्द है कि कम्प- 
नियोकी शुद्ध श्रायकोी केसे जाना जावे ? क्योंकि 
कंपनियाँ बीसों प्रकारके पुराने तथा नये ख्चों को 
दिखा कर अपनो शुद्ध आयको छिपा लेतों हैं। 
अशुद्ध या आस आय पर कर लगाना उचित नहीं 
है। क्योंकि इससे कंपनियां तवाद हो सकती हैं । 
जो कुछ भी दो, कंपनियों पर राज्य कर लगानेकाः 
उचित आधार उनको शुद्ध तथा वास्तविक आम- 
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'दनो द्वी है। राज्यको कंपनियोंके दिसाब किताब- 
का ठीक ढंग पर निरीक्षण करना चाहिये और 
यदि कंपनीने किन्‍्हों खानोमे| अपेत्ताले अधिक 
खर्चा दिखाया हो या वास्तवमे अधिक ख्चों किया 
हो तो उसको इन ख्ोंकों कम करनेके लिये राज्य 
को बाधित करना चाहिये | कठिनाइयोके होते हुए 
भी शुद्ध आब दी राज्य करका उचित आधार है। 


(४) विशेष विशेषव्यवसायों पर राज्य कर। वें क, 
टूस्ट, प्रंकतिक एकाधिकारीय व्यवसाय तथा नाग- विशेष विशेष 
स्किके एकाधिकारीय व्यवसायों (3पाांलए8) अनियापर 
77000.9०]768) पर राज्यकर ल्गानेमें रेल्वेसे 
मिन्न तरीकेको श्रख्तियार करना चाहिये। 
बैंको पर यदि राज्यकर लगाना हो तो उनके 
कारोबार पर ही राज्य कर लगाना चाहिये 
क्यौंकि इस काममें रेब्वेके सदश खचोंका भाग 
बहुत अधिक नहीं है। वेंफ्नों तथा टूस्टॉपर राज्य 
कर लगाते समय इस बातका ख्याल रखना (रण कर 
चाहिये कि कहीं राज्यकर दो बार न लग जावे। बढ़ों दवा 
बंकौके सदश हो प्राकतिक एकाथिकारोय (स्लाज स्टों परन ल- 
खोदना आदि) व्यवसायोमें जिमोंदारकी रायतटी गना उाहिये 
'पर राज्यकर लगाना चाहिये| नागरिक एकाधि- 
कॉारीय (पानीके नल बिजली की रोशनी, ट्रस्ट 
आदि आदि) व्यवसायोपर रेल्वेके सदश ही राज्य 
कर लगाना चादिये। 
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शज्य कर में 
कम उँद्ध को 
नीति 


आवश्यकता- 
नुसार ही रा- 
ज्यकी कर ल- 
गाना चाहिये 
परंतु दुबंल 
कंपनियों को 
कर से मुक्त 
करना चाहिये 
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हा. 


समिति करकी राशि या कर मात्राको 
किस प्रहारसे निशित किया ज्ञाथ ? 


समिति कर लगानेसे पुर्थे राज्यकी आमंदनी के 

विचारसे भिन्न भिन्न कंपनियों तथा व्यवलायोका 
वर्गीकरण कर लेना चाहिये। वर्गीकरणके द्िसलावसे 
ही भिन्न भिन्न कंपनि्योद्री आर्थिक खितिको' 
देख कर उन पर राज्यकर लगाना चाहिये। जि 

कंपनीकी आमदनी अधिक हो उस्र पर राज्य 
कर अधिक अनुपातसे तथा जिस कंपनीकी 

आमदनी कम हो उस पर राज्य कर कम अनुपात 

से लगाना चाहिये। सारांश यह है कि राज्यकर 
लगानेमे ऋमवृद्धकर की नीतिका अबलस्बन करना 

चाहिये । 


कंपनियां पर शज्य कर क्गाते समय राज्यौ- 
को अपनी जरुूरतके अनु सार दी राज्वकर लगाना 
चाहिये ओर ज़रूरत होने पर भी दुबल कंबलियों 
पर राज्य कर कभी भी न लगाना चांदिये। यही 
कारण है कि १८८२ का ३६ प्रतिशतक व्यावखा- 
यिक कर भारतीय राज्यकों भारतीय व्यचखायों' 
परसे दटा देना चाहिये। क्योंकि इस करसे व्या- 
वसायिक कार्योक्री ओर जनताकी रुचि घट: 
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रही है और दुर्बल व्यवलायोंकी जड़ स्तोखली 
होती जा रही है # 


९--अ्यापारीय तथा व्यावसायक्रकर ०५ ०५ 


व्यापार व्यवसायकी उच्नतिका ख्याल करके व्यावसायिक 
व्यापारोय तथा व्यावसायिक करका प्रयोग करना. कर 
चाहिये | इस करके लगानेमे कराध्यत्त क्री चतु- 
रता तथा बुद्धिमत्ता उसी सभय समभी जाती है 
जब कि कर व्ययियों पर समान रुपसे पड़े । आ- 
यात कर तथा व्यावसायिक करके विचारले यह 
कर दो प्रकारले लगाया जाता है अतः इस पर पृथक 
पृथक विचार करना ही उत्तम प्रतीत दोत है।  ब्ायात कर 
(१) झायात करके लिये पदार्थों का चुनावः-- 
किन किन पदार्थों पर आयातकर लगाना चाहिये ? 
ओर किन किन पदार्थों पर आयात कर न लगाना 
चाहिये इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। 
परन्तु इसमे सन्देह भी नहीं है कि यह अवश्यक 
नहीं है पदार्थोक्ी संख्याके बढ़ानेसे आयातकर 
अवश्य ही बढ़ जावे। इंग्लेण्डम १८४२खसे १८६२ हि 
तक झ्रायात करक्के लिये पदार्थों की संख्या प्रति- हज है 
चर्ष घटायी गयी परन्तु इलसे ग्रायातकर पूर्वा-. संछ्य 
पेक्षाले भी अधिक बढ़ गया । दृष्टान्त लौर पर-- 


#महाशय सेलिगमेन रचित एमेस इन टेक्शेशन पृ ०१४२-२२० 
(१६९१८) 

आदम का फाश्नान्स (१६१८) प० ४४६-४४६ । 

बेजूइट लिखित लबाड स्टीट १० २१ । 
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सनू.. पदार्थोकी संख्या व्यापारीय करसे ग्रास आय 
डालस्ो 

श्घ्छरे ११६३ र्श८<&प्रप३प॑ 

श्ष्ड्प ०५२ नै- 

१६५ १ नै २५२३७३६६२ 

श्षए दे ४६६ हु 

श्ध्व्द्‌रे न २3३३ ९६४२१ 
श्र्देश... ४४५ २४०३६०७० 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ११६३ से ४४ तक 
पदाथोंकी संध्या कम करते हुए भी राज्य कर 
बढ़ ही गया। इससे यह परिणाम निकलता दै 
कि व्यापारीय कर लगाते समय पदार्थोके चुनाव- 
में चतुरताकी जरूरत है । प्रश्चन उपखित होता है 
कि छिल्त प्रकार पदार्थों पर व्यापारीयकर लगना 
चाहिये ? इसके उत्तर देनेसे पूर्व इस पर विचार 
ऋरना अत्यन्त आवश्यक है कि भिन्न भिन्न पदार्थों 
पर आयात कर लगानेका स्वरेशीय व्यवसायों पर 
कया प्रभाव पड़ेगा ? यदि किसी राज़्यको खरदे- 
शीय व्यवश्लायोकी उन्नतिका ध्यान हो तो डखको 
फंसे पदार्थों पर ग्रायातकर लगाना चाहिये जिन- 
के कारखाने खदेशमे मोजूद हो ओर विदेशीय 
स्पर्धाके कारण ठीक ढंग परन चलते दो। दृष्टान्त के 
तौर पर भारतीय सरकारकों आयात कर 


# आदमका फाइनान्स (१८६१८) ४० ४६७-४६८ | 


इंजन 
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रुईके कपड़े, लोहेके सामान शक्कर ग्रादि पर 
लगाना चांहिये क्योंकि इससे जहाँ सरकारकों 
आयात करसे लाभ होगा वहाँ भारतीय कारखारनों 
की नींव स्थिर हो जावेगी | परन्तु भारतीय सर 
कार ऐसा क्यों करेगी? इस महायुद्धमें उसने 
कुछ आयात कर रुईके वस्थों पर बढ़ाया है और 
इससे उसकी श्राय भी अधिक हुई है। परन्तु 
उसकी या तो आयात कर घटाना पड़ेगाया 
भारतीय दवचसायों पर व्यवलायिक्कर लगाना 
पड़ेगा, क्योंक्रि श्रावात कर लड़ाशायरके कार- 
खानांके मालिकोको पसन्द नहीं है । 

प्रायः यह भी देखा गया है कि इंग्लेन्ड जैसे 
व्याचसांयिक देश निर्भय होकर अन्य देशों 

थोको अपने देशमे खवतनन्‍्त्रता पूर्वक आने देते 
हैं । क्योंकि उनके खदेशीय वदयचसखाय इतने उन्नत 
हो चुके हैं कि उनको स्वदेशीय व्यवलायोकी 
स्पर्धासे कुछ भी भय नहीं है। इस दशामें ऐले 
देशोंके राज्योक्नो आयात कर उन पदार्थों पर 
लगाना चाहिये जिनका प्रयोग सारी जनता 
करती हो । और जो वहां जल वायु तथा भौगो- 
लिक परिखितिके कारण उत्पन्न न हो सकते हो 
डइदादहरणतः दृज्ललेस्डमे चाय, काफी, तथा गरम 
मसाले आदि ऊष्ण कटिबन्धके पदार्थ उत्पन्न 
नदी होते है ओर बाहरसे आते हैं अतः इन पर 
आयात कर लगाना चाहिये। भारतमे आंग्ल 
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भारतमें आयाट। 
कर कहाँ 
लगे 


स्व॒तन्त्र व्याप[. 


भारतमें सर- 
कारकी नीति 


'स्वदेशीय व्या- 

'बसायिक कर 

हथा आयात 
क्र 


व्यावसायिक 
कर साबज- 
निक प्रयोगमें 
आनेवाले प- 
'दाथों 

गना चाहिये 
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राज्यकी नीति भारतीय व्यवसायोक्ती उन्नतिमे 
नहीं है। आग्ल भारतको कृषि प्रधान देश बनाना 
चाहते हैं| यही कारण है कि आयात करके लिये 
उन्होंने शराब, शक्कर, सोना, चांदी आदि पदार्थे 
ही चुने हैं। विरेशीय चलो पर भी आयात कर 
लगता है परन्तु वह बहुत थोड़ा दै। इस महा- 
युद्धके समयमे इस पर भी कुछ आय।त कर बढ़ा 
दिया गया द परन्तु देखें यह कब तक बढ़ा: 
रहता है । + 

आयात कर छगाते समय स्वदेशके व्यावला- 
यिक करोका भी निरोक्तण करना अत्यन्त आव- 
इयक है। जिन ज्ञिन पदार्थोंके लिये स्वदेशीय 
व्यवसायों पर व्यावसायिक कर हो उस डन पदा- 
था पर आयात कर अवश्य ही लगना चाहिये। 
यदि कोई राज्य भूलसे ऐसा न करे तो उसका 
प्रभाव यह होगा कि बहुतसे पदार्थोके ऋर- 
खाने टूट जावेगे। “झायात कर? एक प्रकारकी 
भमहाशक्ति है। इस शक्तिको किसी विदेशीय जाति- 
के हाथमें देना ठीक नहीं हे। संसारकी अन्य 
खम्य जातियाोने तो इल शक्तिको अ्पनेद्दी द्वाथमे 
रखा हुआ है। देख, भारत कब जागता है । 

(२) व्यावसायिक करके लिये पदाथोंका 
खुनना:--प्रश्ष उठता है कि व्यावसायिक करके 
लिये किन किन पदार्थोंकोी चुना जावे? व्याव- 
सायिक करके लिये उन्हीं पदाथोंकों चुनना चा- 
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'हिये जिनका प्रयोग खारेके सारे मनुष्य करते हो । 
'इस नियमके निम्नलिखित तोन अपवाद हैं जिन- 
को कि कभी न सुल्ाना चाहिये । 

(!) विनिमय तथा व्यापारक्ते साधनों पर 
व्यावद्धायिक कर न लगना चाहिये । जद्दां तक 
दो सके इस करको व्यावसायिक पदार्थों तक दी 
परिमिश रखना चाहिये। जिन देशो छोटेसे 
'छोटे सेन देनमें वेंको, लाइकारों तथा दुकानदारों- 
'को अपनी हुणिडियों तथा चेकी पर स्टास्प सगाना 
पड़ता है, उन देशोमें यदि नक॒दीका व्यवद्दार 
'बढ़ जावे ओर साकका प्रयोग घट जावे तो आ- 
खये करना बुथा है। जहां तक हो सके राज्यको 
ऐसे कर न लगाने चाहिये | भारतमे २०)ले ऊपर 
धघनकी हुएडी तथा रखीद देनेमें एक आनेका 
'स्टास्प॑ लगाना पड़ता है। यह न होना चाहिये। 
क्यों कि ऐसे राज्य नियमों तथा राज्य करोसे क्या 
'ज्ञाम है जो कि देशमं साखको घटावे । 

((;) कराध्यक्ष तथा आय व्यय सचिवको उन 
पदार्थोपर राज्य कर कभी भी न लगाना चाहिये जो 
कि शभ्रमियों तथा द्रिद्र जनोंके जीवनोपयोगी तथा 
ओऔवन निर्वाहके होवषे । दृष्टान्त तोर पर भारतवर्ष 
में नमक पर कर लगा हुआ है और जंगलों पर 
शजकोय प्रश्न॒त्व हो जानेसे एक प्रकारसे लकड़ी 
पर भी राज्यकर है| इससे भारतीय श्रमियों तथा 
ईकैसानों को बहुत दी तकलीफ है। आय व्यय 


देबर 


विनियम तथा 
व्यापारके स्ता- 
धनोंको राज्य 
कर से मुक्त 
करना चाहिये 


दरिद्रोक जे व- 
नोंपयोगी पदा- 
थो को राज्य 
करते मुक्त कर- 
ना चाहिये 


भारत में नमक 
क्र 


भारमे दरिद्रों 
प्र करका भार 
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शासत्रके खिद्धान्तोंके अनुसार इन करोंका हटाना 
नितान्त आवश्यक हे । 

(()) ऐसे पदाथों पर भी राज्यक्ृर न लगाना 
चाहिये जिन पर कि करका लनाना जनता के 
धार्मिक विचारोंके अनुकूल न होवे। भारतीय 
जनता नमकके राज्य करको पसनन्‍द नहीं करतो 
है। क्‍्योंक्रि यह कर भारतीयोंके विचार तथाःर 
स्वभावके प्रतिकूल दै। जहां तक दो सके राज्यः 
को मादक द्रव्योंके प्रयोगको घटानेके लिये व्याच- 
सायिक करका प्रयोग करना चाहिये। भोग 
बिल्लालके पदाथों पर व्यावसायिक करका 
लगना उचित ही है। चाय, काफी, शराद 
आंदि पर यदि यह कर लगा दिया जाय तो इस- 
में भारतीयोंका कुछ भी नुकसान नहीं हे | 

प्रायः व्यापारीय तथा व्यावसायिक करोका 
भार निर्धन किसानों तथा भ्रमियाँ ही पर जाकर 
पड़ता है। अ्मौरों तथा मध्यम श्रेयीके लोगोको 
इन करोका कुछ भी भार अल्लुभव नहों करना 
पड़ता । विचारे किसान तथा भ्रमी इन करोक्षे 
कारण बडुत तकलीफमे है। अतः स्वमावतः यह 
प्रक्ष उठता है कि किछ युक्तिसे ऐसे कर न्याय- 
युक्त तथा समान कहद्दे जा सकते है? इसका 
उत्तर यही है कि योरूपीय देशोके लोग सम्तुद्ध हैं 
वहां द्रिद्र भ्रमियोकी दशा भी भारतके अच्छेसे 
अच्छे मज़दूरोसे अच्छी है। अतः वहां वे लोग इसको 
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विशेष कर इअन्याययुक्त नहीं खमभते परन्तु 
भारतकी दशा विचित्र है। यहां! तो द्रिद्रताकी 
पराक छा है। नमकका दो पैसा दाम चढ़ते दी 
नमक की मांगमें फरक पड़ जाता है और लोग 
नम कका खाना कम कर देते हैं। इसलिये ऐसे 
दा रद्र देशम तो नमक लकड़ी आदिके कर भर्य॑- 

कर दौर पर असमान हैं ओर इसी लिये अ्रन्याय- 
युक्त है ।# 





# लोयोनाडे एलस्टन लिखित एलिमन्ट्स आफ टक्‍्शेसन 
(१६१०) परि० ३। 

हेनते कार्टर आदमरचित फाइनान्स ए० ४६७--४६६ । 

बो० जी० केल लिखित इंडियन इकानामिक्स। (१६१८) 
पु० डशे८-४६० | 


र्प शेष रे 


मसारतमें भौ- 
'हफककर 


भारत व्या- 

पारोय तथा 

व्यावसायिक 
कर 
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अष्टभ पारच्छद । 
भमारतवषेमें राज्यकी अप्रत्यक्ष आय 


भारतमें भूमियां पर प्रभुत्व खरकारका नहीं 
है इस पर आगे चलकर प्रकाश डाला ज्ञायगा । 
यह होते हुए भी सरकार भारतीय भूमि पर आप- 
नाही स्वत्व प्रभट करती है और उससे प्राप्त 
ग्रायको अप्रत्यक्ष आयमे न रख कर प्रत्यत्ष श्रायपे 
ही रखती हैँ। बास्तवमे भमोमिक लगानको 
भोमिक कर द्वी समझना चाहिये। १६१८-१६ 
के बञ्अटमें भोमिक कर २२ ३५८ ५१०० पाउन्डज़ 
था। +हम कर खम्मारके परिच्छेदमे इस 
विषय पर प्रकाश डाल चुके हैं कि यह कर 
बहुत ही अ्रधिक् है। उसकी अधिकृताका परिणाम 
यह छुआ दे कि गरीब किसान ऋणो हो गये हैं 
ओर उन्होंने भूमियोक्रो उन्नत करना छोड़ दिया 
दै। दुर्भिक्तोकी जुद्धिका भी मुख्य कारण भोमिऋ 
करका अधिक होना ही है । 

भोमिक करके अनन्तर राज्यक्ो अप्त्यक्त 
आय व्यापारीय तथा व्यावश्लायिक करसे होती 
है। ऋनल जमेंनी आदिमे व्यापारोय कर तथा. 
व्यावसायिक करके द्वारा राज्यको बहुत दी 
अधिक धन प्राप्त होता दे । परन्तु भारत की दशा 
विचित्र है। भारतमें उत्तरदायी राज्य नहीं है। 
भारतको दुखरेके द्ितोफे अनुसार अपनी झार्थिक 


देण्डे 


भारतवंषम राज्यकी अप्रत्यक्ष आय 


नीति रखनी पड़ती है। विदेशसे आनेवाले व्याव- 
सायिक पदारथों पर यदि भारी सामुद्विक कर 
लगाया जाता और खद्देशीय व्यवसायोको राज्य 
की ओरसे सद्दायता दी जाती तो भारतकी श्रा- 
थिक दशा खुधर जाती और भारतके आयके 
स्थान बढ़ जाते | परन्तु होता क्या है। विदेशमे 
आनेवाले संपूर्"णं व्यावसायिक पदा्थ (दया 
पदार्थोकों छोड़ करके ज्ञिन पर बहुत ही थोड़ा 
सा आयात कर है) भारतमें खतनन्‍्त्र तौर पर आते 
हैं ओर भारतीय व्यंवसायोको धक्का पहुंचाते है | 
विचित्रता तो यह है कि भारत में वस्थादि व्यव- 
खायों पर सरकार ने ३॥) सैकड़े का व्यावसायिक 
इस खिये लगाया है चंकि इंग्लेंडके कपड़ेके माल 
पर भी सरकारको कुछ श्रायात कर लगाना पड़ा 
है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मारतके 
कपड़ेके कारखानोको बड़ा भारी धक्का पहुचा है 
और विदेशीय व्यवलायोका घसुकाबला करनेमें 
असमर्थ होगये हैं। १६१८--१&में राज्यकों १० 


३७३७०० पाडउन्डज व्यावसायिक कर तथा 
१०७१४४०० व्यापारीय कर प्राप्त हुआ था| जर्मनी 
आदि योरूपीय देशोकोी इससे कई शुणा अधिक 
भन एक मात्र व्यापारीय करले ही प्राप्त होता है। 
बुद्धिमान विचारकोंका कथन है कि भारत को 
भी व्यापारीय आयात करके द्वारा ही अधिक 
आय प्राप्त करनेका यत्ष करना चाहिये। १६१६में 


शेढ५ 


मारतमें राज्य- 
की मादक द्वे- 
व्योसि श्राय 
ओर उसकी 
वाधिक वृद्धि 


राष्ट्रीय श्रायव्यय शार्र 


महायुद्धके कारण राज्यका खर्चा बढ़ गया और 
यही कारण हे कि शक्कर, जूंट तथा रुईके कपड़ों 
पर आयात तथा निर्यातकर बढ़ा दिया गया। ल्बा- 
शायरके कारखानेके कप्डो पर ३३2०से ११ प्रति 
शतक आयात कर लगते दी लंकाशायर वालोने शोर 
मजा दिया ओर भारतीय व्यवसायों पर भी६३९ 
व्यावसायिक कर लगानेका बल दिया। उनके 
संपूर्ण विवादों तथा विचारोंकोी पढ़नेसे जो कुछ 
मालूम पड़ता है वह यही है कि आंग्ल राज्यमें 
भारतके अन्द्र स्वरेशीय व्ययसायों की उन्नति 
दानी कितनी कठिन है। 


भारतीय व्यवसायों पर आंग्ल राज्यमे व्याव- 
सखायिक कर लगाया है। इससे भारतीय व्यवसायों- 
की उन्नति किस प्रकार रुक गयी है इसपर प्रकाश 
डाला जा चुका है। शोकसे कहना पड़ता है कि 
भारतीय सरकारको प्रतिवर्ष व्यावसायिक करसे 
अधिक २ आमदनी होती जाती है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि वयावलायिक करके लेनेमे सख्ती- 
से काम लिया जाता है ओर व्यावसायिक करकी 
मात्रा भी पूर्वापेक्षा बढ़ा दी गयी दे। सबसे बड़े 
दुःख की बात तो यद्द है कि हमारे इस अभागे 
देशमें मादक द्वव्योंका प्रयोग दिन परद्‌ बढ़ रहा है 
वायसरायकी काउन्सखिलमें महाशय शमाने एक 
प्रस्ताव . रखा कि सरकारको अपनी यद्द नीति 
बना लेना चाहिये कि पद मादक द्वव्योंके प्रयोग- 


इछ६६ 


भारतवर्ष में राज्यकी अ्रप्रत्यत्त आय 


को न बढ़ने देगी । परन्तु यह प्रस्ताव न पास 
किया गया। इस सारी घटनासे जो कुछ परिणाम 
निकलता है वद यद्दी है कि सरकार मादक द्र॒व्यो- 
के प्रयोगकों भारतमें नद्वीं रोकना चाद्दती है। 
सरकारको (&६१४--१& में एक मात्र अफीमसे हो 
३१&१८०० पाउन्डज़ की आय थी। श्राश्च्य तो 
यह है कि ५ साल पहिले सरकारकों श्रफीमसे 
केवल्ल १६१४८७८० पाडन्डज़की दी आय था! 
अर्थात्‌ ५ सालांमे लोगोके अन्द्र प्रति वर्ष १५७६- 
&२२ पाउन्डज़की श्रफीम ओर खपने लगी । 
इससे बढ़ करके हमारे लिये ओर क्या दुःख- 
दायक घटना हो सकती है। अल्कोहल तथा 
खिगरेटका प्रयोग भो इलो प्रकार भारतव्य॑में 
बढ़ा हे । 


आय व्यय शास्त्रह्मा यह मुखय सिद्धान्त है 
कि गरीबोके जीवनोपयोगी पदार्थ पर राज्य कर 
न लगना लाहिये। जिन पदाथों पर राज्य कर का 
लगना लोगोंको न पसन्द दोवे उन पर भी राज्य 
कर न लगना चादिये। परन्तु भारतमे राज्यने 
इन दोनों बातोंका द्वी ख्यात्ष नहीं किया है। 
नमक करमें उपरिलिखित दोनोंददी बाते हैं। नमक 
करको भारतके लोग बुरा समभते है और यह 
गरीबोके लिये एक अत्यन्त आवश्यक पदार्थ है। 
शोकसे कहना पड़ता दे कि सरकार नमक करसे 
खूब आमदनी प्राप्त करती है। १८४८२ में नमकके 


॥ शरे८७ 


भारतमें नमक 
क्र 


भआरतमें आय 
कर 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


प्रतिमन पर सरकारने २ रुपया कर लगाया था | 
१६०३ में बहुत कहने सुनने पर सरकारने नमक 
करको घटाया और प्रतिमन पर एक ही रुपया 
कर रहने दिया। १&१६ में खरकारने नमक पर 
कर बढ़ा दिया ओर प्रतिमन १ रुपयेके खान १३ 
रुपयाका राज्य कर दिया । १६१८--१& में खसर- 
काश्को नमकसे आनुमानिक आय ३७&२२०० 
पाउन्ड्ज थी। 

भारतमें लोग आग्लराज्यके श्रन्द्र बहुतही 
गरीब द्ोगये हैं। देशका खाराका सारा व्यापार 
व्यवसाय विदेशियोके हाथमें चलाया गया है। 
लोग ऋमीर दो दी केसे संकते हैं। यद्दी कारण 
है कि भारतमें आ्राय करसे राज्यको बहुत आम- 
दूनी कभी भी नहीं हुई है। १६१६ से पूर्वेपूर्ष 
राज्यको आय कर से ३ करोड़ रुपयोसे अधिक 
आय न थी। १&१६ में आय करको क्रमवृद्ध कर 
कर दिया गया ओर उसकी मात्रा भी बढ़ा दी 
गयी है। १६१६-१७ की बजटूमें आयकर की 


“ मात्रा इस प्रकार निश्चित की गयी है। 


रुपये आयकर की मात्रा-- 
४००० रुपयो की आय से छुः पाई प्रति रुपया या 
&&&& रु० की आयतक ७३ पेन्स प्रति पाडन्‍्ड 
आयकर 
१०००० , २४४७&६&तक & पाई प्रति रुपया या 
ि १०३ पैन्स प्रति पाउन्ड 
आयकर ' 


उद्दद्व 


कील के 2कक हे तनमभबाननममकेकक 


भारतवंषमे राज्यकी अप्रत्यक्त आय 


रुपये झायकरकी मात्रा--- 


२५००० से झागे ७००००. १२ पाई प्रति रुपया 
तक १ शि० ३ पैनल प्रति- 
पाउन्ड पर आय कर 
५०००० से १ लाख रुपयों १ झाना प्रति रुपया 
की आय तक 
२ लाख से १६ लाख तक रद 0? !? 
५०००० रुपयोके अगले ५०००० रुपयों पर रआंना 
प्रति रूपया क्रमवुद्ध आय कर.। 
एक लाख रुपयोके अगले ५०००० रुपयों पर २३ 
आता प्रति रुपया ऋमब॒द्ध आय कर | 
२३ लाखसे अगले अधिक रुपयों पर ३ श्रोनाप्रति 
रुपया ऋ्रमबुद्ध आय कर । 
अभी तक यह आय कर महायुद्धके कारण दी 
समभा जाता है। परन्तु यह महायुद्धके बाद भी 
प्रचलित रद्देगा क्योंकि धनात्यों पर राज्य कर 
अधिक लगाना ही चाहिये ।# 


* बी० जे० काले । इनडियन इकानामिकूस (१६१८), १० ४४६ 
डंडंए । ४४७--४६४५ । 


लिओनाड एल्स्न | ऐलिमेन्ट्स आफ इंडिश्रन टेक्शेतन(१६१०) 
अर २--रे, 
इंपीरियल गजेटिश्रर आफ इंडिआ भाग ३ 
... आर० सी० दत्त लिखित इंडिआ अण्डर बृटिश रुल एण्ड इंडिआ! 
श्न्‌ दि विक्टेरियन एज 
गोखलेज स्पीचिज्ञस--एन्न्‍नुअल फाइनांसियल एसटेटमेण्ट । 


रेझ&े 


टिंतीय खण्ड । 
कल्पित आधघ ।। 


राज्य जातीय ऋण तथा सरकारी नोटोॉके 
द्वारा जो धन अ्रदण करता है वह कहिपत आय 
के नामसे पुकारा जाता है। कलिपत आयहा 
आधार राष्ट्रीय खाख (9प०70० >#€११४) ही 
हे। विपत्तिके समयमें ही राज्य इसका सहारा 
लेते हैं । इसका देशके व्यापार व्यवसाय पर बहुत 
दी श्रधिक प्रभाव पड़ता है। यह बहुत हो महत्व- 
पूर्ण विषय है। यही कारण है कि अप इस पर 
बिस्‍्तृत तोर पर प्रकाश डाला जायगा। 


३&० 





राजकीय साख । 


प्रथम परिच्छेद । 
राजकीय साख । 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्रमें राजकीय साख #का 
थक महत्वपूर्ण खान है | राजक्रीय साखका प्रयोग 
राज्योको विपत्तिमं पड़कर करना पड़ता है । 
जो राज्य आमदनीके लिये खाखका प्रयोग 
करते हैं ओर ऋषणके व्याजको ऋणके घनसे ही 
अदा करते है चद बहुत बुरा काम करते हैं। 
क्योंकि इससे आर्थिक दुर्घटनाओका उत्पन्न हो 
जाना बहुत द्वी अधिक संभव है | 

१--राजकीय ऋणपन्नका व्यापारीय 

कागज़ बन जाना । 

राज्य राष्ट्रीय साखसे घनको प्रहण करता है । 
इसीको इस प्रकार भी प्रगट किया जा खकता है 
कि राज्य जातीय ऋणरऊो खेता है। साधारण 
साइकारों तथा बेंकज्ञके खटश द्वी राज्य अपना 
'ऋण पत्र निकालता है। इसी ऋणुपत्रमें संपूर्ण 


अाक. धमममाका3०० ९५७७० क सका 








न 3ललसभनन वनननतानाथन 





+ राजकीय साखके सदुश द्वी राष्ट्रीय साख तथा जातीव साख 
शब्द का भी हमने स्वेच्छापूर्वक प्रयोग किया है। आधिक स्वराज्य- 
युक्त उत्तरदायी राज्यवाली जातियोंमें तीनों ही शब्द एक ही अर्थ 
में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। मारतमें राजकीय साखका ही एकमात्र 
अयोग होना न्यध्ििये क्योंकि भारतीय राज्य भारतीव जनताका अंग 
नहीं है ( लेखक ) | 


थँओँ 
(86 
ना 





राजकीय सांख 


जातीय ऋण 


बेयक्तिक साख 
नथा राष्ट्रीय 
साखमें भेद 


सिवयू रिटीमें 
भेद 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


शर्तें लिखी होती हैं । ब्याज, कीमत, समय आदि 
का लेख ऋणपत्रम स्पष्ट तोरपर कर दिया जाता 
हैे। राष्ट्रीय साक्ष तथा चैपक्तिक साखमें 
कोई विशेष भेद न होते हुए भी दोनोका समय 
तथा खरुप भिन्न होता है | वैय क्तिक संब्यवहार 
के सदश ही राजकीय ऋशपत्रका संब्यवहार होने 
पर भी यद र॒पष्ट हो है कि एक जहां प्रभुत्व शक्ति 
संपन्न है वहां दूसरेको एक मात्र वैयक्तिक संपत्ति' 
सम्बन्धी अ्रधिकार दी प्राप्त होते हैं। सारांश यह 
है कि राजकीय ऋणपत्र की खुरक्षितता वैयक्तिक 
ब्यापारीय ऋणपन्न की सु॒रक्षिततासे खसर्वथा 
भिन्न हे। वैयक्तिक ऋण पत्र निक्तेपर्के धन, नोट 
या हृण्डीके सद॒श होता है क्योंकि यदि कोई 
व्यक्ति उसका रुपया म दे तो उच्तमणं उसकी 
संपत्ति छीन सकता है। राजकीय ऋशणपनतरमें 
ऐसी कोई भी बात नहीं है | यह व्यों ? यह इसी- 
लिये कि राज्य खयं प्रभुत्व शक्ति संपन्न है। यदि 
वह ज्ञातीय ऋणका रुपया न अदा करे तो कोई 
उस्र का क्या बिगाड़ सकता है। यह होते हुए भी 
राज्य आजकल राष्ट्रीोयलाखका नाश नहीं करते 
हैं क्योंकि इससे उनका जनता पर दबदबा कम 
हो ज्ञाता है। इस दबदवेका भद्दत्व इसीसे जाना 
जा सकता दे कि जो राज्य प्रबन्न दोते हैं वह 
अधिकले अधिक घन उधार पर ले खकते हैं 
ओर जो राज्य दुर्वेल दोते हैं. डनको अधिक घन 
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राजकीय साख । 


उधार पर नहीं मित्रता है। यही कारण है कि 
सेना जहाज आदि सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी 
राज्य अपने प्रभावकों नष्ट नहीं होने देते हैं । राज- 
कीय ऋणको लेते समय झायव्यय सचिव बाजार- 
की दशाको देख लेता है शोर उस दश्शाके अज्भु लार 
ही जनतासे धनको खीं चने का प्रयल्ल करता है |%% 
न ट 
२-रशाजकांय ऋणका व्याचवलाहएथक प्रभाव 
जातिके पास पंजी परिमित है। राज्य द्वारा 
उस पंजीके स्रींचे जाने पर जनताकी उत्पादक 
शक्तिको धक्का पहुंचना स्वाभाविक ही है । क्योंकि 
यदि राज्य डलख पूंजोकों युद्धादिक व्यावसायिक 
कामोफे लिये न खींच लेता तो बेंकोके द्वारा उस- 
का व्यावसायिक तथा व्यापारीय कामोमे लगना 
आवश्यक ही था | इससे जातठिकी उत्पादक 
शक्ति केसे बढ़ती है ? इसी विषयको स्पष्ट करने 
के लिये भ्रब दम कुछ एक घटनाओं को देते है । 
(क) व्याजकी बाजारी दर पर लिया इश्ना 
जातीय ऋण:--व्याज़की बाजारी दर पर खिया 


हुआ जातीय ऋण स्वदेशीय व्यवसायों पर कुछ 
भी प्रभाव नहीं डालता है। क्योंकि ऐसे समयमे 
राज्यकोी भोग विल्ास जैसे अन्नुत्पादक कार्योमे 


राज्यका अपने: 
साखको 
चाना 


जातीय ऋण - 

से देशकी उ- 

त्पादक शक्ति 
घटती हे 


ब्याजकी बा- 
जारोदर पर 
लिया. हुआ 
राज्य ऋण 
हामिकर नह! 
होता 


लगी हुई पूंजी जातीय ऋणके तोर पर मित्र जाती . 


है। व्याजके बाजारी भाव परे जातोय ऋण लेनेसे 
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राज्य ऋण॒का 
“मुद्रा बाजार 
पर प्रभाव 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्र 


और बैंकों तथा व्यवसायोके साथ स्पर्धा करनेसे 
जातिकी उत्पादक शक्ति पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता है। यहीं पर बस नहीं, ऐला जातीय 
ऋण बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि इससे 
जनतामे मितव्ययताज्नी आदत बढ़ती है। परन्तु 
एक बात यहां पर श्ुलाना न चाहिये ओर वह यह 
है कि यह लाभ उन्दीं देशोक्ी तथा उन्हीं ज्ञाति- 
योको होता. है जिनमें वैबक्तिक साख तथा बेंक 
बहुत कम द्वोते है और जिनमें ताल्लुकेदार लोग 
रणिडियों तथा शराबमें घन फुंकते हैं। 


श्राम तोर पर कद्दा जाता है कि व्याजको 
बाजारों “दर पर जातीय ऋण लेते हुए भी 
जाति की उत्पादक शक्तिको धक्का पहुंचता है। 
क्योंझि जातीय ऋणके लेते ही देशमे पं जीकी मांग 
अधिक हो जाती है और इस प्रकार स्वयं ही 
उसका मूल्य चढ़ जाता है ओर ब्याज की दर 
चढ़ ज्ञातो है। ठोक है। परन्तु यद्द घटना 
तभी उपसखित होती है जब कि राज्य व्याच- 
सायिक कार्यों्रे लिये धन लेता हैं । इसी 
बातको विचार ऋर तथा कुछ पक शप्रन्य 
लाभोकों सोच कर आय व्यय शाख्ज्ञोका मत 


है कि व्यावसाथिक कामोौको प्रायः आर्थिक दुर्घेट- 


नाके समयमें दी अपने द्वाथमे ले लेनेका यल्ल 
करना चाहिये | प्रशियन रेल्वेको राज्यने ऐसे ही 
अवसर पर खरीद करके खूब लाभ उठाया था। 
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शाजकीय साख । 


ब्याज़की बाज्ञारी द्रपर युद्धादिके लिये भी लिया 
हुआ जातीय ऋण जातिकी उत्पादक शक्ति पर 
बहुत घुरा प्रभाव नहीं डालता है। क्योंकि यह 
प्रायः देखा गया है कि युद्धफे समयमें जनतामे 
नये २ व्याचक्लायथिक कार्मोके लिये जोश कम 
हो जाता है और उनके पास पूंजी खुलभ 
तथा निरथ्थंक पड़ी रहती है। यादवि राज्य ठीक 
ढंग पर युद्ध कर रहा हो तो उसकी अनता अपनी 
पूँजी शीघ्र ही दे देती है। लारांश यद्द है कि व्याज- 
की बाजारी दर पर लिया हुआ जातीय ऋण देश- 
की उत्पादक शक्ति पर कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं 
डालता है । न 

(ख) बाजारी दर से अधिक व्याज़ पर लिया 
एशा जातीय ऋषण:--बहुत बार राज्य अधिक धन 
की जरूरत होने पर याज्ञारी द्रसे अधिक व्याज 
पर आतीयऋण लेना झारम्म करते हैं | जेसा कि 
भारतीय राज्यने इल महायुद्धमें किया है । परन्तु 
इस प्रकारके जातीयऋणका देशके व्यवलायों पर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है | दष्ठान्त तौर पर-- 

(१) यदि लोग जातीयऋण के अधिक व्याजको 
देख करके अधिक मितव्ययी हो जावे, अपने घरेलू 
खर्चे कम कर देव शोर भिन्न २ प्रकार के पदार्थोका 
स्राना छोड़ देवे तो.डन २ पदार्थोके व्यवसायोको 
धक्का पहुँचना खाभाबिक ही है जिन २ पद्ार्थोका 
प्रयोग जनतामें कम द्वो जाये । इल महायुद्धमे 
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युद्धफे लिये 
राज्य ऋण 


बाजारी दरसे 
अधिक ब्याज 
पर लिये हुए 
रंज्य ऋण 
का दोष 


उत्पादक श- 
क्तिका कम 


हीना 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


शराब पीना राज्योने जनतामे शराबका प्रयोग इस्ीलिये रोक 


. बन्द करन। 


गज्योंका दु्भि- 


क्षकीं बढाजा 


अंत्प व्येव सा - 
'योंका टूथ्ना 


दिया कि वहाँसे जनताका ज्ञो रुपया बचे वह 
राज्यको मिल जाघे | इससे शराबके कारखानोको 
धक्का पहुँचा ही है। इन कारखानोफे बन्द हो 
जानेसे जो अआ्रादमी बेकार हो गये उनको सेनामे 
नौकरी दे दी गई । आधीन रोज्योमें तो राज्य 
प्रायः देशके अन्दर रेलो के द्वारा इधर उधर सामान 
भेजना बन्द्‌ करके कई देशोमे दुर्भिक्ष डालते है 


ओर कई देशोर्म शनाजको सस्ता कर देते हैं। जहाँ 


अनाज सस्ता होता है वहाँसे राज्य श्रनाजको 
खरीद लेते हैं ओर जहाँ दुर्मित्ष होता है वहाँसे 
लड़ाईके लिये आदमियोको प्राप्त कर लेते हैं। यह 
काम कितना घुरा है. इस पर अधिक लिखना वृथा 
है। आध्िक खराज्य तथा उत्तरदायी राज्यकों 
प्राप्त किये बिना कोई भी देश तथा कोई भी जाति 
सुखी नहीं हो खकती है । 


(२) बाआरी द्रसे अधिक व्याज्ञ पर जातीय 
ऋण लेते ही अल्प व्यवलायोका क्वाम बन्द हो 
जाता है और राज्यको उन व्यवसायोकी चलतू 
पूँजी मित्र जाती है। यदि राज्य व्याज्ञकी मांत्रा 
बहुत ही अधिक बढ़ा देव तो यह व्यवसाय टूट 
जाते हैँ। इस प्रकारका जातीयऋण बहुत ही दाति 
कारक होता है। मारतमे बड़े २ व्यवसाय तथा 
कारखाने बहुत द्वी कम हैं। कहीं २ पर छोटे २ 
व्यवसाय तथा कारखाने ही मौजूद है | इस मद्दा- 
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भिन्न भिन्न प्रकार के राज्यकरो पर विचार 


युद्धम जातीयऋणके कारण उनको बहुत बड़ा 
धक्का पहुँचा होगा । 

(३) बाजारी दरसे अधिक व्याज पर जातीय 
ऋण लेनेसे ज्ञनतामें व्यवसायिक का्मोकी शोरसे 
रुचि कम हो जाती है। प्ूँलीपति लोग अपनो 
गूजीको व्यवलायोमें न लगा करके जातीयऋणमे 
लगा देते हैं ओर घर बैठे ही ल्ाम उठाते हैं। 
इससे जातिमे यदि व्यावलायिक कामोके लिये 
उत्साह तथा साहल कम हो जावे इस पर अश्वय्य 
करना दूथा है। इस प्रकारके जातीयऋण तो भा 
रतकी जड़ें खोखली कर रहे हैं, भारतको कृषिकी 
शोर कुका रहे हैं ओर व्यावसायिक कार्मोके 
लिये उत्साह तथा ल्लाहलकों (जनताके ऋच्‌र) 
घटा रहे है । ह 

(ग) बाजारी दरसे वहुत ही अश्िक व्याल पर 
लिया हुआ उाठीयऋणः--बाजारी द्रसे बहुत दी 
अधिक अधिक व्याज़ पर जातीय ऋण देनेखे 
जातीय व्यवखायोंको बहुत दी धक्का पहुँचता है। 
छोटे २ व्यवसाय टूट जाते हैं. और बाजारमें सट्ढा 
बढ़ जाता है। युद्धकालमें पदार्थोंक्ी उपलब्धि 
कम द्वोनेसे पदार्थोकी कीमतें चढ़ जाती हैं। इससे 
पुराने व्यवसायों तथा कारखानोंकों बहुत ही 


लाभ होवेगा और वह इस लाभकों उत्पादक 


'कामोौमे न लगा करके जातीय ऋणम लगा देवगे । 
विचारे श्रमी तथा द्रिद्र लोग भूखे मरंगे और 
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ब्यावसायिक 
कामोंकी ओर 
रंचिका घटना 


जातीय व्यत्- 
साथोंका टूटना 


महंगी होना 


ज्ञनताक नि- 
यंत्रण की 
जरूरत 


जातीय ऋण 
तथा. राज्य 
करकी वृद्धि 
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व्यवलायपति लोग इलका लाभ उठावेगे। यही 
कारण है कि राज्योंकी जातीयऋण का प्रयोग बहुत 
खावधानीसे करना चादहिये। राष्ट्रीय साखरूपी 
मद्दाशक्तिके प्रयोगम राज्योकी बाधित करना: 
चाहिये। अन्य आर्थिक कामोंके सदश दी एल पर 
भी जनताका ही प्रश्ञुत्व होना चाहिये। खारांश 
यह है कि आर्थिक स्व॒राज्य सब उन्नतियोका सूल्य 
है। जो जातियाँ बना इसको प्राप्त किये व्यवसाय 
व्यापार प्रधान बनना चाहती हैं वह एक प्रकारसे 


बालू पर मद्दल बनाती हैं। % 


३-राज्यॉकी राजकीय साखका प्रथाग 
कथ करना चाहिये ? 

राजकीय साखके सहारे राज्य आतीयऋण 
किस प्रकार लेते है इल पर प्रकाश डाला जा 
चुका है। यह प्रायः देखा गया है कि ऋण सेनेके 
अनन्तर जनता पर राज्यकर और भी अ्रधिक 
बढ़ा दिया जाता हैं। इस महायुद्धकी समाधि 
पर भारतीय सरकारने अधिक लाभके बहांने जो 
नया राज्यकर लगाया इसका भी रहस्य इसमें 
है। यही कारण है कि १८वीं खदीसे ले करके अब 
तक किसी भी लेखकने जातीयऋणुकी बहुत 
प्रशंसा नहीं की है । जातीबऋणको बहुत बुरा भी 
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# आदम लिखित फाइनान्स (१८६८) ए० ५२०--४२६ | 
रेह्प्न 


राजकीय साख 


कहना बहुत हो कठिन है। क्योकि जातिसे घन 
थ्राप्त करनमेकी बहुतसी विधियोमेले एक यह भी 
विधि है। यदि राज्यको घनकी जरूरत न दो तब 
तो उसके लिये राज्यकर या जातीयऋण सेना 
दोनों दी बुरा है। परन्तु यदि किसी राज्यको धन- 
की विशेष जरूरत हो तो वह चाहे कर द्वारा धन 
ग्राप्त करे ओर चाहे जातीय ऋणके द्वारा । किस 
समय किसका सहारा लेनो चाहिये यह भिन्न २ 
आवस्थाओं पर निर्भर करता है। 

आजकल निम्नलिखित अवस्था पड़ कर 
राज्य जातीय ऋण लेते है--- 


(१) किसी विशेष कारणसे पूरे तौरपर 
आलुमानिक शामदनीका घन न मिले | 

(२) युद्धादि विपत्तिमं पड़करके धन अ्रहण 
करना । 

(३) व्यापार व्यवलायसस्बन्धी कारयोंके लिये 
धन भहरण करना । 

(१) अधिक दुर्भिक्ष आदि अनेक कारणसे 
बहुत बार राज्यका व्यय श्रामदनीसे बढ़ जाता है 
ओऔर उसको आनुमानिक आमदनी भी नहीं प्राप्त 
दोती है। ऐसे अवसर पर निश्वक्तिखित तीन 
कारणाोसे जातोीयऋणका लेना ही उचित है । 

(7) आ्रार्थिक दुर्घटनाओके काछमे राज्यको 
अंहातक दो सके शान्तिसे ही संपूर्ण काम करने 


२६ २4& 


जातीयऋणख ले - 
लेकी तीन 
अवस्थायें 


आधिक दुर्मिच्ष 


आर्थिक दुघ- 
घटनाके सम- 
यमें जातीय- 
ऋण लेना उ' 
जित हें। 


राज्यका व्यय- 
से अधिक पन 
प्राप्त करना 
बुरा हे । 


चणिक जाती- 
यऋणक। मु 
ख्य कारगर ! 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


चाहिये । राज्यकर द्वारा घन प्राप्त करनेमे बहुतसे 
भमेले होते है जिनका बजटके प्रऋरणमें 
उल्लेख किया जा चुका है। एसी हालतमें कुछ 
सलमयके लिये जातीयऋणका ले लेना दी अच्छा है। 


7[) आज्ञऋल राज्य व्ययसे अधिक शाय प्राप्त 
ऋश्गेका प्रथत्न नहीं करते हैं । क्योंक्ति इससे प्रति 
वर्ष अधिक धन बच खकता है | यद कोई अश्रच्छी 
घटना नहीं है, उत्तरदायी राज्योंमें यह बहुत 
ही हानिकर समझा जाता है। क्योक्ति इससे 
रोज्यकी बेचकूफी टपकती है ओर जनताको बिना 
सोचे बिचारे वजट पास करनेकी आदत पड़ 
जाती है। 


([[!) सामयिक या जक्षणिक जातीयऋण लेने- 
का तीसरा कारण यह है कि राज्यकी आमदनी 
दुघेटनाके समयमें कुछ समयके लिये कम हो 
सकती है जो कि कुछ ही समयके बाद अपने आप 
पुनः बढ़ सकती है | -इल दशामें जातीय- 
ऋणले जो काम निकल सकता है वह राज्य- 
करसे नहीं । नवीन राज्यकर लगानेके लिये 
ओर घटानेके लिये नवीन नियमोको बनाना 
पड़ता है । राज्यनियम बनाये बिना ही 
जातोयऋणके द्वारा आर्थिक विपत्तिके समयमे 
राज्य घन ले खकते हैँ ओर पुनः उस ऋणको 
उतार खकते दे । प्रति वर्ष पेशी घटनायें 


०० 


राजकीय साख 


न उत्पन्न हुआ करें, इसके लिये राज्यकर- 
का लचीला दोना आवश्यक है । राज्यको 
अपने हाथम कुछ एक ऐसे कर-प्राप्तिके खान 
रखने चाहिये जहां कि वह राज्य-कर स्वेच्छा- 
जुखार घटा बढ़ा सके । दृष्ठान्‍न्त तौर पर यदि 
राज्य आयात पदार्थोंके ऊपर कर- लगानेमे पूर्ण 
तौर पर खतन्‍्त्र हो तो वह जरूरतके अनुसार 
राज्य-करको घटा बढ़ा कर अपनी आयको घटा 
बढ़ा सकता है । 


(२) विपत्तिके समयमे धनका प्रहण करना।--- 
युद्ध, शत्रुका आ्राक्रमंण आदि भयंकर विपत्काल- 
में राज्यको सहसा ही अनन्त धनकी जरूरत हो 
जाती है। ऐसी हालतमे दो कारणोसे राज्यकर- 
की अपेक्षा राज्यकण लेना ही डच्चित है । 


(() करके द्वारा राज्यको यदि खहसा ही धन 
न पभिल सकता हो ओर नवीन करका फल 
कुछ वर्षोके बाद प्रगट होना हो तो ऐसे समय- 
में राज्यका जातीय ऋण लेना ही उचित है। 
यह प्रायः देखा गया है कि नवीन राज्यकर अपना 
'फल बहुत देर बाद प्रकट करते हैं। दृष्टान्त तोर 
पर १८१२ के अमेरिकन राज्य-करका फलत्न १८१६ 
में जाकर निकला। तीन वर्षों तक इस नवीन 
'करसे अमेरिकन राज्यको कुछ भी विशेष आमदनी 
नहुई। बत्तरदायी ग्राथिक खराज्यवाले देशोमें 


8०९ 


बिपत्तिके सम- 

यमें राज्यका 

ऋण लेना उ- 
चित हे । 


राज्यकरका फल 
देरके बाद होता 
होे। जातीब- 
ऋखणसे धन 
जरदी ही मिल 
जाता है 


युद्धके ख्चो- 
को संभालनेके 
लिये राज्यको- 
पर्ते धन जमा 
करन! बुरा है। 


व्यापारोय तथा 
व्यावसायिक 

कार्योके लिये 
जातीयऋण । 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


राज्यकरका बढ़ाना जनताके हाथम होनेसे राज्यों- 
को अधिकतर जातीय ऋणका ही खह्दारा लेना 
चाहिये। 

(() युद्ध आदिके अधिक खचोंसे बचनेका 
दूसरा उपाय यह दो सकता है कि राज्य प्रतिवर्ष 
धन बचाया करे ओर उसको युद्धके समय 
काममे लावे | प्रश्ष तो यह है कि वह अधिक घन 
साधारण समयमें कहाँ लगाया जाय । यदि 
किसी स्थानमें यह घन लगा दिया जाय तो 
युद्धफालमे इससे राज्यक्रा पूरां मतलब केले 
निकल खकता है ? यदि यह धन किसी उत्पादक 
काममे सर्वेथा ही न लगाया जाय तो खज़ानेमे 
इतनी पूंजीको निरथेक ही जमा करना पूरी बेव- 
कूफी है, यहां पर ही बस नहीं; खजानेमें जमा 
सोना चांदोको युद्धलमयमे सहला ही निकांलते 
सुद्राके राशि-खिद्धान्तके अनुसार खारेके खारे 
बाजार पदार्थोकी कीमत चढ़ जांयगी। इससे 
राज्यको पदार्थ महँगे मिलेंगे, जनतामं शोर मच 
जायगा और दुभिन्ष उद्धोषित हो जायगा। यदि 
इस अन्नधनके द्वारा कंपनियोौके हिस्से खरीद ते 
तो युद्धकालमें उन दिसखोको कम दाम पर बेचनेसे 
उसको चृथा ही घाटा उठाना पड़ेगा। 

(३) व्यापारीय तथा व्यावसायिक कार्योंक्े 
लिये जातीय ऋणः--पऐ से कार्योके लिये जातीय 
ऋण दो कारणोसे आवश्यक दवोता है। 


हं०र 


राजकीय साख 


(!! पनामाकी नहर, बड़ी २ रेल तथा बड़ी२ 
नददरोके बनानेके लिये इकट्रीदी बहुतली पूंजी 
लगाना चाहिये और इन कामोकफों बहुत ही जल्दी 
समाप्त करनेका यत्न करना चाहिये। यह क्‍यों? 
यह इसी लिये कि जब तक काम लमाप्त नहीं होता 
है तब तक वह पंजी निरथर्थक पड़ी रहती हे और 
उससे राज्यको कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होता है । 
यह भी एक प्रकारका आर्थिक नुकसान है | इस 
ज्ञुकसानसे बचमेके लिये यथासंभव जातीय ऋण- 
का सहारा लेना चाहिये और कामको शीघ्र ही 
समाप्त करना चाहिये । 


(7) बड़े २ व्यावलायिक कामोके लिये जहां 
तक हो सके राज्यको अन्य कंपनियौके सदश 
दिसलोको निकाल करंके काम करना चाहिये । 
डस कामकी आमदनीसे ही हिस्सेदारोंको 
वार्षिक लाभ बांटना चाहिये। सारांश यह है कि 
ऐसे कार्मोमे राज्यको व्यापारीय तथा व्यावसा- 
यिक तरीकीको दी काममें लाना चाहिये # 








# भ्रादम लिखित, फाश्नेन्स (१८९८) पृ० ५०६, ५३३ । 
महाशय निकलसन लिखित प्रिन्सिएश्स आफ पोलिटिकल इ्कान- 
मी खण्ड ३, (१६०८) पृ० ४०३-४१५, 
श्रादम लिखित पबलिक डेट्स । 
नोबल रचित!नेशनल फाइनेन्स॥ 


छं०३ 


बढ़े २ कार्योमें 
अधिक पूं जीकौ 
जं्रत | 


व्यावसाथिक 
कार्मोके लिये 
राज्यको हिस्से 
निकौल कर 
घन लेना चा- 


हवयि । 


राष्ट्रीय साख- 
की उलभरने | 


युद्ध आदिमें 
राष्ट्रीय साखका 
प्रयोग । 


राज्यको खर्च 
कम करना चा- 
हिये ओर इस 
प्रकार जातीय 
ऋयषका ब्याज 
चखुकता करना 
चाहिये । 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 

+ , + शशि 

द्वताय परंच्छेद । 
राष्ट्रीय साखका प्रयोग तथा प्रबन्ध । 


राष्ट्रीय खाखके प्रयोगमें कुछ एक समस्‍यायें 
उत्पन्न होती हैं, उनपर गम्भीर विचार करना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । राज्य जब बविप- 
त्तिमें पड़ते हैं या घनका व्यवसायोमे विनियोग 
करते हैं. उसी समय राष्ट्रीय खाख्का प्रश्न टेढ़ा 
रूप धारण कर लेता है। विषयको स्पष्ट करनेके 
लिये दोनों ही अवस्थाओपर पृथक्‌ प्रकाश डालना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 


१-विपत्कालमें राष्ट्रीय साखका प्रयोग । 


राज्य पर बीलो प्रकारलसे आराथिक विपक्ति 
पड़ सकती है। इसका उप्र रूप युद्धफे समयमें 
प्रगट होता है । इस महायुद्धमें मिन्नर जातियोका 
युद्ध पर जो वार्षिक घन व्यय हुआ है वह कल्पना- 
से बाहर है। इतना धन-ब्यय कदाचित्‌ ही किसी 
जातिका किसी युद्धमें हुआ हो। यह पूवेद्दी लिखा 
जा चुका है कि इतना अधिक घन राज्य-करके 
द्वारा कभी भी नहीं प्राप्त कियाजा सकता है। 
इस दशामे राष्ट्रीय सासत्र ही राज्योंकरा खद्दारा 
होती है। उस्रीके सहारे वह जाति से ऋण लेते हैं । 
इस ऋणके व्याजको देनेके लिये राज्यको अपना 


डंणछ 


राष्ट्रीय साखका प्रयोग तथा प्रबस्ध । 


सर थे अवश्य ही घटाना चाहिये। क्योंकि यदि ऋण- 
के घनसे ही संपूर्ण व्याज चुकता किया ज्ञाय 
तो इससे भयंकर आर्थिक दुर्घटना उत्पन्न हो 
सकती है और राज्यकी साख सदाके लिये नष्ट 
हो सकती है। सारांश यह है कि (ऋणके घनके) 
ड्याज़को नवीन करसे या पुराने ख्चोंको घटाकर- 
के देना चाहिये । 
इस प्रर्ार स्पष्ट हे कि विपत्तिके समय 
राज्यौको साख, कर, न्‍्यूनव्यय आदिखे सहायता 
प्राप्त करनका यल करना चाहिये। किसी एक या 
दो पर मिभर करना विपत्तिको ओर भी श्रश्रिक 
बढ़ाना दोगा । भ्रमेरिकाकी राष्ट्रीय, साखका 
इतिहास यही शिक्षा देता है # आजकल सभ्य 
देशोके राज्य (जहाँ तक उनसे होता है) ऐसी कर- 
ग्रणात्वीका अवलम्बन करनेके लिये सदा तैयवार 
रहते हैं जिसमें कि तचक हो शअर्थात्‌ जिखके 
द्वारा जरूरत पड़ने पर अधिकसे अधिक राज्यकर 
प्राप्त किया जा सके | यही कारण है कि शान्ति- 
कालमे आ्रायके प्रत्येक स्थान पर राज्य कमसे कभ 
कर लगाते हैं| यद्द इसीलिये कि विपत्तिके समय- 
में उन्हीं स्था नोसे करकी मात्रा बढ़ा करके अधिक 
कर प्राप कर सके। 


. ज्ञातिकी उत्पादक शक्ति पर लिखते समय 
यह दिखाया जा चुका हे कि जातियोको युद्धों तथा 
अन्‍य बाधाओका ख्याल करते शुए कृषि, व्यापार 
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राज्यकरकओी 
लचक | 


क्षर-प्रणालीमें 
सुधारकी भ्रा- 
चश्यकता । 


' व्यावसायिक 
कार्योंके लिये 
राष्ट्रीय साख- 

का प्रयोग । 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


तथा ब्यदलाय तीनोद्ोमे विशेष उन्नति. ऋरना 
चाहिये। जातियाोंको इन्हों बातोका ख्यात्न करदे 
अपने झायव्यय का नियन्त्रण करना चादिये | उस 
जातिकी आवयब्यय-प्रणाली सबसे उत्तम है जो 
शि युद्ध-कालमे भो शान्तिकालके सदश ही काम 
करे तथा बहुत ही कम विक्षुब्ध हो। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि राष्ट्रीय साखमें सुधारकी डसनी 
छावश्यकता नहीं है ज्ञितती कि कर-प्रणालीयर | 
राष्ट्रीय खाख तो, कर-प्रणात्नी के उत्तम न होनेसे 
राज्यों पर जो विउत्तियाँ पड़ती हैं, उल्लमें सदह्दा- 
सहायता पहुंचाती है। उचित तो यदो हे कि 
राज्यकी कर-प्रणाल्री उत्तम हो और जहां तक 
हो राज्य पर आशिक विपत्ति पडनेही न पाये ।# 


२-धन-विनि गेंगके लिये राष्दीय साखरूा 
प्रधोंग ! 

व्यावलायिक कार्योप्रें धनविनियोगके लिये 
राष्ट्रीय साखका प्रयोग भी छिया जा सकता है 
शोर प्रायः राज्य ऐसे स्थानों राष्ट्रीय खाखका 
प्रयोग करते भी रहे हैं। इसपर विचार करने करे 
लिये निम्नलिखित बातोका ध्यान कर लेना 
सांहिये। 

(१) राज्य अज्ुत्पादक तथा प्रत्यक्ष आर्थिऋ. 


७-9० अ०७७ ऑयास ववम्मककै(+न.. सच, 


# झआादम रचित फाश्न/न्स ( (८१८ ) पृष्ठ ३३४-२४२ । 
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राष्ट्रीय साखका प्रयोग तथा प्रबन्ध । 


खाभरहित कार्मोके लिये धन उधार लेना 
चांहता है ? या 

(२) व्यापायीय तथा व्यावसायिक कार्यो 
लिये धन उधार लेना चाहता है ? 

(१) बाग, स्कूल, दलदल खुखाना, रेल बनाना 
आझादि काम बहुत बार राज्य आर्थिक लाभके 
डद्देश्यसे नहीं करते है। ऐसे कार्योका करना 
कितना आवश्यक है यद्द किलीसे भी छिपा नहीं 
है। उन कार्मोको करनेके लिखे बहुत बार राष्ट्रीय 
खाखके द्वारा धन प्राप्त कर लिया जाता है। पना- 
भाकी नहर तो कभी बन ही ने सकती यदि 
राज्य राष्ट्रीय साख का प्रयोग न करता | 


(२) जब राज्य व्यापारीय तथा व्यावलायिक 
कार्योंक़रे क्षिये धन उधार लेता हे उस समय 
उसका आधार राज्यकर पर नहीं रहता है। उन 
कार्योकी आमदनीसे ही राज्यको उसका ऋण 
छुकाना चाहिये। राष्ट्रीय कार्योके लिये राज्य 
जनतासे कर लेता है। लाभके खातिर जो काम 
चद् दाथमे लेता है घद्द राष्ट्रीय कार्य नहीं कद्ठा जा 
सकता है। यही कारण है कि आायव्यय शास््ज्ञों- 
का इस बात पर विशेष बल है कि राज्यको 
बजटके समयमे साफ २ कह देना चाहिये 
कि उसका कौनसा फाम राष्ट्रीय है और कौनला 
काम व्यापारीय तथा व्याचखलायिक है। यह 
इसी लिये कि नियामक खभा पहिले प्रकार- 
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आर्थिक लाभ- 
रद्वित कार्योके 
लिये धनका। 
उधार लेना ! 


ब्यापारीय तथा 
व्यावसाथिक 
कार्मोके लिये 
लिये गये जा- 
तीयऋणका घन 
उनकी अःम- 
दनीसे चुकता 
करना चाहिये | 


जातीयऋणके 
लेनेमें तीन 
कठिनाश्याँ | 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


के कामफे लिये ही उसको कर द्वारा धन प्राप्त 
करनेकी आज्ञा देती है न कि दूसरे प्रकारके 
कामके लिये । 


३-जातीय ऋणका ग्रहण करना तथा 
उलारना । 

जातीय ऋणके अहण करने तथा उतारनेमे 
शायव्यय-लचिवकोी जिन कठिनाइयौका सामना 
करना पड़ता है उन्हीं पर अब प्रकाश डाला 
जञायगा | ये कठिनाइयां तीन हैं । 

(!) जातीय ऋण कैले तथा कितने ,समय- 
के लिये ,लिया जाय ? 

([7) ज्ञातीय ऋणकी शर्तोंम संशोधन केसे 
किया ज्ञाय ? 

([[]!) जातीय ऋण केसे उतारा जाय ? 

ज्ञातीय ऋण सम्बन्धी इन तीनों समस्याओं” 
पर अब पृथक्‌२ विचार किया जायगा। 

का कि ) पक 
जालायथ ऋण कस्त लथा ॥फलन सलमबथ- 
के लिये लिया जाथ ? 

राज्यकर लगानेकी धपेत्षा विपत्तिके समय- 
में जातीय ऋण ही लेना चाहिये इसपर दिस्तत' 
तोर पर लिखा जा चुका है। प्रश्न उपस्थित होता 
है कि ग्रायव्ययसलिव जातीयक्रण किस प्रकार 
ले? इसका उत्तर इसप्रथार दिया आसकता है। 


०८ 


राष्ट्रीय साखका प्रयोग तथा प्रबन्ध । 


(१) जातीय ऋण ग्रहण करनेकी विधिः--- 
जातीय ऋण ग्रहरा करनेकी तीन ही विधियाँ 
है। डदारता, भय तथा वेयक्तिक ख्वार्थसे प्रेरित 
होकरके ही लोग जातीय ऋण देते है । यही कारण 
है कि (0) देशभक्ति-ऋण, (४) बाधित ऋण तथा 
(93) व्यापारीय ऋण इन तीन तरीकोका जातीय 
ऋण होता है । 

()) देशमक्ति-ऋणः--देश भक्ति-ऋण अखिर 
तथा श्रनियत होते है | मिल गये तो मिल गये, न 
मित्रे तो न सही। अ्रतः इनफएर किसी भी 
रोज्यको बहुत भरोसा न करना चाहिये। यही 
नहीं, देशभक्ति-ऋरशण प्राप्त करनेमे यदि" राज्य 
असफल हो जाय तो डसको अन्य ऋण भी नहीं 
मिलते हैं। क्योंकि रा परसे डखकी साख न 
हो जाती है। श्रतः देशभक्ति-कऋण जितने सस्ते 
हैं तथा उत्तम है, उतने दी भयंकर भी हैं। राज्यों 
को इनपर बहुत भरोसा न करना चाहिये । 


(६. बाधित ऋणः--इतिहासमें बाधित ऋण 
कई दझूपमें प्रगट हो चुके है। आजकल यह ऋण 
राज्य द्वारा बाधित तोर पर सम्जालित खज़ानेके 
नोटोंके रूपमें प्रगट होते हैं। राज्य युद्धकालमें 
सिपाहियोको तनखाहे तथा दूकानदारोको चौज्ञो 
के दाम इन्हीं नोटोके द्वारा देदेता है। राज्यका 
भय बड़ी चीज़ है | उसीके भमयसे लोग इन नोटों 
को लेन देनके काममें ले आंते हैं। इन नोटो- 
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जातीयबऋण 
लेनेकी विधि |. 


देशभक्तिऋण 
की अस्थिरता | 


बधितऋणु तथा 
उसका स्वरूप। ' 


राष्ट्रीय आयब्य य शास्त्र 


के निकालनेम राज्यको कुछ खर्च नहीं करना 
पड़ता है। इन नोटोके लद्ारे राज्यको आवश्यक 
घन मिल जाता है जब कि उसको किस्रीको भौ 
कुछ भी व्यांज़् नहीं देना पड़ता है। इन नोटोका 
सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि उनके द्वारा देशमें 
महँगी उत्पन्न हो आती है। यहीं पर बस नहीं, 
आषम नियमके द्वारा धातुका प्रयोग देशमे कम 
हो जाता है ओर लेनदेनम यह नोट दी चलने 
लगते हैं | बहुत बार अधिक निकल जानेके कारण 
इन नोटोका दाम शुल्य तक पहुंच जाता है शोर 
जनता पर एक्क प्रकारसे यह भयंक्रर राज्यकर के 
रुपमें पड़ जाते हैं ।# 


व्यापारीय ()3) व्यापारिक ऋषरंः--इस पर इसी खण इ़- 
ऋण। के प्रथम परिच्छेदमे प्रकाश डाला जा चुका है 
:* खझतः यहाँ पर फिर लिखना दुद्दराना होगा । 


जादीयऋणयके (२) जातीय ऋण ग्रहण करने तथा उतारनेका 
उतारने तथा संमय:--जातीय ऋणको बीलो तरीकोले राज्यको 
'लेनेका समय। अहरण करना चाहिये। जिस प्रकारकी शर्तोंसे 
राज्यको ऋवधिक् ऋण प्ाप्त करनेकी आंशा हो 

जातीयक्षण उँसी प्रकारकी शर्तें राज्यकोी जनताके सम्पुख 
“लेनेकी तीन रखना चाहिये। जातीय ऋणके लेनेमे प्रायः तीन 
शर्ते। प्रकारकी शर्तें काममे लायो जाती हैं। 


# लेखकका संपत्तिशास्॑त्र ( पुस्तक--तिनियम खण्ड, मुंद्रा 


परिच्छेद ) । 
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राष्ट्रीय खाखका प्रयोग तथा प्रबन्ध । 


(3) जायीय ऋणका समय । 

(.) शुद्दीत धनके बदलेमे कितनी धनराशि 
दी ज्ञायगी | 

(()) व्याज्ञकी दर । 


उपरिलिखित तीन शर्ताप्रेंले कोई दो शर्तें 
राज्य खयं ऋर सकता है ओर एक शर्ते जनता- 
के लिये छोड़ खकता है। यदि जातीय ऋणका 
समय झधिरू लम्बा हो तो उसपर व्याज्की 
मात्रा कम होनी चाहिये ओर यदि उस ऋण का 
खमय थोड़ा हो तो व्याज़की मात्रा अधिक 
होनी चाहिये। जातीय ऋण अहण करते समय 
शज्याक्नो निम्नलिखित तीन बालोौका धशाने करना 
आदिये । 


()) राज्यको विशेष समय तकके लिये जातीय 
ऋषणपर वयाजकी भात्रा निश्चित तथा मियत कर 
देनी चाहिये। जातीय ऋणपर प्रति वर्ष नियत 
'ध्रन राशि देनेका प्र/श करना ठीक नहीं है | 

(() व्याजकी मात्रा या धनराशि नियत 
करने के स्थान पर जातीय ऋणके उत्तारनेका समय 
राज्योकी नियत कर देना चाहिये। यह हंमय भी 
तीससे पचास साल तक दोना चाहिये। भारत- 
वर्षमें इससे कम समय भी रखा जा लकता है। 
क्योंकि भारतवर्ष व्याजकी दर अधिक है और 
इसमे शीघ्र दी उत्राव चढ़ाव झा सकता है। 
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लंबे समयके 

जातीयऋण पर 

व्याजको मात्रा 
कम होनी 
चाहिये। 


जातीब्रऋण पर 
ब्याजकी दरका 
नियत करना। 


जातीयऋण के 
उतःरनेका स- 
मय नियत 
करना चाहिये। 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


इंग्लैएड आदि देशामें ब्याजकी मात्रा कम है 
ओर वहां इसमें चढ़ाव उतराव भी बहुत नहीं है। 
ऐसे देशोमे यदि अधिक समयके लिये निश्चित 
व्याजकी दरपर जातीयऋण लिया ज्ञाय तभी 
लोग रशाज्यकोी डचित तथा आचश्यक धन 
दे सकते हैं । 

जातीयऋण में (77) जातीय ऋणुपर व्याजकी दर अ्रधिक 

व्याजजी अ. होनी चाहिये।. इसीसे ल्लोग उसको लेनेके लिये 

थिकता । तैय्यार हो सकते हैं ।# 


(॥॥) 
जातीय ऋण #ी शतामें संशोधन केसे 
किया जाथ। 


कभी २ राज्योंक्नो विशेष २ कारणुोसे प्रेरित 
होकर जातीय ;ऋणके पुराने व्याजकी मात्रा 
कम करनी पड़तो है | इसका खबसे अच्छा 
तरीका यह है कि राज्य कम ब्याज्पर नवीन 
जातीय ऋण लेलेवे ओर पुराने अधिक ब्याजवाले 
जातीय ऋण॒का रुपया उत्तमणोंको दे देवे।! यह 
उचित ही है। क्योंकि जातीय ऋणका व्याज 
राज्य करके द्वारा चुकता किया जाता है। यदि 
किसी समयमे पुराने जातीय ऋणके व्याजकी 
मात्रा अधिक हो तो उसको इस तरीकेसे कम 


# आदम रचित फाश्तान्स (१८६८) पृ० ५४७-५५५ । 
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कर देना चाहिये। ज्ञाति पर जितना करका भार 
कम होवे उतना ही अच्छा है। 
(॒ [[) 
जातीय ऋण केले उतारा जाथ ? 


जातीय ऋण कैसे उतारां ज्ञाय ? इस पर 
विचार करनेसे पूर्व यह विचारना श्रत्यन्त झ्ाव- 
इयक प्रतीत होता है कि ज्ञातोय ऋण क्यों उतारा 
जाय ? पझतः अद इसी पर पहिले प्रकाश डाला 
जायेगा फिर दूसरे प्रश्ष पर विचार किया जायेगा। 

(१) जातीय ऋण क्यो उतारा जाय ? जातीय 
ऋषणका उतारना इसलिये आवश्यक है चूंकि 
जाति पर इसके ऋषण राज्य-कर्का झ्ार बढ़ 
जाता है । जातीय ऋणुका व्याह्ञ राज्य करके 
द्वारा ही उतारा जाता है। इंग्लैयड आदि व्याव- 
सायि८ देश चाहे जातीय ऋणऊ भारको कुछ भी 
न समझे, परन्तु भारत जैसे ऊषिप्रधान दरिद्र 
देशके लिये यह भार महा भयंकर है। प्रतिदर्ष 
हमपर जातीय ऋणकः बढ़ते जाना दमारी उत्पा- 
दकशक्तिको नष्ट ऋर रद्ा है। यहीं पर बखत नहीं, 
बाजार ब्याजकी दरसे अधिक व्याज पर जञातीय 
ऋण लेकर राज्यने व्याजकी मात्राको चढ़ा 
दिया हे | इससे भसारतीयोकी व्यावश्लायिक 
डशन्नति ओर भी अ्रधिक रुक गयी है। जमींदार तथा 
व्यापारियोका रुपया राज्य-ऋणम लगानेसे देश- 
के व्यवलायोके लिये पूंची ओर भी कम दो गयी 


करशे 





जातीयऋण 
उल्तारनेकी 


जरूरत | 


जातोयऋ यम 
लोकमतकी 
जर्ूूत | 


देना पड़ा । 
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है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतकी जैसी 


' आर्थिक दशा है, उसके लिये भारत पर जातोय 


अऋगणका होना कभी भी श्रच्छा नहीं कहा आलकता 
है । इसले लोगों पर करक्ा भार बहुत हो अधिक 
हो गया है |## 

(०) जातीय ऋण कैसे उतारा जाय! 
जातीय ऋण उसारनेके लिये निज्चललिखित बातोका 
ध्यान करना चाहिये: 

() अमेरिका झादि प्रतिविधितन्त्र देशो 
आातोय ऋण लेने तथा उतारनेम राज्यको सारी- 


' की सारी जनताकी श्राशा लेनी पड़ती है। यह 


श्रावश्यरक ही है। क्योंकि यदि ह्सपर जनताका 
प्रसुत्व न हो तो राज्य स्वेच्डाचारी दो सकता है। 


राज्यको जातीय ऋण लेते समय जहां तक 
होसकी उसके उततारनेका प्रण!॒ ल करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे ही प्रायः राष्ट्रीय लाख स्थिर रहती: 
है। परन्तु भारतक्ली दशा विचित्र है। सारतोय 
राज्य जनताका अंग नहीं है, अतः भारतीय राज्य 
तथा भारतीय जनताका पारस्परिक सम्बन्ध 
खाभाविक संबंध नहीं है। यही कारण है कि. 
इस महायुद्धमे भारतीय राज्यको जातीय ऋणके 
ग्रहण करनेमें उसके उतारनेका समय तक 





| कल कल +प न मननन+-+“ ननकपन. 
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(२) नियामक खभाओंकोी जातीय ऋणके 
डतारनेके लिये बजद्के खमयमें एक नवीन घन 
राशि प्रतिवर्ष पास करनी चाहिये। ढसके लिए 
अवशिष्ट धन नीतिका अवल्स्बन करना ठीक 
नहीं है। अवशिष्ट धनलिद्धान्तियोंका विचार है कि 
यदि राज्य ५) रू० सेकड़े व्याजपर जातीय ऋण 
लेवे ओर ४३ प्रति शतक चक्रवृद्धि ब्याजपर उस- 
को लगा दे तो कुल जातीय ऋणपर लगभग 
६रु० सेकड़ा व्याज मिल सकता है । इससे राज्य 
जातीय ऋणपर ५ रू० सेकड़ा ब्याज देते हुए 
भी १ रु० सैकड़ा लाभमे रह सकता है और 
जनतापर करका भार भी नहीं पड़ सकता है। 
इस विचारम जो हेत्वाभास है वद यह है 
कि राज्य जातीय ऋण प्रायः युद्ध आदियोके 
लिए लेते हैं। श्रतः वहां अवशिष्ट धन सिद्धान्तसे 
कुछ भी खसद्दायता नहीं मिल सकती है। अचशिष्ट 
धनखिद्धान्त केवल खानीय ऋण तथा व्यापारीय 
ऋणणके विषयमे दी सत्य है। इसका क्षेत्र युद्धा- 
: दिके निरम्मित्त लिये हुए अजु॒त्पादक जातीय ऋण 
तक नहीं पहुंचता है। 

(३) जातीय ऋणको- शनेः २ थोड़े २ धनके 
दारा भागोमे उतारना ठीक नहीं है जितना जातीय 
ऋण उतारना हो उसके पूरे तोरपर उतारना 
. चाहिये। इसको समभनेके लिए १ लाख रुपयेके 
सत्रो सो रुपये वाले प्रोमिसरो नोटोंको ले लेओ। 


२ डर 
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इसका रुपया राज्य दो प्रकारसे उतार खद्तता है 
( यदि वह इस ऋणको उतारना चाहे )। एक 
तरीका यद्द है कि २५ दजार रुपया दे देनेके लिये 
वद्द १००) रुपये वाल्ले प्रामिलरी नोटोंको ७५) का 
बना देवे ओर छूखरा तरीका यद्द है कि प्रमिस री _ 
नोटोका सूल्य १००) द्वी रदने दे ओर बाज़ार 
से २५ हज़ार रुपयेके प्रामेलरी नोट खरीद कर 
उनको जनतामे पुनः न चलावे। यदि जातीय 
ऋषणके वास्तविक मूल्यले बाजारी सूल्य कम दो 
तो राज्यकोी दूखरा तरीका काममें लाना चाहिये 
ओर यदि सटई या अन्य विशेष कारणोसे डखका 
बाजारी दाम अ्रधिक द्वो तो थोड़े थोड़े चनके द्वारा 
भागोंमें दो राज्यफऋझुयका उतारना उत्तम है अथत्‌ 
राज्य ऋणके उतारनेका पद्दिल्ला तरीका दी ठीक 
है। जहाँ तक दो खके राज्यको दूखरे तरीकेका 
दी अचल्स्घन करना चाहिये और वही तरीका 
सबसे उत्तम है । 

(४) जातीयऋण॒के लेते समय ही उसके 
उतारनेकी नोतिका भी राज्यको पू्वेसे ही निश्चय 
कर लेता चांहिये। इस्तीमे आयव्यय लचजिवकी 
योग्यता पदचानी जाती है। # 


स वकममलल- सनक अलनकलनाम, 
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तृतीय परिच्छेद । 
मारतमें जातीयऋण 


भारतके जातीयऋणका इतिहास रहस्यसे परि- गतीय ऋण 

पूर्ण है। भारतमें भ्रजुत्तरदायों राज्य है। भारतीय * स्तिदास 
. जनताकों अपने धनको खर्चे करनेमे तथा इकट्ा 

करनेमे॑ भी स्वतश्नता नहीं है। ईस्ट इरिडिया 

कस्पनीके जमानेसे अबतक राज्यका सारतीयोके 

संपूर्ण मांमलोम द्खल है । बंगालकी आमदनीसे 

दी शुरू शुरूमे कंपनीने अन्य प्रान्तोकी जीता और 
अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल आदि के युद्धोमे ड्यार- 

के रुपयोले सफलता प्राप्त की । इंग्लेए्डका कुछ 

भी धन भारत विजयमें न खर्च हुआ । १८६४७ में 

भारतका जातीय ऋण ७० लाख रुपये जा पहुँचा 

ओर यद्द क्रमशः बढ़ता ही गया। (१८६ में 

४५०० खास रुपये, १६वीं सदीके आरस्समे ७६५० 

लाख रुपये ओर १६१५ में १०४२५ लाख रुपये 

' भारतपर जातीयऋण हो गया । सरकारी गल्ति- 

योके कारण ही शृष्ूा४७ का गदर हुआ था। 

इसपर सी गदरका खर्च भारतीयोपर डाला 

गया। यही कारण है कि १७७६ में जातीयऋण 

१२६० साख पाउयड दी गया। इसके अन्तर 

जातीय ऋण इस प्रकार बढ़ा । 
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३१ मार्च लाख कुछ व्याजकी मात्रा 
पाउणड्ज जातीयऋण प्रति पाउण्ड 
खन शैम्घ्८घ 2७२ १४६७५ ६२ 
धरे ९०६७ १७५३ ६७४ 
श्ण्षईद शेश३प २&७ ३ ६5'७9/2 
१६०३ शैरेरेद्ध. २१२० ७१५० 
रढण्थ रैपदप रेढए० छ्ा१ट 
१७१३ १७७१ श्ज्यरे &$' ४7: 


युद्धोके सदश ही रेल नहर आदिके बनानेमे 
भी भारतीय राज्यको जातीयऋण लेना पड़ा है । 
नदरॉमें लाभ रहा है अ्रतः उलका भार भारतीय 
जनतापर नहीं है। परन्तु रेल्ोंके बनानेमें जदाँ 
खर्य अधिक इुआ हे वहाँ वे घाटेपर चल रही 
हैं। परिणाम इसका यह है कि रेलोने हम लोगोके 
ऊपर एक प्रकारलसे भारका रूप धारण कर 
लिया है । 


इस महायुद्धके लिये भी भारतीय खरकारने 
युद्धक्कष लिया। प्रथम युद्धऋणमें खूश्कारकों 
५४ करोड़ रुपये धन भारतीयोंकी ओरखे मिला | 
इसी प्रकार डाकखानेके केश सार्टिफिकेट्सके 
छद्वारा भी ११६७ में खरकारने काफ्यी धन प्राप्त 
किया। १७१७मे खरकारकों जातीय ऋण इस 
प्रकार प्राप्त हुआ 


' बंरृद्ध 


भारतमें जातीय ऋण 


मुख्य ऋण. लाल पाउण्ड्ज़ 
डाकलानेका धन श्द्द 
२& 
। केश सार्टफिकेट्स ६६ 
श्द्श्‌ 


लत 
भिन्न शिन्न कारक ज्ञातीयऋणका खरूप 
इस प्रकार था-- 
लाख 
ह पाउणएडल 
५० व्याजका प्रत्तम्बकालीन जातीय 
ऋण २६१&६-- १७६४७ तक : प्र्३े 
% व्याजका दे सालका वारबारइड्ज्ञ॒ १४२ 
५४.८ व्याज़का ५ सालका वारबाणडज़ दर 
कुल, २&५ 
राज्यकोष बिलोके द्वारा भारतीय खरकार 
सामयिकऋरण चिरकालसे ते रही है। इस मद्दा- 
युद्धके समयमे ६'& तथा १२ महीनोंके लिंए भी 
राज्यकोष बिलोके हारा जातीयऋण लिया गया 
 है। १६१७--९८ में ऐसे बिलोसे ४४० लाख 
रुपये धन सरकारको प्रा हुआ था। १६१४-१६१& 
" लक भारतमें जातीयऋणोकी स्थिति इस प्रकार 
रद्दी है 
# बी० जी० काले क्रत शन्डियन इकॉनोमिक्स (१६१८) ५० 
४७१-४७६ । 
आर० सी० दत्त कृत इन्डिया अ्रन्डर ब्रिटिश रुल चंप्टर २३२। 
शआर० सी० दत्त कृत इन्डिया इन दि विक्टोरियन एज चेप्टर १३। 


गोखले एण्ड एकॉनोमिक्‌ रिफॉर्मलस बाइ वी० जी० काले 
पृष्ठ २१९-२२२ । ह 
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२० 


तृतीय खण्ड । 
ग्रत्थज्ञ आय । 


राज़्यको प्रत्यत्ष आय चार स्थानोसे प्राप्त 
होती हैं। (१) राष्ट्रीय भूमि (२) राष्ट्रीय व्यापार- 
व्यव सांय (३) दान (४) जमानत तथा दुूखरेका 
धन छीन लेना। राष्ट्रीय भूमि तथा रशाप्ट्रीय 
व्यापार व्यवसायसे उन्हीं राज्योका धन अहण 
करना उत्तम है जो कि उत्तरदायी हो । 
अनु त्तरदायी राज्योका ऐसे कामोमे पड़ना 
उनके स्वेच्छाचारित्वको अति सीमा तक बढ़ा 
देता है। खबसे बड़ी बात तो यह है कि अलुत्तर- 
दायी राज्योका राष्ट्रीय भूमिपर खत्व तथा राष्ट्रीय 
व्यापार ब्बवस्तायका करना किस्ती सी न्यायाश्रित 
युक्तिसले समर्थन नहीं किया जा खकता । 
क्योंकि ओ राज्य राष्ट्रका प्रतिनिधि दो वही 
राज्य राष्ट्रीय भूमि तथा राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय- 
से आय प्राप्त कर सकता है। स्वेच्छाचारी श्रज्ञ- 
त्तरदायो राज्योका इनसे श्यय प्राप्त करना शक्ति 
खिद्धान्तपर आश्रित होता है क्योंकि स्वेच्छा- 
चारी राज्य तथा राष्ट्रके बीचमे वद्द प्रतिनिधि 
रूपी श्टंखला टूटी हुई दोती है जिलसे खाभाविक 
तोर पर राष्ट्रकी संपत्ति राज्यकी बन जाती दे। 


करे 


राष्ट्रीय आयव्यय शारत्र 


भारतीय नेता क्यो राज्यका खत्व भारतीय भूमि- 
पर तथा भारतीय व्यापार व्यवसायपर अल्चुचित॑ 
सखमभते हैं ओर यूरोपमें इससे डल्टी लद्दर कयां 
है, इसका रहस्य इछ्लीमे दिया है । 

दान तथा जमानत द्वारा भी राज्य धघधनको 
प्राप्त करते हैं। भारतमे खरकार पत्र-खंपादकोसे 
जमानतके तोर पर धन लेती है। इसी प्रकारका 
घन जमेनीने फ्रान्ललसे, जापानने चौनसे ओर अब 
इंग्लेएड तथा फ्रान्स जरमंनीसे लेना चाहते हैं। 
प्रत्यक्ष आयका विषय भी काफो मदत्वपूर्ण है 
अतः अब उसीपर विस्तृत तोरपर प्रह्काश डाला 


जायगा । 


छर२२ 


| ५ सजी पी 
प्रथम पारंच्छद । 
जातीय संपसिसे राज्यका आघ | 
(१) भारतमे जातीय संपत्तिपर राज्यका प्रभु त्व | 





नदी, पदाड़, भूमि, खान आदि्पिर खासूदिक 


तोरसे जातिका खत्व है। प्रतिनिधि तन्‍्त्र उत्तर- 
'दायी राज्योमे जातिका ही राज्य पक शअ्रंग दोता 
है। जाति अपनी संपत्ति राज्यको दे देती है 
ओर प्रतिवर्ष आय व्यय भी खय॑ं ही पास करती 
है। परन्तु यद बात भारतवर्षमें नहीं है। भार- 
तीय राज्य भारतीय जनताका अ्रंग नहींहै, यददी 
कारण है कि राज्यकी कर शक्ति तथा' प्रशनुत्व 
शक्तिका स्लोत भारतीय जनता नहीं है। हल दशा- 
में कठिनता बहुत द्वी अधिक बढ़ ज्ञाती है| भारत- 
की भूमि पहाड़, खान, नदी आदि पर भारतीय 
राज्यका स्वत्व किस युक्तिसे पुष्ठ किया जावे। 
जो राज्य आंग्ल जातिका प्रतिनिधि दो उसका 
खत्व इज्लेणडकी नदी खान आदि पर हो सकता 
, है परन्तु भारतकी जातीय संपत्तिपर नहीं । ऐसी 
हालतमें दो दी बाते द्वो सकती हैं। 


(क) भारतव्षमे जनताकों आर्थिक खराज्य' 


'लथा उत्तरदायी राज्य मिल जाय झोर इस प्रकार 
शआरतीय राज्य भारतीय जअनताका प्रतिनिधि 
हो जाय | 


४१३३ 


भारतमें उत- 
रदायी राज्य 
का होना 


यूरोपमे उत्त- 
ग़्द्ायी राज्य 
का प्रचार 


लगानकी श्र- 
घिकता 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


(ख) नदी, भूमि ओर खानसे लेकर संपूरँ 
जातीय संपत्ति पर सरकार अपना स्वत्व छोड़ दे । 

यूरोपीय देशों यद्दी समस्या किसी दूखरे 
रूपमें उपसखित होती है | वहां ज्ञातिय तथा राज्य- 
में कोई विशेष भेद नहीं है क्योंकि राज्य जातिका 
दी प्रतिनिधि है और जञातिका ही अंग है। यूरो- 
पीय जनता भूमि, खान, नदी, पवत, जंगल झादि- 
पर वेयक्तिक स्वत्वको अश्ुवित समझ रहो है. 
ओर उसपर अपना हो खत्व स्थापित करना 
चाहती है जो कि उचित भी है। खारांश यह है कि 
यूरोपमे संपतक्तिपर ज्ञांति तथा व्यक्तिका विरोध 
है और द्वारतमे संपक्तिषर जाति तथा राज्यका 
विरोध है । 

' इन विरोधोंके होते हुए भी भारतीय राज्यने 
भारतीय भूमि, जंगल, खान आ्रादिपर अपना ही 
प्रभुत्व॒ खापित कर जिया है। आज कल साश्तीय 
राज्य जितना चाहे लगान ले सकता है, क्योंकि 
भारतीय जनताकी खंपूर्ण संपत्ति तो उस्तीकी 
संपत्ति है। लगान लेने तथा बढ़ानेके मामल्ेमें 
राज्यने अपना खुला हाथ रखा हे। किसी भी 
खभासे उसको इस कायम पूंछुनेकी ज़रूरत नहीं 
है। परिणाम इसका यद्द है कि राज्य करकां 
खारा भार बिचारे गरोब फकिखानोपर जा टूटता 
है ओर वह डधार से ले करके प्रतिवर्ष राजकीय 
लगानको चुकता कर देते है । 


दर 


जातीय सम्पत्तिसे राज्यको प्राय । 


खोना, चांदी, हीरा, नमक आदिकी ख्ानोपर द्ानोंपर सर- 
भारतीय राज्य अपना दी स्वत्व प्रगट करता है। कारका स्वत्व 
बंगालमें जमींदांरोंफके हाथमे यही चीजे हैं। 
बिहारकी कोयलेकी खानोपर भी राज्यका ध्वत्व 
नहीं है । चिरकालसे राज्य उपाय खोच रहा है कि 
इनपर भी किसी न किसी तरीफ्रेसे अपना ही 
प्रभुत्व प्रगट कर । परन्तु बंगाली ज़मींदार अब 
संपूर्ण मामलोफो खमभ गये हैं। किग्तु इसमें सन्देद 
नहीं कि वे यह समभते हुए भी कुछ नहीं कर सकते । 
राज्यने जिस प्रकार अन्य जातीय सखंपत्तियोपर 
अपना कठज़ा जमाया है उसी प्रकार उनकी संपत्ति- 
पर भी कबजा कर सकता है। यह तो ऊपा- तथा 
अनुश्नद खमभाना चाहिये कि राज्यन अभी तक 
डनकी संपत्तिको बिलकुल छीन नद्दीं लिया है । यह 
भी शने: शने: राज्य कर ही लेचेगा क्योंकि राज्य- 
ने इसकी भूमियाँ बांध दी है ओर उनको राजासे 
ताल्‍लुकेदार बना दिया है। श्रब केवल उनको 
अखामी बनानेकी हो देर हैः-- 


(२) यूरोप तथा अमेरिकार्म भमियोंसे 
राज्यकों आय #* ! 


यूरोपमे भूमियां चिरकाल से राज्यकी आयका यूरोपमें भूमि 
सुख्य साधन रदी दें ।. मध्य काल तक यूरोपमें से आमदनी 





निज कल न तापरनननकत उननत “-पपनमलनलन 








# डा, एन, जी, पियसन कृत प्रिन्सिपल्स आब इक्ॉनोमिक्स 
बाल्यूम २ पाट ४ चेप्टर (-२ 


छर२७४ 


राष्ट्रीय झआायव्यय शास्त्र 


रांज्य तथा राष्ट्रकी आयमें कुछ भी भेद न समझा 
जांता था। राजाको अपनी जमीनोसे बहुत ही 
अधिक झामदनो दोती थी। करोंके द्वारा उसको 
जाल विधि चईैत दी थोड़ा घन मित्रता था। यूरोपमें पूजीत्व 
का परिणाम विधिके उदय द्वोते ह्वी राष्ट्रीय तथा राजकीय आय- 
में भेद खापित दो गयां। भूमिदान, कृषक-भूस्वा- 
मित्व-विधि तथा राष्ट्रीय संपत्ति एवं आयके 
साधनोको ज़्मींदारोंके दाथमे दे देनेसे राजाके 
हाथोंसे उसहझ्ली अपनी भूमियां जनताके हाथोमे 
प्रशाया_ चलो गयीं । प्रशियाके राजाको अब तक जंगतो 
तथा राजकीय भूमियोसे ३२२४०००« रुपयेकी 
आमदनी है । खानो तथा कारखानोसे भी उसको ” 
._ १२०००००० रुपये मिलते हें । प्रशियाके खद्श दी 
फ्रांस. फ्रास्खमें संपूर्ण जंगलोका १०"८(२६४४००० एकड़) 
प्रति शतक राज्यकी मिलक्तियत है और २२७ 
प्रति शतक (७७११००० एकड़ ) सिन्न भिन्न 
विभागों, कास्यून्ज़ तथा राष्ट्रीय संस्थाओंके स्वत्व-. 
में है। रूसके पास बहुत अधिक भूमि है । जिखकी 
अधिकताका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता 
है कि उसप र२२२०००००० दो करोड़ बीस लाख (?) 
इंलेणण.. आदमी निवास करते हैं। इद्ललेर्डमें राजकीय 
भूमि अब बहुत थोड़ी रद्द गयी है । आंग्ल राज्य- 
को अपनी भूमिले केवल ६०००००० पाउन्ड्जकी 
हालेण्ण. ही आमदनी है | द्ालेरडकी दशा इइुलेण्डसे 
स्चेथा मिलती है। दालेण्डके राज्यको राजकीय 


डरे 


जातीय सम्पत्तिसखे र/ज्यको श्राय | 


भूमिसे केवल १८४७४००० रुपयेकी द्वी आमदनी 
है। भारतकी दशा खब देशोले विचित्र हे | आंग्ल 
राज्य भारतकी संपूर्य-भूमिपर अपना ही स्वत्व 
सखमभता है और इस प्रकार दिनपर दिन लगान 
बढ़ाता ज्ञाता है । इससे भारतीय कृषकोंकी 
आशिक दशा बहुत ही अधिक बिगड़ गयी है और 
भारतवर्ष में दुर्भिच्ने स्थिर रूपले रहना शुरू कर 
दिया है। संयुक्त प्रान्त अमेरिकाके पास भी बहुत 
दी अधिक भूमि है । १८६६० में अ्रमेरिकन राज्यकी 
मिलकियतमे १८४४२३१०६८७ एकड़ भूमि थी 
जो कि जर्मेन सापम्नाज्यते १४७ गुनी कही जा 
सकती है। इस भूमिसे भ्रमेश्किन राज्यने"पहुत 
अधिक लाभ उठानेका अब तक यतल्र नहीं किया 
दे। शुरू शुरूमे अमेरिकन राज्यने अपनी भूमि- 
को <६ रु० ४ आने प्रति एकड़के दिखाबसे 
बेचना प्रारम्भ किया और साथ ही & वर्ग मीलसे 
कम भूमि लेनेवालोको भूमि न बेची | इससे 
अल्प पूँजीवाले किखानोंको बहुत ही तकलीफ 
हुई। १८७७ में राज्यने भूमिका सूल्य ६ रू० ४ 
आा० २ ( दो डालर ) प्रति एकड़ कर दिया और 
लाथ ही १८६८ में १६० एकड़ भूमिके खरीदनेवाते 
किसानोंको इस शप्थपर भूमि देना आरम्भ किया 
कि उनके पास अन्यत्र कहींपर भी ३२० एकड़से 
अधिक भूमि नहीं है। सं० १६१७ की ६ ज्येष्ठ (२० मई) 
को खमापति मिल्कानने गरीब युवा आदमीको 
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भरत 


अमेरिक; 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


१६० एकड़ जमीन इस्र श्तेपर मुफ्त देना मन्जूर 
किया कि वह उस जमीनको जोते बोयेगा और 
उस जअमीनको बेच करके लाभ डठानेका यत्ल न 
करेगा। इसी प्रकार सखं० १६३० की १६ फाल्गुन (३ 
मार्च) को टिस्बर कृषि नियम पाल किया गया । इस 
राज्य नियमके अनुसार कोई भी अमेरिकन नागरिक 
१६० एकड़ भूमि इल शर्तेंपर पुफ्त ही ले सकता 
है कि वह १० एकड़ भूमिपर एक मात्र पेड़ौको 
ही लगावेगग और उन पेड़ोंकी १० साल तक 
निगरानी करेगा! यह नियम इसीलिये पास 
किया गया है कि अमेरिकाको लकड़ियाँकी बहुत 
ही श्रधिक जरूरत है। अस्तु जो कुछ हो, 
सं० १८७७, १७१७, तथा १७६३० के राज्य नियमोके 
अजुसार कोई भी अमेरिकन नागरिक ४८४० एकड़ 
भूमि मुफ्त ही ले खकता है। परिणाम इसका 
यह दे कि लाखो एकड़ भूमि प्रति वर्ष 
अमेरिकन प्रजांकी मिल्रकियत बनती जाती है, 
जब कि अमेरिकन राज्यको उख्रके बदलेमें फूटी 
कौड़ी भी नहीं मित्र रही है । भारतकोी दशा अमे. 
कासे स्वेथा भिन्न है। जंगलोमे घास उत्पन्न हो 
कर सूक्ष जातो है, लकड़ी निरथेंक पड़ी रदतो है, 
परन्तु आंग्ल राज्य भारतीय गरीब किसानोंको 
अपने पशुभफो घास चरानेकी आशा देने को तैयार 
नहीं है। लकड़ी जलानेके लिये आशा देना तो दूर. 
रहा | मांरतीय प्रजाकी भूमिपर अपनी सिल्रकि- 


देरढ 


ज्ञातीय सम्पत्तिसे राज्यको आय 


शत प्रगट करना और इस प्रकार अनन्त सीमा 
तक लगान बढ़ाते चले जाना आंग्ल राज्यके लिए 
कहाँ तक न्याययुक्त तथा डचित है, यह खम्पत्ति- 
शाझ्ञके विद्यार्थी स्वयं ही ज्ञान सकते हे । 
अमेरिकन राज्यने शे८४घ० के राज्यनियमके 
अनुसार दलदल वाली तथा कृषिके अयोग्य भूमि 
अपनी भिन्न भिन्न रियासतोम बॉाँट दी | स्कूलों 
तथा अन्य सामाजिक संस्थाओंको भी राज्यने 
बहुत सी भूमि सुफ्त ही दी है। रेलोकी बृद्धि 
करनेके लिये रेलबे ऋस्‍्पनियाकों भी अमेरिकन 
राज्यने सुफ्त ही बहुत सी भूमि दी है। इलिनाइस 
सेल्ट्रल रेव्वे कम्पनोकों भूमि देनेके *अनन्तर 
श्८७०००००० अटारद करोड सत्तर लाख पकड़ 
भूमि अमेरिकन राज्यने मिन्न भिन्न रेलवे कंपनियों- 
को मुफ्त दी दी है । 

राज्यक्री इलख उद्ार्ताका परिणाम यद हुआ 

है कि अमेरिका शीघ्र ही बल गया है। दिनपर 
दिन यूरोपीयन लोग संयुक्त प्रान्त अमेरिका 
अधिक संख्यामें आते हैँ ओर वहांपर ही बख 
लाते हैं। अच्छा होता कि अमेरिकन राज्य 
उदारता दि्खिलाने मे कुछु लोच विचार कर काम 
करता । भूमियोंकों गुप्त बांटनेके स्थानपर १०० 
खालके लिये किसानोंको ज्ञोतने, बोने तथा लाभ 
डठानेके लिये दे दिया जाता तो बहुत ही उत्तम 
दोता क्योंकि इससे भूमिपर अमेरिकन राज्यका 
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अमेरिकन 
राज्य 


इलिणएड का 
श्ज्य 


भारतका राज्य 
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खत्व सदाकफे लिए बना रहता ओर समय पड़ने 
पर वह लाभ उठा सकता 


इस उदारतामे डच राज्यने बड़ी दुरद्शितासे 
काम लिया है। सं०१६२७ को २६ चैत्र (& अपिल्त) 
के नियमके अनुसार खाली भूमियोको कुछ वर्षोके 
लिए कृषकोंको दे देना डल राज्यने पाल किया | 
१७१७ की ४ श्रावण ( २० जुलाई ) को भूमिदान 
सम्बन्धी छोटे मोटे नियम बनाये गये और वे 
१६१६ की ३ वेशासत्र (१६ अ्रप्रिक्त) के कुछ सुधारोके 
साथ पास कर दिये गये | इन नियमोके अनु लार 
कोई भी मलुष्य या कंपनी भूमि मात्रका खर्चा दे 
कर जोतने बोनेके लिए राजकीय भूमिको लेसकताः 
है। अपने जीवन भर वह उसपर कृषि कर खकता 
है परन्तु वह उस भूमिको अपने पुत्रोमे नहीं बांट 
खकता। इस प्रकारके भूमि दानमें एक बातका 
ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। राज्यको धन 
के लोभके स्थान पर प्रजाके द्वितका विशेष ध्यान 
रखना चाहिये | 
 भारतमे भी आंग्ल राज्यने बन्दोबस्तकी रीति- 
का अझवलम्बन किया है। परन्तु उसने बन्दोबस्त- 
की रीतिका समुचित प्रयोग नहीं किया है। भारत- 
में बन्दोबस्तका मतलय लगान बढ़ाना खमरःा 
ज्ञाता है। इससे भारतीय किसान ऐसा ही डरते 
हैं जैसा कि प्ेगले। बारम्बार बन्दोबस्तके द्वारा 
लगानके बढ़ जानेसे किसानोकोी खेतीके खाथ 


४3२० 


जातीय खम्पत्तिसे राज्यको आय 


साथ भजदुरी द्वारा पेट पालना पड़ता है और 
खरकारका लगान उधारके रुपयोसे चुकाना 
पड़ता है। यही कारण है कि भारतीय किसान 
तथा भारतीय राजनीतिश खिर लगानके पक्तणाती 
हैं। प्रजादहित इसीमें है कि लगान थोड़ा तथा 
स्थिर होना चाहिये। 

महाशय व्यूलियूकी सम्मति है कि “राज्यको 


जंगलोकी भूमियां कभी भी किसी व्यक्तिको न ' 


देनी चाहिये? ।इसका कारण यह है कि लोग 
जंगलोको राज्यसे लेकर उनके संपूर्ण द्रख्त 
काट डालते हैं ओर द्रख्तोंकी .लकड़ी बेच करके 
लाभ उठाते हैं । जिस स्थानपरसे एक बार 
जंगल कट जावे उस ह्थानपर पुनः दुसरा जंगल 
खड़ा हो जाना कठिन दो जाता है। जंगलोकी 
भूमिमें नमी होती है । दरख्तोके कट जानेसे धीरे 
धीरे वह भूमि सूख जाती है। परिणाम इसका 
यह होता है कि उस सूखी जमीनमे पुनः द्रख्त 
लगाना कठिन दो जाता है | यदि राज्य जंगलोौको 
अपने दी खत्वमे रखे ओर डसखकी सूखी लकड़ी 
तथा खराब पेड़ प्रति वर्ष ठेका दे करके निकत्वा 
दे ओर उसमे नये पेड़ खयं लगवावे तो इससे 
देशको बहुत दी अधिक लाभ पहुँच सकता है।? 
लिराय व्यूलियूके इस विचारलसे प्रायः सभी विचा- 
रक खट्टमत है। जंगलोके कट जानेसे देशको 
स्थिर तौरपर नुक्सान पहुँचताहेै। भारतीय 


श्द्ध छ३१ 


लिराय ब्यूलि- 
यूका मत 
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आंग्ल राज्यने जंगलोंके मामलेमें दुृरद्शितासे 
काम लिया। जंगलोंके खंरच्तणमें उसका यत्त 
प्रशंनीय है । परन्तु इसके साथ ही दम यहां 
पर यह कद देना भी उचित खमभते हैं. कि भार- 
'तीय आंग्ल राज्यकों चाहिये कि वह जंगल सम्बन्धो 
. कठोर नियमोको दृटा देवे । उसे प्रजाहितका विशेष 
ध्यांन रखना चाहिये। उसको ऐसा! यत्ष करना 
चाहिये कि जिससे गरीब किखानोको जंगलोले 
प्रुफ्त द्वी सूखी लकड़ो मित्र खश्के और उनके पशु 
हुयी घास चर सक । 
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द्वितीय परिच्छेद । 
राजकीय व्यवसायों से आय |. 


राजकीय व्यवसायोलसे श्रायः इस विषय पर 
विचार करनेसे पूर्व इसपर विचार करना अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्यको किन किन 
व्यवसायोम दाथ डालना चाहिये । 


१-राज्यका मिन्न भिन्न व्यवसायोंको 
चुनना!-- 


' यूरोपीय देशोंके भिन्न सिन्न राज्योंने तमाखु, 
नमक, शराब आदिके कार्मोंकोी अपने दाथमें लिया 
। राज्यको मादक द्रव्योके ब्यवलाय, आयके 
विचारखे अपने द्वाथमें न केने चादिये। राज्यको 
तो इन द्वब्बोका प्रयोग यथाशक्ति घटानेका यत्न 
करना चाहिये। इसी प्रकार भारतीय खरकारको 
नमकपर राज्यकर बहुत कम्र लगाना चाहिये, 
क्योकि इससे गरोब लोगोंको बहुत कष्ट पहुँचता 
हैे। पञ्माबकी नमककी खाने भारतीय सरकारके 
खत्वमें हैं। श्रकारकों नमकका दाम यथाशक्ति 
कमसे कम रखना याहिये। 
संखारके सभ्य देशांमे "मुद्रा निर्माणः का 
काम राज्य दी करते दें। इसमें राज्य बनवाई 


ढेरेरे 


मादक द्रव्यों 
पर सरकारी 
एकाधिकार 


मुद्र[-निर्मा 


अन्य कार्य 


रौजकोय व्य- 
वसाय 


समाजद्वित स- 
म्वंधी कार्य 


राष्ट्रीय आयव्यय शार्र 


तकका खर्चा भी प्रजासे नहीं लेते । रेलोपर 
भी आज कल राज्योका ही दिन पर दिन प्रभुत्व 
होता जाता है। भारतमें इसका मुख्य कारण 
राजनीतिक है, परन्तु यूरोप तथा अमेरिकामं रेल 
पर राजकीय प्रभुत्वका एक कारण यह भी है कि 
यह काम वहाँ लाभका काम है। पोस्ट आफिस, 
ट्राम, बिजलीकी रोशनी, जलका प्रबन्ध आदि आज 
कल दिन पर दिन राज्य ही करते हैं। यदद इसी 
लिये कि इन कांमोसे अच्छा लाभ होता है । 'पत्र 
मुद्रा! का निकालना संसारके अन्य देशोॉमें 
प्राय: बेंकोंके हाथमें है, भारतमें इसपर भी राज्य- 
का ही प्रभुत्व है । 

डपरिलिखित संपूर्ण व्यवखायों पर यदि एक 
दृष्टि डाले तो यह पता लग खकता हे कि कुछ 
व्यवसा यों पर राज्यका प्रशुत्व आयके विचार से 
है ओर कुछ पर प्रजाके दितके विचारसे | 

(१) आयके विचारसे राज्यका व्यवसायोको. 
अपने हाथोम लेनाः--फ्रान्ल आदि देशो तमाख्‌ 
और भारतमे अ्फीमका व्यापार राज्य आयकी 
डछश्टिसे करता है । नमक पर भी खभी देशोमे प्रायः 
राज्यका ही एकाधिकार है। आजकल यूशेपीय 
राज्य लाटरीके द्वारा भी आय प्राप्त करते हें । 

(२) खमांज हितके विचारखे राज्यका व्यव- 
खायथांको अपने हाथमें लेना--कुछ ऐसे व्यवलाय 


ब्रेड 


राजकोय व्यवलायोसे झाय | 


हैं जिन पर सामाजिक तथा राजनीतिक विचारखे 
राज्यका दी भरभ्ुत्व होना चादिये। दृष्टान्त तोर पर# 


« ै) सुद्रा निर्माण, 
मूल्य परिवतन | नोटॉका निकालना, 
सम्बन्धी काय | पत्र मुद्रा खश्चालक बैंक, 
विनिमय बेंक 


कक >>. 


विचार परि- ) डाकखाने, 
वत्तंन सम्बन्धी - तार घर, 


कार्य. | दैलीफोन 

पदार्थों तथा ॥ की 

भनुष्योकोी इधर । व्यापारीय रेल 

डघर लेजानेको | ट्र्म्वे 

.. काम | 

पदार्थों तथा 3 नहरे, 

शत जल । अल रत पक 

ले जाने कि । बिज्ञत्नी देनेवाली कंपनी 
काम | इत्यादि इत्यादि 


भारतमें इन व्यवलायोपर सरकारका प्रश्ञ॒त्व 
या तो राजनीतिक दृष्टिसे है या आयकी दृष्टिसे । 


# लेखकका संपत्ति शासत्र पु० विनिमय परि० 'भारवदन? 'ुद्राः, 
“साख* श्त्यादि श्त्यादि । 


डे ४ 


शिक्षा 


शज्यका आय 
को सामने रख 
कर काम करना 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


समाज हितसे एक भी व्यवसायको राज्यने अपने 
हाथमे लिया है या नहीं इसमें हमको सन्‍देद है। 
रेब्वेका प्रबन्ध इतना बुरा है कि शायद्‌ ही किसी 
खभ्य देशमे इतना छुरा प्रबन्ध हो | घूंस, पक्तपात 
तथा शाही कठोरता प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 
दिखायी पड़ती है। माल गाड़ियों आदमी लाद्‌ 
दिये ज्ञाते हैं. जब कि किराया थर्ड तथा इन्टरका 


लेते हैं । 
(२) खमाजकी सेवाके विचारसे लिये हुए 


,+++-अनकतानन्क+>७++ ५.०७: “रा /फनक+मनकक 8 ७७५>क>नाओ सा कका३आ 3. कक+ 


राज्यके काम:--संसारके अन्य. सभ्य देशोमे 


राज्योने समाजके हितसे शिक्षा देनेका काम अपने 


हाथमें लिया है। भारतभ इस काममे भी राज- . 
नीतिका (१) प्रवेश हो गया है । 


व्यावसाथिक कायोके करनेके बदलेमें 
राज्यका धन ग्रहण करना । 


व्यावसायिक काय के लिये राज्यका धन लेना 
ही कर है ओर मूल्य है। कर तथा मूल्यका जोड़ 
भी दम इसको नहीं कह सकते | भिन्न भिन्न व्यव- 
सायोके विचारसे ही इस पर विचार करना चाहिये 


शोर इस के स्वरूपका निर्णय करना चाहिये। 


(१) भायके लिये राज्यका व्यापार-व्यवसाय- 
को करना-ऐसे कामोके बदलेम राज्य जो धन लेते 
है वह ब्यापारीय कीमत ( कामशेल प्राइस ) कद्दा 


शेरेदे 


शजकीय व्यवलायोसे आय: । 


जाता है। इसकीकीमत उसी प्रकार रखी जाती दे 
जैसी कि एकाधिकारीय पदार्थोकी कीमत रखी 
जाती है।# . 


(२) समाज दितके विचारसे राज्यका व्यव- 





_सायोको अपने द्वाथमें लेनाः--ऐसे कार्योकी रेट 
(द्र) भिन्न भिन्न कार्योाके अज्लुखार भिन्न भिन्न होनी 
चाहिये | डाकखानेकी रेटके निम्नलिखित गुण हैं । 

(क) चिट्टी आदि भेजनेके लिये एक पैला या 
दो पेसा स्तन करना पड़ता है। 

(ज्ञ) दूरीके विचारसे प्रायः दर सिन्न मिन्र 
नहीं होती है। कलकत्ते या मद्रास कद्दीं पर भी 
चिट्ठी भेजनी द्वो, दर एक दी है। 

(ग) डाकके काममे सुगमता रहे अतः दर 
ऋमवृद्ध रखी जाती दे। इससे बड़े बड़े बन्डलके 
द्वारा बहुत कम भेजे जा खकते हैं. १?) । 

रेल्वेकी द्रमे निम्नलिखित शुणोका होना 
झत्यन्त आवश्यक है । 

(क) पदाथोंके विचारखे द्र भिन्न भिन्न होनी 
चाहिये न कि विशेष व्यक्ति, विशेष नगर या 
विशेष खानके विचारसे । 

( स्र) गाड़ी आदिके देनेमे तथा पदाथोंके ले 
ऊानेमे पद्चपात न होना चाहिये और दुरीके 
झजुसार दर निश्चिय करनी चाहिए । 





# मंइ[शय आदम्स रचित फाइनान्स १ै८६८्पृष्ठर३७७-२८४,२६ १२७७ 


छरे3 


डाकृव्यन 


रेल-किराया ; 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


समाज-सेवा- (३) समाजकी सेवार्के लिये राज्यका काम 

सम्बंधी राज- क्रना;:--इन कार्यो्मे राज्यको लाभ प्राप्त करनेका 

कोय काम यत्ष न करना चादिये। इन कार्योक्रा बदला फील 
या शुट्क कद्ाता है। शुल्क सञ्थञा लित कार्योके ख्चों- 
को पूरा करनेके लिये द्वी लिया जाता है । अमेरिका 
में जंगलकी रक्ताके लिये जो धन लिया ज्ञाता है 
वह शुरक है। परन्तु भारतमें यद्द काम भी राज्यने 
आमदनीके लिए अपने हाथमें लिया है । 


छव्ेप्ट 


हर कु पक 
तताय पारच्छद । 
समारलीय सरकारदी प्रत्यक्ष आय ! 


सरकारको भारतवर्षमं खबसे अधिक आय 
आूमिसे प्राप्त दोता है! खारे भारतकी भूमि 
सरकार अपनी भूमि समझती है। यदि सरकार 
भारतीय जनताकी प्रतिनिधि होती तो यह ठीक 
हो खकता था, क्योकि इस दालतमे ज्ञाति तथा 
सरकार एक हो जाते ओर स्वाभाविक तोर पर 
ही जातिकी संपत्ति सरकारकी संपत्ति बत्त जाती । 
जो कुछ हो, खरकारने भारतको भूमि जंगल, नदी, 
आकाशसे लेकर के कितने दी व्यवख्ायों तक पर 
अपना दी प्रभुत्व स्थापित किया है। परन्तु इल 
अभुत्वको कोई भी भारतीय न्याययुक्त नहीं 
खमभाता है। कुछ विदेशियोंने भी खारेके 
खारे प्लामलेको निष्पक्षपात भावले देखा है ओर 
खरकारी प्रभ्ञुत्वका प्रतिवाद किया है। मद्दाशय 
जोन ब्रिग्ज़का कथन है कि प्राचीन कालमें भारत 
की खारी भूमिपर राजाका खत्व कभी भी नहीं 
खमऊका गया। राजाकी श्रपनी भूमि बहुत थोड़ी 
द्वोती थी। राज्ञाओने भी भारतकी सारी भूमि 
पर अपना खत्व कभी भी नहीं प्रगट किया । 
इसी प्रकारके विचार लांडे लिटनके थे। महर्षि 


४3३६ 


अभूमिसे आय 


जातीय सम्प- 
त्तिपर सरका- 
री प्रश्भुत्व 


जोन बिग्ज 
का मत 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


चैमिनिका मत जैमिनिने तो मीमांखामे सरुपष्ट शब्दोंमें लिखा है 


जंगलोंपर स- 


रकारका प्र- 
भुत्व 


कि “न भूमि: सर्वान्प्रत अवशिषश्त्वात्‌” भ्र्थांत्‌ 
भूमि राजाकी नहीं है वद तो खारी जनताकी है। 

इन सब डउपरिलिखित युक्तियाँ तथा देश 
प्रथाओका तिरस्कार करके खरकारने भारतकी 
खारो भूमिपर अपना दी खत्व स्थापित किया 
है ओर भूमिसे प्राप्त आयको राज्य करका नाम" 
न देकर लगानका नाम देना शुरू किया है। यह 
क्यों ? इसका मुख्य कारण यद्द है कि भोमिक कर. 
को लगान मान लेनेसे उसके बढ़ानेम॑ राज्याधि-- 
कारो पूर्ण तौर६५र खतन्‍्त्र हो जाते हैं। उनको 
किसी भी सभा या समितिसे पूछना नहीं पड़ता 
है। संचत्‌ १६७०-७६ में भारतीय सरकारका आज्ु- 
मानिक लगान ३३५६७५५०० रुपये था। परच्तु. 
१६७०-७१ में भोमिक लगान ३२०४७३६२५ रुपये 
था। देश द्नि पर दिन द्रिद्र दो रहा है। भूमिकी 
उत्पादकशक्ति सथा करभारके कारण पदाथोंकी 
उत्पत्तिम ज्नताकी रुच्चि घटती जाती है परन्तु, 
सरकारका लगान बड़ी तेश्ीके साथ बढ़ता जाता 
है। क्या ही आश्चर्यमय घटना है । 

भूमिके सटश ही भारतीय जंगलोपर भी: 
भारतीय सरकारने अपना प्रभुत्व खापित किया 
है। परिणाम इसका यद है कि चरागादहोकी कमीके 
कारण झोर जंगलातके नियम कठोर होने के कारण' 
किखानोपर विपत्तिके पहाड़ आ टूटे हैं। गोओं' 


छछे० 


भारतीय सरकारकी प्रत्यक्ष आय । 


तथा बैलोंका पालनो उनके लिये बहुत ही कठिन 
दो गया है। हज़ारों वर्षोले गुजर जातिके लोग 
मसूरी, शिमला आदि पवेतके जगलोमे अपनी भेसे 
चराते थे परन्तु श्रव उन पर भी खरकारके कठोर 
नियम लगने लगे है। परिणाम इस कटठोरताका 
यह है कि देशम दूध दृद्ीकी कमी हो गयी है। 
घी, मक्खन महंगा हो गया है। लकड़ियोकी कमी 
के कारण किल्लान लोग गोबर जलाने लगे हैं। 
इससे ज़मीनोंमे) खाद कम पड़ने लगा है और 
भूमिकी उत्पादक-शक्ति बहुत ही घट गयी है। 
जंगलोखे प्राप्त आय भी भोमिक लगानमें ही जोड़ 
गयी है। अतः ऊपरकी आय्में इसको भी 
सम्मिलित ही समभाना चाहिये। 
भारतीय व्यापार व्यवसायमे भी सरकारका व्यापार-व्यत्ष- 
पूर्ण हाथ है । कुछ चीज़ोमें जहां उलका एकाशि- में सेरका- 
कार है वहां कुछ व्यवसाय भी डसीके हाथमें हैं।. कक 
रेख तार डाकसे लेकरके अफीम गांजा शराब 
आदि पर उसीका प्रशुत्व है । इन छीजसे राज्य 
को इस प्रकार आय हुई है । सरकारी झ्राव 


वास्तविक आ. आनुमानिक पदार्थ वास्तविक आ, आनुमानिक 
१६१३-१४ आ,१६१८-१६ 28१३-१४ आ,१६८१-१६ 
पाउण्ड पाउणड पाउणएड पाउण्ड 
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पदाथ 


छल रे 


रेल तथा नहर 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


डउपरिलिखित सूचीमे रेल तथा नदरसे प्राप्त 
आय भी दी गयी है । अभी तक सारीकी खारो 
रेल सलरकारकी अपनी नहीं हैं । कुछ रेलें 
कस्पनियोकी है। भारतमे रेलोके बनानेमें खर- 
कारने जो अनन्त धन खर्चे किया है और ज्ञिख 
प्रकार रेलोको गारैन्टी विधिपर चलाया है 
इसका एक रहस्यपूर अपना ही पृथक इतिहास 
है। भांरतीयांका विचार है कि रेलांक्ी अपेक्षा 
नदहरोकी दृद्धिपर सरकारों अधिक ध्यान देना 
चाहिये। परन्तु सरकार राजनीतिक विचारसे 
रेज्नोको ही बढ़ा रही है| अफीम, गांजा आदिखे 
सरकारको जो आय प्राप्त होतो है और यह झाय 
जिस प्रकार प्रतिवर्ष बढ़ रही है इससे भारतीयो- 
को बहुत द्वो कष्ट है। मादक द्रव्योंका प्रयोग देश- 
में बढ़ना किस देश-प्रेमीको पसन्द हो खकता है ? 
खसरकारसे व्यस्थापक सभामे प्रार्थना की गयी कि 
सरकार अपनी नीति बना लेचे कि वह मादक 
दृब्योके प्रयोगको न बढ़ने देगी परन्तु इलका 
उत्तर सनन्‍्तोषप्रद न मिला। सरकारने इस प्रार्थना 
पर ध्यान न दिया |# 


# लेखकका बृहत्संपत्ति शाह्ष (धघनका विभाग, भोमिक लंगान ) 
दत्तकी पुस्तके--इंडिया अंडर अल! ब्रियिश हल, इंडिया इन दि 
विक्टोरियन एज, फेमोन श्न इंडिया । कालेकी पुस्तकें--गोखले एंड 
एकौनामिक रिफार्म इंडियन एकानामिक्स । वाचाके भाषण तथा लेख, 
ख्रिग्लका लेणड-टक्स इन इरिडिया । जेमिनिका मीमांता सूत्र । 


छेडर 


तृतीय भाग 
राष्ट्रीय व्यय 


राज्य व्यय ही राजकीय कार्योका एकमात्र 
बाधक है । खाधारण मनुष्य आयके हिलावसे 
व्यय करते हैं परन्तु राज्य व्ययको सामने रख 
ऋरके ही आय प्राप्त करनेका यत्र करते हैं, क्योकि 
अथखसच्िव संपूर्ण व्ययोका पहले पहल बजट 
बनाता है ओर फिर व्ययको दृष्टिस रखते हुए कर 
घटाने बढ़ाने का विचार कश्ता है। कर दे खकतनेकी - 
भी एक सीमा द। यही कारण है कि बहुधा 
राज्योकी जातीय ऋणके द्वारा राजकीय. व्ययोको 
पूरा करना पड़ता है। जब राज्यकरे व्यय आयसे 
अधिक दो जाव तब बड़ी कठिनता उपस्थित होती 
है।। लोग अधिक कर देना पल्तन्द्‌ नहीं करते 
हैं, अतः लोगोंसे उनकी दृच्छाके विरुद्ध कर लेना 
संभव नहीं होता है । इस दशामं खर्च चलानेके 
लिये अधिक धन कहांसे प्रात किया जाय ? ऐसे 
कशण्के लमयमे राज्य जातीय ऋण फको ही एकमात्र 
अपना खद्दारा बनाते हैं । 

जातीयऋण द्वारा राज्यका निर्वाह करना 
कहां तक ठीक है ? क्यों न राज्यको अपने व्ययको 


8७ रे 


राष्ट्रीय व्यय 


ही घटानेका यत्न करना चादिये ? अथवा राज्य 
कर तगानेके स्थान पर लाभदायक बड़े बड़े 
जातीय व्यवसायोंकोी अपने दाथमे ले करके काम 
द्वारा ही क्यों न अपने व्ययोको पूरा करे, राज्यक्ा 
कर खगाना क्विन सिद्धान्तों पर आश्रित है? 
करका खरूप तथा इतिद्दास क्या है? ह्त्यादि 
इत्यादि प्रश्नों पर विचार करना अत्यन्त आव- 
श्यफक हे । 

आजसे बहुत खमय पूर्व आदसस्मिथने राज- 
कीय आय तथा करके सलिद्धान्तोकी गंभीर गये- 
बणा करनेका यत्न किया | परन्तु राजकीय व्यय 
तथा उसके खिद्धान्तो पर उसने कुछ भी प्रकाश 
डालनेका यल्ल न क्िया। राजकीय व्ययका क्षेत्र 
भी राजकीय आयके सदश दही अनन्त रलाोंसे 
परिपूर्ण है झोर आशा की जाती है कि राज़्कीय 
'उययके खिद्धान्तोके पता लगानेसे राजकीय शाय 
तथा करके घिद्धान्तोकी खत्यता पर भी पर्याप्त 
प्रकाश पड़ेगा । डपलब्धि तथा माँग, व्यय तथा 
उत्पत्ति, निर्यात तथा आयातके सदश ही राजकीय 
आय तथा ब्यय परस्पर सापेक्ष हैं। मांग तथा 
'व्ययसे जैसे उपलब्धि तथा डत्पतक्ति लिद्धान्तकी 
उन्नति हुई है वेले ही राजकीय आयके सिद्धान्तोंसे 
राजकीय व्ययके सिद्धान्तोंमे छन्नति दोना बहुत 
संभव हे । यद्दी कारण है कि झब दम राजकीय 
'अययपर कुछ लिखेंगे, क्योंकि बहुत संभव है कि 


। 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


शाजकीय आय कर तथा कर-प्रचोपणके सिद्धा- 
'न्तोसे राजकीय व्ययके अन्धकारमय चेत्रम कुछ 
प्रकाश पड़े और दम उसके लिद्धान्तोंका पता 
लगानेमें भी समर्थ हो सके । कोनसे श्राश्वर्य की 
बात है कि राजकीय झ्राय या करकी समानता 
( इक्तलिटी ), सुगमता ( कनवेनिबेन्स ), स्थिरता 
( खर्नटी ), तथा मित व्ययिता ( एकॉनामी ) के 
सूत्रोके सलहश ही राजकीय व्ययमें भी सूत्र दोवे ? 
शोर कर-प्रच्चेपणके खदश ही व्ययके.भी प्रत्यक्त 
तथा शअ्रप्रत्यक्ष परिणाम दोवे ? 


ठंड 


प्रथम परिच्छेद । 
राजकीय व्ययका स्वरूप ! 


१-आय्िक खराज्य | 

शराअकीबय आयके सद॒श ही राजकीय व्यय 
पर गसभीर विचार करना शअ्रत्यन्त झावश्यक है। 
मद्दाशय ग्लैडस्टनने ठीक कहा है # कि आय- 
व्यय की उत्तमताका आधार, कर एकत्र करनेमें 
इतना नहीं हे जितना कि कर-प्राप्त धनके व्ययमे 
है। इसका मुख्य कारण यह दे कि करप्राप्त धन 
परिमित दोता दे और बहुतबार बढ़ाया भी नहीं 
जा सकता दे। ऐजल्री दशामें व्यय करनेमें ही 
कमी की जा सकती है। व्ययमे सावधानी 
करनेसे आयकों कमीके कारण जो कठिनता 
उत्पन्न हो जाती है वह दूर द्वो खकती है। यही 
नहीं व्ययमे असखावधानीके परिणाम भयंकर दो 
जाते हैं। राज्य ऋण-अस्त हो जाता है ओर खारी 
बलनताको राज्यकोी बेवकूफीके कारण तकलीफ 
इठानी पड़ती है। एक और कारणसे भी व्यय 
करनेमे चातुर्यकी आवश्यकता है। प्रत्येक सभा- 
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ग्लेडट्् 


व्यय-चातुद 


व्ययमें [राज्यों 
की असावधानी 


अमन कार्मे आ 
थिक स्दराज्य 


मारताय घज- 
अुयमे राज्य 
का रवेच्छाचार 


राष्ट्रीय झायव्यय शास्त्र 


छुधारक तथा प्रत्येक राजकीय--विमाग अधिक 
अधिक धन मांगता है। नो विभाग, सेना-विभाग 
दरिद्‌ संरच्तण, दुर्भित्च-कोष, खास्था आदि 
किसको कितना धन मिलना चाहिये और कहां 
पर कितना धन दिया जा खकता है, श्लके विचार 
करनेम॑ ओर चिचारके अनुसार घन बांटनेमें 
राज्योकोी बड़ी भारी सावधानी करनी चाहिये । 
परन्तु भिन्न मिन्न राज्योने अभी तक व्ययमें 
उचित सावधानी नहीं की है। झाँग्ल राजाओोंके 
व्ययोक्ी खच्छुलद्ताको देखकर जअनताने उनकी 
आयके सलाधनोकों परिमित किया परन्तु जब इस- 
से भी काम न चला, तब व्ययकी स्वीकृति देना भो 
उसने अपनेही द्ाथमे ले लिया । इंग्लैश्डके राज्य- 
की खच्छुन्दताकों देख कर अमेरिकाम जाग॒ति हुई 
झोर उसने “बिना प्रतिनिधियोंके कोई कर कर दी 
नहीं कहा जा सकता है,” इस सूत्र को उद्धोषित 
किया भोर इस पर भी जब इंग्लैश्डने कर-अदरणमें 
अपनी खच्छुन्द्ता कम न की तो अमेरिका खतन्त्र 
हो गया | आजऊऋल फ्रान्ल, जमंनी, खिट्ज़रलेण्ड 
आहएिया आदि सभी देशोको आर्थिक खराज्य प्राप्त 
है। श्राय-ययका निश्चय जनता खय॑ द्वीकरतो है। 
भारतमें भी आय-ब्ययके मामले में राज्यकी 
स्वेच्छाचारिता अनन्त खीमातक बढ़ी हुई हे। 
आय-व्ययके पाल करनेमे जनताको कुछ भी 
खतन्ञता नद्दीं मिली है। परियाम डलका 


देडेएः 


राजकीय व्ययका स्वरूप 


यह है कि राज्यकी फजूललर्चीका कोई ठिकाना 
नहीं है | प्रावः प्रजाके द्वितका ख्याल न कर भार- 
तोय व्यवसायोपर राज्य-कर लगाये जाते हैं। 
खंवत्‌ १७३७ का ३३४ व्यावसायिक कर इसीफा 
प्रत्यक्ष ददादरण है। सेना तथा श्रंग्रेज़ोंकी तनखादों 
पर भारतीय राज्य जो धन व्यय कर रहा है वह 
फजूलसर्चीका एक अ्रच्छा डदाइरण है। रेलोके 


बनानेमे जो रुपया फूँका जा रहा है और भार- 


तीय राज्य हो भिन्न भिन्न लड़ाइयोमे डाल कर जो 
खर्चा बढ़ाया जाता है वह इल बातकों सूचित 


करता है कि भारतको आर्थिक खराज्यकी कितनी 
ज़रर्त है। 


. २-राजकीय व्ययका वर्गीकरण | 


यदद कद्दना निरथेक द्वी प्रतीत होता है कि 
राजकोय आय राष्ट्रके द्वितर खर्च होनो चाहिये। 
जमनीमे राष्ट्रीय द्ितकी अधिकता तथा न्यूनता- 
को आधार रख करके व्ययका वर्गीकरण दिया 
गया है । अमेरिकन लेख को ने भी इसी वर्गीकरणको 
स्वीकृत किया है। प्रोफेसर प्लीहनने इश्र वर्गी- 
करणको संक्षेपसे इस प्रकार प्रगट किया है। 

(१) जिस राजकीय व्ययसे संपूर्ण जनताका 
दित हो वह राजकीय व्यय प्रथम कक्षाका है. 
उदादरणके लिये देशसंरक्षणार्थ राज्षद्नीय व्यय 
इसी कत्ताका है। 


शव 


पीहमका ब- 
गीकरण 


आदबका! मत 


राष्ट्रीय आयब्यब शाझ्त 


२--जिख राजकीय व्यबसे किसी पक श्रेणीके 
ही मजुष्योको सर्वेसाधारणके हितमें लाभ पहुंचाया 
जाय वद राजकीय व्यय द्वितीय कक्षाका है। 
द्रिद्र संरत्तणमे किया गया राजकीय व्यय इसी 
श्रेणीका है । 

३--जिस राजकीय व्ययसे कुछ व्यक्तियाँदे 
साथ साथ खसर्वेतलाधारणकों लाभ पहुंचे वह 
राजकीय व्यय तृतीय कत्ताका है। न्याय वितीणों 
करनेका राजकीय व्यय इसी कच्ताका है । 

४--चतुर्थ कक्षाका राजकीय व्यय वह है जिख- 
से विशेष विशेष व्यक्तियोकोहदी लाभ मिले। राष्ट्रीय 
व्यवसायों पर राजकीय व्यय इसी प्रकारकां है |# 

उपरिलिखित वर्गीकरण मदहाशय आदमके 
विचारमें जुटिपूर्ण है, क्योंकि उस्रमें लाभके 
विचारसे वर्गीकरण करना शुरू करके घन व्ययके 
प्रश्षको वृथा ही मिला दिया है। दोनों बातौपर 
पूथक्‌ पृथक ही विचार करना चाहिये। दष्टान्त 
तौर पर लाभके विचारको द्वी लीजिये। राजकीय 
घन-व्ययका सुख्य उद्देश्य प्रायः खवंसाधारणका 
ही दित दोता है। यदि उसके द्वारा किली विशेष 
श्रेणीके मलजुष्योको लाभ पहुंचता है तो यद डलका 
झप्रत्यक्त प्रभाव दी है। यही नहीं, उपरिलिखित 
वर्मीकर णर्म राष्ट्र संरक्षण प्रथम कक्षामें रखा 
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गया है। परन्तु प्रश्न तो यद है. कि बहुधा राज्यों 
ने ऐसे युद्धोंमे राजकीय धनका व्यय किया है 
जिनका कि आरम्भ वेयक्तिक या स्थानीय था। 
इसी प्रकार दरिद्र-संरच्तण्म घनव्यव किसी एक 
विशेष श्रेणीले सम्बद्ध है परन्तु इसका प्रभाव 
खर्च साधारणके लिये उत्तम तथा लाभप्रद है, 
क्योंकि द्रिद्र-लंरचाण द्वारा देशमे अपराधोको 
' संख्या कम दो जाती है ओर इस प्रकार इससे खभी 
को लाभ पहुंचता है | अधिक क्या निःशुल्क शिक्षा 
को दी लोजिये : यद्यपि निःशुर्क शिक्षासे विशेष 
श्रेणीके बालकों तथा माता पिताओको लाभ पहुँ- 
चअता है परन्तु इससे सर्वंलाधारणका छित इस दइ 
तक अधिक लमझा जाता है कि प्रोफेसर प्तीहनने 
इसको प्रथम कक्ताके राजकीय व्ययमें खान दिया 
है। सारांश यह है कि लाम तथा धनव्ययके प्रश्नको 
पररुपर मिलाना न चादिये। धन व्ययको आधार 
रख करके राजकीय व्ययक्वा वर्गीकरण इस प्रकार 
किया जाता है ओर यही वर्गीकरण खबसे 
उत्तम है । 


१ (क) प्रथम कक्ताका राजकीय व्यय वह है 
जिसके बदलेम राज्यको कोई विशेष झाय न प्राप्त 


दो । इसका उदादरण द्रिद्र-संरक्षणम किया 


गया राजकीय व्यय हे। इस्लीकी यदि अन्तिम 
सीमा देखना हो तो युद्धके राजकीय व्ययको 
सेलो। 


४३२ 


धनव्यय के आ- 
चारपर राज्य -' 
व्ययका ब्गी 

करण 


प्रथम कर्ाका 
राजकीय व्यय 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्य् 


द्ितोय काका... (ख) द्वितीय कक्ताका राजकीय व्यय वह है 
राजकीय व्यय जिसके बदलेमे॑ प्रत्यक्ञ तोरपर राज्यको कोई 
आय न प्राप्त होती हो । इसका .उदाहरण शिक्षा- 
का व्यय है। शिक्षोपर व्यय करनेसे जनताकी 
शिक्षा द्वारा कांय चमता बढ़ जाती है और राज्य- 
को कर पकनञ्र करनेमें झुगमता द्ोोजाती है। 
इस प्रकार कार्यक्षमताके बढ़नेके द्वारा एक ओर 
जनताकी आय बढ़ती है ओर दूसरी शोर कर 
एकत्र करनेमे राज्यका सर्च कम हो जाता है। 
इस प्रकार शिक्षाके व्यय द्वारा शाज्यको अ्रप्रत्यक्त 
तोरपर झाय दी है # | 


ठृतीय कक्ताका.. २ (क) तृतीय कच्षाका वदद राजकीय व्यय है 
राजकोय ज्यय जिलखसे राज्यको व्ययके साथ दी साथ आय भी 
हो। इसका उत्तम उदाहरण रेलवे तथा शिक्षा है 
जिनमें फीस के द्वारा राज्यको आय दोती रदतो है। 


(ख) चतुर्थ कक्ताका चद राजकीय व्यय है 
जिखसे राज्यको पूर्ण आय दोती हे ओर प्रायः 


अिजरन«मविनन- नव तनकभ )कमककम»न्‍»मय9मयाकन++ जविककक सच लाल, 


# प्रथम तथा द्वितोय कच्षाके क भोर ख में बहुत थोड़ा भेद है। 
प्रायः सभी राजकीय व्यय अ्रप्रत्यज्ञ तौरपर लाभदायक होते हैं। 
यद्रपि युडका प्रत्यक्ष लाभ कुछ भो न हो तोभी अ्रप्रत्यक्ष लाभ 
बहुत ही ध्यान देने योग्य दे। यह कौस कद सकता है कि इंग्लेण्ड- 
की जातीय समृद्धिमें युद्"ोंका कुछ भी भाग नहीं है। उपरिलिखित 
बर्गीकर ण प्रत्यक्ष लाभकों सन्मुख करके किया गया दै। युद्ध तथा शि- 
क्षाके व्ययर्मे बहुत थोढा भेद है। सारांश यद दे कि प्रथम क तथा 
ख श्रोर द्वितीयके क तथा ख में बहुत थोड़ा भेद है । 
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दर 


राजकीय व्ययका सखदूप | 


लाभ भी मित्रता है। राजकीय व्यवसाय, डाक- 
खाना तार घर आदि इसीके उदाहरण हें । 


३-राजकी य व्ययकी उचित विचा रशैली । 


. भजुष्यको अपने शरीरकी रक्ताके लिये जिस 
प्रकार धन व्यय करना पड़ता है उसी प्रकार 
राज्यको राष्ट्र रूपी शरीरकी रक्ताके लिये धन 
व्यय करना पड़ता है। व्ययम व्यष्टिवादके जो 
लाभ हैं उनपर प्रकाश डाला जा छुका है| यही 
कारण है कि राष्ट्रीय धन-व्ययमें श्राथिक स्व॒राज्य 
को सभी, आय व्यय? सम्बन्धी लेखकोने स्वयं- 
खिद्ध माना है | इस प्रकरणम जो कुछ प्रश्ष उठता 
है वद यही है कि 'राजकोीय व्ययः पर किस 
शैलीसे विचार किया जाय ? क्या राजकीय व्यय 
. भी वेयक्तिक व्ययके सदश दही समझा जाय? 
या डन दोनोामे कुछ ऐसे महान भेद हैं जिससे 
वैबक्तिक व्ययमें समानता लुप्त दो जाती है ? इस 
प्रश्ष पर भिन्न भिन्न लेखकोंके भिन्न मिन्न मत हैं । 
प्रायः अधिक खेखक भेदकों दी मुख्यता देते 
हैं। पऐेसी दशामे इसपर विस्तृत तीरपर विचार 
करना शत्यन्त आवश्यक प्रतीत द्वोता हे । 


(१) शाज़कीय व्यबका वैयक्तिक दश्टिसे द 


चियार:--राजकीय व्ययका वेयक्तिक व्ययसे 
पार्थका दिखानेके लिये आम तोरपर यह कद्दा 
जाता है कि व्यक्ति आयके अनुकूल व्यय करते हैं 
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वेडक्तिक व्ययसे 
राजकीय व्यय 
की तुलना 


राजकोय व्यय- 
का. य्रक्तिक 
दृष्टिसे विचार 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


गज्यमें व्यय- किन्तु राज्य व्ययके भनुकूल भझांय प्राप्त करते हैं 
दी मुख्यता. छार्थांत्‌ व्यक्तियोंमे आयकी घुख्यता है और राज्यो- 
में व्ययकी मुख्यता है । 


उपरिलिखित दिचार खत्यसे बहुत कुछ दूर 
है क्योंकि चाहे व्यक्ति दो और चादे राज्य हो, 
दोनोमे दी मिन्न मिन्न समयों तथा परिखियोंके 
अनुलार ही आय तथा व्ययक्ली पारस्परिक मुख्यता 
रहती है। प्यालके कारण मरता छुआ मनुष्य 
जीवन सखरक्षणार्थ एक कदोरा भर पानोहे दिये 
१०० रुपया भी दे खकता दै। परन्तु वही मलुष्य 
प्याल न दोनेपर पानीके लिये कानी कौड़ी भी 
नहीं दे खंकता है। सारांश यद्द हे कि खास खास 
समयो में सभी व्यक्ति व्यय को मुख्यता देते 
हैं। यही बात राज्यके साथ है। राष्ट्र संरक्षणार्थ 
राज्य अरबों रुपया व्यय कर देते दे भोर फिर 
भी वद फजूल खर्च नहीं खमझे जाते | परन्तु वही 
राज्य यदि राज्य सेवकों की शावश्यकतासे अधि 
तनखाद देवे या रेल आदियों पर अन्य विभागोकी 
झपेच्ता धनका व्यय श्रधिक्र करे तो खमाज उसको 
फंजूल खर्च ठदरा देता है शोर उसके व्ययों पर 
अपना नियन्चरण स्थापित करता है । 


जर इसी प्रकार यदि ओर गस्भीर विचार फिया 
जोसीमा जाय तो पता लगेगा कि वैयक्तिक आयब्ययके 
सदश द्वी राजकीय आयव्ययकी एक हद है। 


जप 


बालकीय व्ययका खरूप । 


'इआज्य अपनी झायो तथां व्ययौको अपरिमित सीमा 
शक नहीं बढ़ा खकता है। यहां कारण है कि 
अआम्द्ध तथा दरिद्र जनताके राजकीय आयब्ययोमें 
झाकाश पातालका अन्तर हे। सम्ुद्ध अनताफे 
शाज्य जिन बड़े बड़े खर्चेके नवीन कामोको करते 
हैं, दरिद्र जनताके राज्योकी शक्तिसे थे नवीन 
'काम कोसों दूर द्ोते हैं। अमेरिकन राज्यने पना: 
माकी नहर बना ली, परन्तु भारतीय राज्य ऐसे 
काम्मोको करनेमे सर्वधा अशक्त है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि “व्यय? चाहे व्यक्तिका हो, चाहे राज्यका 
हो, दोनों ही अपनी अपनी श्रांयोको टेल्ल करके ही 
व्यय करते दे । 

बहुतसे विचारक राजकीय कार्यक्रमको स्थूत 
इहप्टिसे देख यह कदते है कि ज्ञनताको राज्यकी 
थन लम्बन्धी भांगकों पूरा करना द्वी पड़ता है 
चाहे वह कितनीदोी अधिक क्यों न हो । राजकीय 
मांगके ऊपर द्वी राजकीय आयका आधार है। 
परन्तु यह विचार भयंक्रर श्रमसे परिषूणों है, 
क्योंकि राजकीय मांगके ऊपर राजकीय आायका 
आधार नहीं हे। राज्यकी घन सम्बन्धी मांगकी 
कोई ह॒द नहीं है। यदि उनको जनताकी ओरसे 
कुछ धन मिलता है तो वह उनकी आवश्यक मांप- 
के लिये ही मिलता है। सारांश यह है कि राज- 
कीय मितव्यियताका आधार सामाजिक मितव्ययि- 
ता है। सभी सम्य जातियोने थार्थिक खराज्य प्राप्त 
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राजकीय माँ? 
का महत्व 


सामाजिक दू- 
डिसे राजकीय 
ज्ययका विचार 


राष्ट्रीय झायवयय शास्त्र 


कर राज्यकी फरज्ूललचियोकों रोक दिया है' 
भारतबष को भी तो इसी लिये आर्थिक स्वरशा- 
ज्यकी जरूरत है। राज्कीय फजूल खर्चाको इस 
लिये भी रोकना आवश्यक है कि उससे जातिकी 
उत्पादक शक्ति, पदार्थोकी .उत्पत्तिमें रुचि, तथा 
आतीय जीवन नष्ट हो जाता है। वास्तविक बाद 
तो यह दे कि राज्य तथा समाजकी आवश्यकताओं- 
में परस्पर सम्बन्ध है। किसी एकको अधिक महत्व 
देना कठिन है। यद्दी कारण है कि राजकीय आय- 
व्ययका आधार राष्ट्रशरीरकी श्आर्थिक शक्तिपर 
मिर्मर रहता है। राज्यके द्वारा जातीय धनके 
व्ययका, मुख्य उद्देश भी यही हे कि जाति तथा 
जमताका द्वित दो । राज्यका यह कर्तव्य है कि 
वह जातीय झायको समाजके सिन्न भिन्न विसागो- 
में इस प्रकार बांटे कि उसके खंपूर्ण अंगोकों 
जीवन मिले श्रर्थात्‌ राष्ट्र शरीरके संपूर्ण अंगोकी 
खाभाविक वृद्धि हो और उसका आकार बेडोल' 
न होने पावे । इसीसे यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि वेयक्तिक तथा खाम्राजिक आयव्ययम कितनी 
अधिक खमानता है । 


(२) राजकीय व्ययका खामाओिक दइष्टिले वि- 
सार-व्दक्ति तथा समाजके, आकार, शरीर जीवन 
आदि कई बातो बड़ा भारी भेद है । खाधा- 


. श्णु मलुष्यका झाकार तथा शरीर छोटा ओर 
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राजकीय व्ययका स्वरूप 


जीवन परिमित होता है। मन्नुष्यकी अ्रधिकसे- 
अधिक माध्यमिक आयु शास्त्रों १०० वर्ष 
लिखी है। परन्तु खमाजके साथ यह बात नहीं 
है। खमाजका शरीर बड़ा है और उसका जीवन 
अपरिमित है । यद्दी कारण है कि व्यक्ति तथा 


खमाजके घन-व्ययमें कुछ आधारभूत भेद हैं जिन- 


की कभी भी झुलाना न चाहिये । 


(१) मलुष्य अल्पायु है अतः वह ऐसे कार्योमेंद्दी 
अपना धन लगाता है जिनसे कि उसको अपने जीव 
न कालमें ही आय प्राप्त हो जाय। परन्तु समाजके 
खाथ यदद यात नहीं है। समाज श्रपना धन ऐसे 
ऐसे कार्योम॑ भी लगा देता है जिनका "कि फल 
उलको सदियोके बाद मिलता है। शिक्षाम भिन्न 
मिश्न राज्य धन व्यय करते हैं। यद्द इसी लिये कि 
उनको यद्द आशा है कि चिरकालके बाद शिक्षाके 
कारण समस्त समांजका जीवन उच्नत हो जाबगा 
ओर उसकी उत्पादक शक्ति तथा आचार बढ़ 
आवेगा। भिन्न भिन्न प्रकारके आविष्कारोंके निका- 
लनेमे भी राज्य इसीलिये अपना धन फूंक रहा है। 


(२) साधारण मनुष्य अपनी साख अमानेके 
लिये शीघ्र ही भिन्न भिन्न व्यावसायिक कार्योसे 
लाभ प्राप्त करना चादता है। परन्तु समाजकों 
अपनी साख जमानेकी कुछ भी जरुरत नहीं द्दोती दै, 
झतः वह अपने धनको ऐसे कारयोंमे भी खर्चे करता 
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व्यक्ति तथा 
सामाजिक पन 
व्यय भेद 


व्यक्ति तथा 
समाजकी आयु 
में मेद्‌ 


व्यक्ति तथा 
समाजको सा - 
खरे भेद 


राजकीय व्यवका खद्ूप | 


गयी । जमंनोने नहरोपर जो रुपया खर्च किया है 
बसका भी यही कारण है | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजकीय तथा बैय- 
किक आय-व्ययमे समानताके सटश ही दोनोदके 
आकार, शरीर तथा जीवनी भिन्नताके कारण 
कुछ एक भोपिक भेद भी हैं जिनको भुलाना न 
चाहिये # | 


४-सासाजिक, व्यावसायिक, राजनीलिक 
लथा सामाजिक अवस्थाओं का आय- 
व्ययधके साथ सम्बन्ध | 
इस प्रकरणमे किसी समाजकी व्यावसायिक, 
राजनीतिक तथा सामाजिक भवस्यथाका राज्यव्यय 
पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रकाश डालने 
का यल किया जायगा । यह आश्यय्येपूर्ण घटना है 


कि प्रत्येक अवस्थाका राज्य-व्ययपर नवीन नवीन 
प्रभाव पड़ता है । 


समाजकी व्याचसाथिक अवस्था तथा 
राहज्यव्यय । 
राज्यको आय समाजसे ही दोती है। समाज 
ही उसको राजकीय कारय तथा देशकां शालन 





* आदम्स ऊंत सारूस आफ फाश्नन्स, भाग १, खण्ड १, 
प्रकरण ९ ९० २५-३० 
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समाज तेड। 
र्‌ ज्य-ज्यय 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


करनेके लिये धन देता है। कौनसा समाज शाजय 

को कितना धन दे सकता है यह उसकी सिश्ष 

भिन्न अवस्थाशोपर निर्भर है। इन अवशस्थाओंमे 
व्यावलायिक अवजलाा भी सम्मिलित हे जिलकी 

अग्रवहेलना कभी नहीं की जा खकती। राज्यको 

समाजकी शआआयका कुछ भाग ही मिलता है। यदि 

यद आय पर्यापतसे श्रधिक हो तब तो राज्य बहुत- 

से छोटे छीटे विभागोंको भी आवश्यक सद्दायता 

पहुंचा सकता है। परन्तु यदि ऐला न दो तो 

राज्यका कई विभागोंकोी धनकी सद्दायता न देना 
स्वाभाविक दी है। दृष्टान्तके तोरपर श्रमरीकाकी 

उत्पादक शक्ति १८४४४ की अपेक्षा इस समय बहुत 

बढ़ गयी दे | परिणाम इखका यद्द है कि अब उस- 

अमरीकाका रा- को लगभग &३ लाख रुपयोके स्थानपर लगभग 
जड्कीयकी व्यय ११८ करोड़ धन राजकीय व्ययोके लिये मिलता 
”  है। यही कारण दै कि करभारका अनुमान करनेके 
लिये खमाजकी आर्थिक अ्रवसथाका निरीक्षण 

आवश्यक है, क्योंकि करकी राशिकी कमी या 
अधिकतासे कुछ भी पता नहीं लगता हे कि किस 

खसमाजपर करका भार अधिक है वा कम है # । 

भारतमे करकी धनराशि बहुत थाड़ा हे तो भी 

आरतमें रा्ययर भारतीय जनतापर राज्यकर झााग्लोसे तीन शुना 


_रन्‍्केकोबकनक» चलन 
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# बंदी पुस्तक, ४+ रे८ 


४६० 


राजकीय व्ययका खदूप | 


अधिक हे! यद्द क्यों? क्योंकि सारतीय भ्रति 
द्रिद्र तथा निर्धती हैं ## 

देशकी व्यावसायिक दशा तथा राज्यव्यय का 
अति घनिष्ठ खम्बंध है। सामाजिक विकालका 
थह मोलिक नियम है कि मनुष्यकी झावश्यकतायें 








## आय-व्यय-सचिव महाशय सर जॉन रट चीका कथन है 
कि ससारमें एक भी. सभ्य शासित देश नहीं हे जिसमें भारतवर्धसे भी 
हल्का कर होवे? (इण्डिया १८१९४) | हमको उनका यह कथन सत्य 
प्रतीत नहीं होता हे क्योंकि भारतवर्षमें प्रति, मनुष्यदी १६०१ लग- 
'भग वापिंक आय १ पोंड २ शि, ४ पेंस थी जब कि उसपर राज्यकर 
३ शि, शे पंस था। श्र्थात कुल झ्ायका ७र्वां साग भारतीथोंको 
राज्यकरमें देना पड़ता है। परन्तु स्काटल ण्डमें प्रति मनुष्यकी वार्षिक 

आय ४४ पड है, , ओर उसको इस श्रायका हद भाग राज्य को 
क्रके तरपर देना पड़ता दे । इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीयों पर 
स्काच लोगोंकों अपेक्षा चोगुना भ्धिक कर है। इसी प्रकार अंग्रेजोंकी 
अपेक्षा भारतीयोंपर तीन गुना भार है । | 
हम एव प्रकरणोंमें यह दिखा चुके हैं कि दरिद्र समाज तथा समृद्ध 
समाजपर एक सद्ृश लगा हुआ भी कर दरिद्र समाजके लिये हानिकर 
दोजाता दे क्योंकि इससे उसकी उत्पादक शक्ति तथा पदार्थौके उत्पन्न 
करनेमें जनतांकी रुचि घट जाती हे ! यहो कण है कि भारतवर्ष 
दिनपर दिन दरिद्र होरहा हे । 

कर-भारकी अधिकताकों आग्ल लोगोंने स्वयं भी मानना शुरू 
कर दिया है । सन्‌ १८६८ की भगस्त बाली चआंग्ल प्रतिनिधि सभाका 
बैठकर करमारकी कठिनताको प्रगठ करते हुए मह्दाशय सेम्युणलस्मिथ 
एम० पी० ने यह शब्द कहे थे कि भारतकरे अन्दर ७०० भनुष्योंके पीछे 

केवल एकट्टों भादमी की ५० पाउएण्डकी वाषिक आय है , प्राप्तपरस्त 
ब्रटिश इश्डया ( डिग्बी कृत ) ४० ६-१० 


४१ 


हब 
बन्थन 


व्याव सा यिक्ष दे- 
शमें राजकीय 
वययंकोीं अधिकता 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


अपरिमित खीमा तक बढ़ खकती हैं परन्तु उनकी 
वृद्धि उनके सापेक्षिक्र महत्वके अन्लुसार ही होती 
है | महाशय बैन्थमने ठीक कहा है कि “खन्तोषके 
साथ साथ मानुषीय आवश्यकताय बढ़ती जाती 
है, वे ज्यों ज्यां बढ़ती है त्यो २ उनका चेच बढ़ता 
चलता है । नवीन ्रावश्यकृतायें डनका साथ देती 
हैओर मनुष्यकी क्रियाझओका आधार बन जाती" 
हैं। इस प्रकार यद्द स्पष्ट दी है कि खामाजञजिक 
विकासके साथ साथ नवीन नवीन आवश्यकताय 
उत्पक्ष दो जाती हैं। ऐसी दशामे लमाजकी व्या- 
वस्तायिक उन्नतिसे राजकीय व्य्यों ओर आयो- 
की सीमाका बढ़ जाना स्वाभाविक है। 
व्यावलायिक देशोमे|ं राजकीय व्यय प्राय: 
बहुत दी अधिक होता है। यह क्‍यों? यद्द इसी 
लिये कि व्यायखायिक उनश्नतिको भोर पग बढ़ाने: 
वाले देशोंकी आय बहुत दी अधिक बढ़ जाती है 
ओर इस प्रकार राज्यकी आय तथा व्ययका बढ़ना 
स्वाभाविक दी है | व्यावसायिक देश भी राज्यकी 
झायको बढ़ाना चादते हैं क्योंकि इससे बहुतसे 
विभागोकों धनकी सद्दायता मिल्र जातो है और 
समाजकी व्यावसायिक कर्मरयता ओर भी अधिक 
बढ़ जाती है। भिन्न भिन्न व्यवसायोकी राजकीय 
सहायताके मिलनेले किख प्रकार देशकी खम्॒द्धि 
बढ़ती है इल्लपर बाधित तथा अबाधित व्यापारके 
खगडमे विस्तृत तोरपर प्रकाश डाला जा चुका है $ 


डेएर 


राजकीय व्ययका स्वरूप 


[२] 
खसमाजकी राजनीतिक अवस्था तथा 
राज्य-व्ययथ । 

व्यावसायिक कारणोके सद॒श ही राजनीतिक 
कारण भी राज्यके व्ययको अपरिमित सीमा तक 
बढ़ा देते हैं। खमाजकी राजनीतिक अवखाके 
बाह्य तथा अन्तरीयः दो भेद हैं। विषयको स्पष्ट 
करनेके लिये इनपर पृथक्‌ पृथक्‌ द्वी विचार करना 
झावश्यक प्रतीत होता है । 

[१] राजनीतिक 'बाह्य परिश्थिति! तथा राज्य 
व्यय:--राज्य-वयय तथा जातियांके पाश्स्परिक 
जीवन संघर्षका सम्बन्ध अति घनिष्ठ दे । यूरोपीय 
देश खत्त-लेना तथा नोसेनापर जो धन फूंक रहे हैं 
बह किसीसे भी छिपा नहीं है । शोक तो यह्द है 
कि पशियाम भी अब यही घटना दिखायी पड़ती 
है | जापान, चीन तथा भारतमें भी सेनापर खर्चे 
द्निपर दिन बढ़ाया जा रहा है । # 


53 न न न 
+ सन्‌ १८६८ के अनन्तर इंग्लेण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आष्टिया रूस, 


तथा श्टलीकी सेना आदिपर प्रतिवर्ष राजकोय व्यय इस प्रकार बढ़ा । 
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३० श्दरे 


राज्यव्ययमें 

राजनीनिक 

बाह्य परि- 
स्थितिका 
साग । 


यूरोपका 
सेना व्यय 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


प्रत्येक राजनी ति-शास््श् यद्द अच्छी तरह से 








भिन्न भिन्न राज्य किस अकार सामाजिक धनकों सेनापर फुंक 
रहे हैं, विकोरियां रियासत इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण है। 
विक्की रेया रियासतमें कुल राजकीय व्ययका लगभग आधा धन सना 
ऋादि पर दो खर्च द्ोता है । आदम्सकृत 'पब्लिक फाइनन्सः । 

भारतवर्ष श्रार्थिक स्वराज्य रद्दित देश है । यद्यपि भारतीय जनता 
झपने धनको फुँडना नहीं चाइती तो भी भारतीय राज्य सेना पर दिन .. 
पर दिन खर्चा बढ़ाता ही जाता है। इस खच॑ का अनुमान शसीसे लगाया 
जा सकता है किसंव॒त्‌ १९६६ में भारतीय राज्यको लगानके तौर पर 
३०८२ (?) करोीई रक्या मिला था इसमेंसे उसने २८६६ करोड़ रुपया 
८कमात्र सेना श्रांदि पर ही खर्च कर दिया। इस खर्चेकी वृद्धिका 
अनुमान उम्तीसे लगाया जा सकता है कि इससे दश वर्ष पूर्व सुना 
पर इतना खर्च न था। गणनासे मालूम पड़ा है कि भारतीय राज्यने 
(सेनापर) २३४३ प्रति शतक खर्चा पिछले दश वषषोमें ही बढ़ा दिया 
है। भारतमें प्रति वर्ष आंग्ल राज्यने किस प्रकार सेनापर खर्च बढ़ाया 


आरत में से ना- 
कंययक जि है उसका व्योरा रस प्रकार हे । 
2 सेना प्र राजकीय व्यय 
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[ संब्रत्‌ १४७८ ( सन्‌ १६२१ ) में यह व्यय ६५ करोड़ पर 


डेट 


राजकोय व्ययका स्वरूप 


खमभता है कि छिसख प्रकार कोई भी जाति सेना 
झादि पर बहुत धन व्यय किये विना रूक नहीं 
खकती है। यदि कोई ऐसा न करे तो खमयान्तर- 
में डलको अपनी ख्वतन्त्रतासे हाथ घोना पड़ 
ज्ञाय । यह क्यों ? यह इसी लिये कि प्रत्येक जाति 
दुसतरोको नीचा दिल्ला कर अ्रपन्नी व्यावसायिक 
रक्नति करना चाहती है | 

( २) राजनोतिक अन्तरीय परिस्थिति तथा 
राज्य व्यय जातायता तथा जातीय संघर्षके अति- 
रिक्त कुछ अन्तरीय कारणोंसे भी राज्य-व्यय 
बढ़ गया है। आजकल यूरोपीय , देशोके 
व्यवसाय -प्रधान दोनेसे उनके मुख्य राज्य तथा 
स्थानीय राज्यका महत्व बहुत ही अधिक बढ़ 
गया है | जिन देशो स्थानीय राज्य दिन पर दिन 
अधिक शक्ति प्राप करनका शोर अपनी शानकों 
प्रगट करनेका यल्ल करता है उन देशोमे स्थानीय 


१६०८०--(६०६ २६"४० 
१६०६९---£१६१० २८६६ 
[बाचा क्त इंडियन मिलिटो एक्सपेण्डीचरसे] 
. भारतीय जनता भति दरिद्व हैं। इसके घनकों इस प्रकार सेना 
पर खर्च करना कभो भी उचित नहीं कहा जा सकता हे । इससे शिक्षा 
स्वास्थ्य, व्यावरायिक तथा, व्यापारिक क योमें राज्यका धन बहुत ही 
कम खर्च हो रष्ाा है | परिणाम इसका यह हे कि देशकी शआयके स्नोत 
' दिन पर दिन सूखते जाते हूँ श्रोर भारतीय जनताकी उत्पादक शक्ति 
भयंकर तौर पर कम हो रही है । 





हद 


गज्थन्यय पर 
आनन्‍्तरीय 

परिस्थिति का 
प्रभाव 


सुख्य राज्य 
तथा स्थानीय 
राज्य का 
महत्व 


राष्ट्रीय आयव्यब शास्त्र 


राज्यका खर्च पूर्वापेज्षा बहुतही अधिक बढ़ जाता 
हैं। इसका विपरीत भी खत्य है। भारतवर्ष में मुल- 
कमानी कालमें अवध तथा बंगालके ताल्लुकेदार 
मारडलिक राजाके तोर पर समझे जाते थे। 
इनको किसी. हृद्दतक शासन नियम तथा नि्णेयके 
झधिकार भी प्राप्त थे। परिणाम इस का यद होता 
था कि उनको शाही ठाठ तथा दर्बार लगानेके 
लिये बहुत सा धन व्यय करना पड़ता था | परन्तु 
अंग्रेजोने उनके दाथसे खंपू्णं राजकीय शक्ति 
अपने हाथमें लेली है भोर उनको माण्डलिक 
शजाके स्थान पर पक खाधारण ताहलुकेदार या 
अमींद्रके रूपमे परिवत्तित कर दिया है। इस- 
से उन लोगोंके वे संपूर्ण खर्चे कम दो गये है. जो 
इनको शादी, ठाठ-बाट तथा राजकीय शक्तियाँके 
प्रयोगके लिये करने पड़ते थे। यही खत्य आज- 
कलके व्यावसायिक जगत प्रत्यक्त दो रहा है । 
मैश्लैस्टरकी स्यूनिलिपालटीको बहुतले राज्या- 
घिकार मिले इए हैं ग्रतः उसको पूर्वापेत्ञा अधिक 
खर्च उठाना पड़ता हे | जिन देशो स्थानीय 
राज्य तथा स्यूनिलिपाल्टियोकी शक्ति बहुत कम 
है वहां मुख्य राज्यके खर्च बढ़ जाते हैं। भारतीय 
राज्यके लऋचोंके बढ़नेका पक मुख्य कारण यह 
भी है। मान्टेग्यू चैम्लफौडे रिपोर्ट्स भारतीयोंको 
स्थानीय राज्य देनेका यल किया गया है, उसका 
कहीं यद तो मतलब नहीं है कि राज्य अपने 


डदद 


शाजकीय व्ययका स्वरूप 


खर्चोको भारतीयोपर फंकना चादता है ? इसमें 
खन्देह भी नहीं है कि स्थानीय राज्यको शक्तिके 
मिलनेसे भारतीयोपर कर बढ़ जांचेंगे। 


इस प्रकार स्पष्ट हे कि स्थानीय राज्य तथा 
मुख्य राज्यक्री पारस्परिक शक्ति-वृद्धिपर राज्य- 
व्यय-चुद्धिका भाधार है। आजकल पाश्चात्य देश 
व्यवसाय प्रधान दो रहे है। वहां रेलो तथा नहरोौ- 
के बननेसे व्यय कम है शोर इस प्रकार प्रत्येक 
प्रदेश संसारके बाजारकों अपने द्वाथमे करना 
चाहता है। इसका परिणाम यह है कि प्रत्येक 
कस्बेका आकार व्यापार तथा व्यवसाय दिन पर 
दिन उच्नत दो रहा है, उसके स्थानीय, राज्यकी 
शक्ति बढ़ती जाती है ओर उसका धनव्यय भी 
बढ़ रहा है। इससे सुख्य राज्यका खर्च कुछ 
कुछ कम दो गया है । 

स्थानीय राज्योमे प्रायः राजनीतिक झनाचार 
(पोलिटिकल करप्शन) बहुत ही अधिक है । अमे- 
रिका इस अ्रत्याचारमे झग्रणी कद्दा जा खकता है । 
इसका परिणाम यद्द है कि दिन पर दिन स्थानीय 
राज्य की ओरसे लोगोंकी रुचि घटती जतीहे। इससे 
स्थानीय राज्यको शक्तिको धक्का पहुँचना खाभा- 
विक है | इसी दशामें यदि उसका व्यय कम दो 
जावे तो आश्चर्य करना वृथा है। इस प्रकार 


डपरि खिखित सारे संदर्भका परिणाम यह 
निकला किः--- 


४५७ 


राज्य-न्यूम 
पर शनका 
प्रभाव 


यूरोपको 
स्थिति 


स्थानीय राश्य 
की शक्तिवृद्धि 
हानिकर, दे 


शाप्ट्रीय व्यय 

प्र राष्ट्रीय 

सिद्धान्तोंका 
प्रभाव 


इंग्लेएड तथा 
जमनीमें भेद 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


(१) स्थानीय राज्यकी वुद्धिसे स्थानीय 
राज्योंका खर्च बढ़ जाता है ओर मुरुय राज्यका 
खर्चे कम हो जाता है । 

(२ ) स्थानीय राज्योमे राजनीतिक अत्याचार 
के कारण उष्नति रुक जाती हे ओर उनका खर्चा 
घट जाता है । 

( ३ ) मुख्य राज्य स्थानीय राज्योंको शक्ति दे 
कर अपना खर्च लोगोपर डाल सकता है । # 


[३] ' 
सामाजिक संगठन तथा राज्य व्यघ 


भिन्न सिन्न राष्ट्र सम्बन्धी विचारोपर राज्य 
वययका बेड! भारी आधार है | जिन देशो राष्ठ 
का ऐन्द्रिय सिद्धान्त (आगनिऋ थ्योरी ) प्रचलित 
है वहां राष्ट्र तथा जातिके अधिकार मुख्य हैं और 
वैयक्तिक अधिकार गोय हैं परन्तु राष्ट्रको शारी 
रिक मान कर पक विशेष संघ मानने वाले देशोमे 
बह यात नहीं हे | वहां वैयक्तिक श्रधिकार्रो के विचार 
से दी राशीय अधिकार देखे जाते है ओर वहां 
वेबक्तिक अधिकार राष्ट्रीय अधिकारोकी श्रपेक्षा 
मुख्य होते है । इज्ञस्षेणड तथा जमनीमे॑ जो भेद है 
वह यही है। इृड़्लैणडम व्यक्तियोक्की प्रधानता है 
शोर रा वेयक्तिक उशन्नतिका एक साधन खमका 
जाता है, परन्तु जमेनीमें व्यक्तियोंको दी राष्ट्रका 
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# बास्टेवलका पब्लिक फाश्नन्स (पू० १३०-४६*! 


छ्ध्प 


राजकीय व्ययका खडदप ! 


अंग समभते है ओर व्यक्तियोंको राष्ट्रीय उन्नतिका 
साधन मानते हैं । 


यह तुच्छ भेद नहीं दे। भिन्नभिश्न देशाके 
राज्य-व्यय पर इसका बड़ा भारी प्रभाव है। 
इज लेस्डर्मं जनता राज्य व्ययोका निरीक्षण करती 
झौर अपनी इच्छाके अनुखार राज्य-व्यय की खीक- 
ति देती है। परन्तु जमेनीमे यद बात नहीं है। 
ज्ममीमे राज्य-व्यय आवश्यक तथा ऐच्छिक इन 
दो भागोंमं विभक्त है। आवश्यक राज्यव्यय 
जनताकी स्वीकृतिके भी विना राज्य कर खकता है 
परन्तु ऐच्छिक राज्यव्ययमे द्वी राज्य जनताकी 
अनुमति लेनेके लिये बाध्य है । परिणाम इसका 
'यद है कि राष्ट्रको ऐन्द्रिक मानने वाले देशौमे राज्य 
व्ययका आधार वेयक्तिक आवश्यकता है । प्रथममें 
अर्दा राज्य-व्यय जातीय अभिमान तथा शासको- 
की शक्ति तथा शान बढ़ानेमे बहुत द्वी अधिक 
होता है वहां द्वितीयमें आवश्यक आवश्यक 
हांगो तथा कार्योके लिये दी राज्यकी घन मिलनेसे 
राज्य-व्यय कुछ कुछ कम द्वो जाता है। परन्तु 
यहां पर यद भी न भूलना चाहिये किराष्ट्रके संघ 
सिद्धान्तको माननेवाले कई एक चेत्रोमे राज्य वय- 
यको कम करते हुए कभी कभी कुछ कार्यों राज्य 
ब्ययको भयंकर तौर पर बढ़ा भी देते है । ब्यव- 
खाय तथा व्यापार-प्रधान संघ खिद्धान्ती देशोके 
अन्द्र व्यापारीय तथा व्यावसायिक कार्योमे 


४डद& 


दोनों देशोक! 
ब्यय-शे लीक] 
महत्व 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र " 


राज्य-व्यय प्रायः बहुत दी अधिहू बढ़ जाता है । 
यह एक त्रेकालिक सत्य है कि वैयक्तिक स्वातन्द्रय 
प्रधान देशोका राज्य-यय अनावश्वक तौर पर 
अधिक द्ोता दे ओर इलौलिये वे भन्‍्य देशोका 
अनुकरण करनेका यत्न करते है जहां राज्य-व्यय 
न्‍्यून होता है। आजकल राष्ट्रीय खिद्धान्तके लदश 
दी राजव्ययके दो लिद्धान्त प्रचत्तित हैं । प्रथमको 
हम ऑआग्ल लिद्धान्तव तथा हदितीयको अमन 
खिद्धांन्तका नाम दे सकते है। वे ये हैं :--.- 

दर [१ ] राज व्ययका आऑग्ल खिद्धान्तः-अठार- 

इन्त देवीं खदीमे दृज्ललेएडके अन्दर राज्य -वययमें व्यष्टि 

बादने अपना पूर्योझूप प्रगट किया। संवत्‌ १६४७ 
(सन्‌ १०८७) मे सर देनरी पान ल ने रा ज्की य-आय 
व्यय सुधार पर एक छोटासी पुरुतक लिखी | 
उसने उसे राज्य वपयके निसत लिखित तीन 
लिद्धान्त प्रगट किये । 


पान॑ल के (क ) उन्हीं कार्यो पर राज्यको घन व्यय 
राज्य-न्न्यय 
हिल करना चाहिये जो अन्य किसी भी 
सिद्धान्त के तरीकेसे न किये आ खके। 


( सत्र) देशकोी भन्तरीय तथा बाह्य विभोतोंस्े 
बचानेके लिये जो आवश्यक लखों हे 
उससे अधिक खचे करना निरथंक हे। 

(ग ] राज्यका ऐसा घन कर रूपमें न लेना 
चादिये जिससे जनताको अपनी आव - 
श्यकताभौको कम करना पड़े | 


डं90० 


राजकीय व्ययका स्वरूप । 


पान लक तृतीय सखिद्धान्तकों भांग्ल संपत्ति- 
' शाखशोने किसी हददतक खीकूृत कर लिया है ओर 
उससे यह नियम निकाला है कि बचाये हुए घन 
पर ही राज्यको कर लगाना चाहिये! भद्दाशय 
शोजजंने यहां तक कह दिया है कि आंग्ल लेखक 


अनताके आावचश्यक्वीय दवयोमे राजकीय सद्दायता 


को सम्मिलित नहीं करते हैं। इससे बढ़ करके 
व्यष्टिवादका उत्तम उदादरण ओर क्या दो 
खकता दै ? परन्तु दम को इस प्रकारके विचारोंसखे 
कुछ भी सद्दालुभूति नहीं है | व्यापार, व्यवसाय 
आदि की उन्नतिम जनतांको खददायता देना राज्य- 
का कक्तन्य है। अवनत देशोमे पर पग पर 
जनताको राजकीय सद्दायताकी झआधश्यकता 
द्ोती है | व्ययमें ब्यश्िवादके सिद्धान्तले इन्दीं 
देशोमे किसी दद तक काम काज दो खकते हैं 
ज्ञो व्यापार व्यवसाय तथा आचारमे उन्नत दो। 
(२) राज्य व्ययका जमेन सिद्धान्तः-जमेन 
लेखक राजव्ययमें प्रायः ब्यष्टिवादके विपरीत 
. चलते हैं। मद्दाशय गैफ्कनने कालिदाखके 


सर॒श दी # लिखा है कि जिस प्रकार प्रकृति 














# कंत्रि शिरोमणि कालिदासने रघुवंशमें लिखा हे क्रि- 
प्रजानामेत्र भूत्य्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सद्नगुण सुत्तरषट आदत्ते ही रस रवि: ॥ 

अर्थात्‌ राजा दिलाप प्रजाके हितके लिये प्रजासे उधी प्रकार कर 

लेता था जिस प्रकार कि सूर्य इजार गुणा फत देनेके लिये भूमिसे 
जलको खींच लेता हे । 


ह9₹ 


जर्मन सिद्धान्त 


गेफक्नन तथा 


कालिदास 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र ” 


झादंभूमिसे अल ख्रींच कर चुष्टि द्वारा सूरी' 
भूमिपर जल को पहुँचाती है उसी प्रकार राज्यको 
घनका व्यय करना चाहिये पहली प्रकार महाशय' 
नांसे राजकीय अआयव्ययका गश्राधार नन्‍्यायके 
स्थानपर राजकीय उद्देशों पर रखते है जो व्यष्टि- 
बादका बिलकुल उलरा है । 

आंगल तथा जमेन सिद्धान्त व्यश्टियाद तथा 
अव्यषशिवादकी श्रन्तिम हद तक पहुँच जाते हैं ' 
सत्य इन दोनोंके बीचमें है। परन्तु सत्य कैसे 
जाना जावे? इस प्रकार खत्यका आधार 
व्यक्ति तथा राज्यके पारस्परिक अ्रश्चिकारों तथा 
कार्योपर निर्भर है जो प्रत्येक देशमे मिश्र 
भिन्न है । यही कफठिनता छै कि जिससे प्रायः 
आय व्यय-शास्त्रश् सत्यकी जानने के लिये राजकीय 
कार्या तथा राजब्ययोई पाररसुपरिफ सम्बन्धका 
पता लगाने क्वा यल्ल करते हैं | वास्तविक बात तो' 
यद है कि राज्य-व्ययफे नियमोक्रा पता लगानेकी 
इससे बढ़ कर ओर कोई भी उत्तम विधि नहीं है। 
अब दम भी उसी मार्गका अचु ल रण करते है । 


५-राजकीय कार्याके साथ राज्य- 
व्यधका सम्बन्ध 


राज्यकोी नागरिकौकी उन्नतिके लिये सिन्न 
भिन्न विभागों पर धन-व्यय करना पड़ता है। 
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शाज्कीय व्ययका स्वरूप 


खम्बताकी वृद्धिके खाथ साथ पधरायः राज्य-वयय 
बढ़ गया है। राज्यके कार्योका चोत्र भी विस्तृत 
हो गया है। विषयको स्पष्ट करनेके लिये अब 
राज्यके भिन्न भिन्न कार्योपर प्रकाश डालनेका 
यल किया जञायपगा ! 


(है). 
राज्यका संरक्षण-सम्बन्धी काये 


राज्यके संपूर्ण कार्योम॑ संरच्णका का्ये 
अत्यन्त महत्वका है। शुरू शुरूम राज्य ऐ संर- 
चख॒का क्षेत्र अतिशय परिमित था। परन्तु सभ्य- 
ताकी वृद्धिके खाथ साथ इलका क्षेत्र भी दुर 
तक जा पहुँचा है । 

आज़ कल्न राज्य तीन प्रकारसे नांगरिकोका 
संरच्तण करता है | 

( ६ ) विदेशी शबत्रुसे देशका सरच्तरा 

(२ ) जीवन,संपत्ति तथा मानका संरक्षण 


(३ ) सामाजिक तथा शारीरिक रोगोसे 


सरच्तण । 

अब ऋमंशः प्रत्येक पर चिचार करते है । 

(? ) विदेशों शत्रुसे देशका संरक्षणु- 
विदेशी शत्रुसे राष्ट्रको बचानेके लिये राज्य 
जो धनका व्यय करता है वद्द सैनिक व्ययके 
नामसे पुकारा जाता है। सेनिक व्यय इतना ही 


छेऊरे 


संसच्षयण तथा 
ध्य्य 


विदेशी शत्रु 
से देशका 
संरक्षण 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


पुराना है जितना कि राष्ट्र खयं पुराना है। शुरू 


' शुरू में राज्योके काय कम थे अ्रतः राज्योको एक 


जम नी 


ऑनिक व्यय 
परतंत्र 
जातियों पर 
एक प्रकारका ' 
“अत्याचार है । 


मात्र सेनिकयय पर द्वी अधिक ध्यान देना 
पड़ता था। परन्तु सभ्यताकी चुद्धिके कारण श्राज 
कल राज्यके कार्य बढ़ गये हैं अतः राज्योको 
अन्य कार्योमें घन व्यय करना पड़ता है। यददो 
कारण दे कि सेनिक-व्ययका महत्व पूर्वापेक्षा 
कुछ कुछ कम हो गया है। इलमें खन्देह भी नहीं 
है कि सेना-विभाग पर पूर्वापेक्षा बहुत दी 
अधिक खर्च किया जा रहा है। यूरोपीय देश 
सम्द्ध हैं ओर एशियाका रुपया दि्निपर दिन 
स्रींच रदे है, अतः उनको यह घनव्यय भारी नहीं 
मांलूम पड़ता है, और यदि यद्द व्यय उनको भारी 
भी मालूम पड़े तोभी वे इस व्ययको कम करने 
पर खन्नद्ध नहीं है, क्योंकि इसीके बल्पर 
उनकी जातोय खम्द्धिका भविष्य निर्भर है। 
जर्मनीने नो-शक्ति तथा स्थल्न-शक्ति बढ़ानेका 
क्यों यल किया ? ओर. इसपर इतना अनन्त धन 
क्यों व्यय किया ? यूरोपीय जातियां इस मद्दा 
भयंकर युद्धमे, क्‍यों प्रदत्त हुई ? इसका रहस्य 
उस शक्ति रूपी मदिराम छिपा हुआ है जिसको. 
प्राप करके वे संखारके बाआरकों अपने द्वाथमे 
करना चाद्दती हैं। निर्खन्देह यह सेनिक-ब्यय 
उन परतन्त्र आतियोके लिये अलह्ाय दे जो यरो- 
पीय जातियोके द्वारा चूखी जा चुको हैं और जो 


छह 


है| ही 
राजकीय व्ययक्काा खर्ूप ! 


यूरोपीय जातियोके खार्थोंको पूरा करनेका सांधन 
बन रही हैं | भारत जैले द्रिद्र देशमें जो खेनिक 
व्यय दिन पर दिन बढ़ाया गया हे उस पर प्रकाश 
डाला का छुका है। # 

( २) जीवन खंपत्ति तथा मानका सं रतक्तणः-- 
देशको अन्तरीय विश्नोतौसे बचानेके लिये ओर 
नागरिकोके जीवन, संपत्ति तथा मानके संरक्तणके 
लिये राज्योकोी पुलिख तथा न्यायालय विभाग 
स्थापित करना पड़ता है ओर उनको धन द्वारा 
सद्दायता पहुँचानी पड़ती है। व्यवसाय, व्यापार 
तथा आबादीकी वृद्धिके अनुपातमें ही पुलिख तथा 
न्यायालय पर राज्यका धनव्यय बढ़ना चाहिये। 
यदि किसी राज्यका घनव्यय कम होता है तो यद्द 
डखस देशकी उन्नति तथा राज्यके प्रबन्धकी उत्तम 
ताका बिन्द है। परन्तु यदि किछ्ली देशम ऐला 
न दो तो यह बड़ी बुरी बात हे, क्योंकि इखसे 
दो बाते प्रगट दोती हैः-- 

( क) राज्यका प्रबन्ध उत्तम नहीं है या 

(सत्र) राज्यके नियम जनताकी दृष्टिमे अन्याय 
युक्त हैं 4 

इसकी खत्यताका अल्ुमान इसीसे लगाया 

जा खकता है कि झार्थिक खराज्य रहित देशोमे 








# बास्टेवलका “पब्लिक फाश्नान्स?? पृ० ५८-७३ 
" आदम्सकृत "पब्लिक फाश्नन्स ए० ५८ 


डेप 


पुलिस तथा 
न्यायालय का 
व्यय 


भरत 


समाज संरक्षण 
सम्बन्धी व्यय 
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पुलिस पर राज्यका व्यय प्रायः दिन पर दिन 
बढ़ता जाता है। यद्द क्यों? यह इसीलिये कि 
जनता बहुतसे राज्य नियमोंकों अन्याययुक्त 
समभती है ओर उनको तोड़ने का यत्न करती है | 
दृष्टान्तके तोर पर भारतवर्ष में खं.१६४५(सन्‌ १८४८) 
में पुलिस पर २३-७ लाख पाडन्ड घनक। खच 
था ओर खसंवत १६६५ में यद्दी ४०-३ लाख तक जा 
पहुँचा । इस प्रकार १० सालमें राज्यको पुल्ि- 
सपर दुशुना खर्चे करना पड़ा है # 


( ३) खामालिक तथा शारीरिक रोगांसे 
संरक्तशः-आवन तथा संपतक्तिके सदश ही सामा- 
जिक रोगौसे राष्ट्रको बचाना भी राज्यका ही 
कत्तेव्य है । इस कार्यमें राज्यको अधिक घन 
खर्चे करना पड़ता है। शझ्ाजकल सभ्य देशोमे 
अपराधियोको सुधारनेका यत्न किया जाता हे 
झोर उनकी बुशाइयोंकी भोरसे प्रवृक्ति हटायी 
जाती है। इससे प्रत्येक अपराधीपर राज्यका 
खच बढ़ गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सलस्ब- 
स्थी नियमी तथा शहरोकी खफाई आदिके द्वारा 
राज्य नागरिकोके स्वास्थ्यका संरक्षण करता है । 
दुभिक्षसे जनताको बचानेके लिये भारतीय राज्य 
को अपने बजटमें ढुर्भिच्ष कोषको भी ध्यान देना 


पड़ता है। श्रब. भ्श्न केवल यद्दी दे कि 


>नक रत के कुमककपमरम+ज-. कल कं के. 2० पर. धक्का “न+-न्कात-तमभावजफननमवाकन-, 
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४89६ 


राजकीय व्ययका सरूप । 


लम्यताकी वृद्धिके साथ खाथ राज्यके ये ख्च 
बढ़ने चाहिये या नहीं? इसका उत्तर यही है 
'कि यदि सम्पूर्ण अवस्थाएं पूव॑वत्‌ रद्दे तो व्यव- 
लाब ब्याप्रमे इश्नति करनेवाले तथा सभ्यतामे 
बढ़ने वाले देशोमे यह राज्य-वयय दिन पर दिन 
घद ज्ञाना चादिये। परन्तु भारतकी दुरबखाका 
अजुमान इलीसे लगाया जा खकता है कि आंग्ल 
राज्यकी वृद्धिके साथ शाथ भारतमें प्लेग, देजा 
सथा दुर्भित्ष दिन पर दिन बढ़ रहे है ओर यही 
कारण है कि भारतीय राज्यक्नों एक दुभिद्ष कीष 
ख्िर तोर पर रखना पड़ा दे | हम किस प्रकार 
व्यापार व्यवसायमें पोछे दृटते हुए दिन"पर दिन 
दरिद्र हो रहे हैं. यद्द दुर्नित्ष फराड स्पष्ठ तौर पर 
निदेश करता है # 


(२) 
राज्यके व्यापार सम्बन्धी काये 
राज्यके व्यापार खम्बन्धी काम सेवा! 
के नामसे पुकारे जाते हैं। अब दम (१) राज्य- 


की सेवाके स्वरूप तथ॥ (२) ढनपर राज्य 
व्ययकी प्रवृत्तिको दि्खानेका यत्न करंगे | 


व्यापारीयब 
कामका नाम 
सेवा दे | 


[१] राज्य सेवाके स्वरूंपः-राज्य मिन्न सिन्न राज्य सेवा 


व्यापार सम्बन्धी कार्य मागरिकोकोी लाभ 
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देडज 


स्ब्ह्प 


स्विस्जस्ल एड 
सथा भसारल 


बयापारीष 
कार्मों के 
नोल प्रकार 
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पहुँचानेके लिये या खतः आय प्राप्त करनेके लिये' 
करते हैं। कौनसे काय्ये राज्य किख उद्देश्यसे 
करते हैं स्थिर तोर पर इसका निश्चय कर देना 
बहुत ही कठिन है, क्योंकि यद भिन्न भिन्न देशोंके 
राज्योपर निर्मर है। टदष्टान्तके तोर पर 
स्विटजरलेंगडम स्विस् राज्यने मादक द्रब्योंका 
एकाधिकार जनताके दितके लिये किया है परन्तु 
भारतीय राज्यके अफीमके एकाधिकारके विषय- 
में यह कहना सर्वथा कठिन है । इसमें सन्देद 
भी नहीं है कि डाक तथा तारका काम राज्य प्रायः 
सथ्ये देशों में प्रजाके हितके लिये ही करते हैं। 
आजकल  राज्योंने अपने काम और भी अ्रधिक 
बढ़ा लिये हैँ भोर टेलीफोन, बीमा, सेविकबेंक 
तथा रेल आदिके कामको भी खयं दी करना शुरू 
कर दिया हैं। इनमेंले कौनला काम किस लिये 
किया जाता है इखका निर्णय करना कठिन है। 
भिन्न भिन्न देशोके राज्योके उद्देश्य तथा विचार 
पर दी यह निर्भर है । दृष्ठान्तके तौर पर 
बडुतोंका सन्‍्देद है कि भारतीय राज्यने रेलॉके 
बढ़ानेमें मारतका जो रुपया खर्चे किया है उस्रको. 
खेनिक व्ययम दी सम्मिलित करना चादिये। यह. 
क्यों ? यद इली लिये कि रेलोकी अधिक वृद्धिका 
सुख्य उद्देश्य यददी है कि अन्तरीय तथा बाह्य 
विश्ोतौसे राज्य अपने आपको बचाना चाहता है।' 
(२) राज्य सेवा पर राज्य व्ययकी प्रवृत्तिः- 


डेजप् 


जे 
राजकीय वययथका स्वद्धप 


राज्य व्यापायीय कामौ को तीन प्रकारसे करता हैः- 


(१) राज्य अपनी सेवाके बदलेम॑ नागरिकोसे 
कीमत लेता है ( २) राज्य अपनी खेवाको करनेमें 
समर्थ न द्ोनेके लिये फीस या शुल्क लेता है (३ ) 
राज्य प्रजाके द्ितके लिये दो अपनी सेवा करता है 
ओर आकस्मिक तौरपर या श्रप्रत्यक्ष रूपले उसको 
इन सेवाओंके बदलेमे कुछ आय भी प्ाप्त हो जाती 
है । अब क्रमशः प्रत्येकपर प्रकाश डाला जआायगा | 

(१ ) यूरोपीय देशो बीमा, डाक तंथा रेलोके 
कार्योंको राज्य ल्लासपर करते है अतः वहाँ इस 
विषयम राज्यवयय सम्बन्धी कोई भी प्रश्न उत्पन्न 
नहीं दोता है। वहां जो कुछ भगड़ा है वह यददी है 
कि इस प्रकारके कार्योका राज्य द्वारा होना कहां 
तक ढचित है | क्या यद्द उन्नतिका चिन्ह है या 
अवनतिका १ बहुतसे विचारकोकी सम्मति है कि 
राज्यका कुकाव राष्ट्रीय समष्टिवादकी ओर है और 
यही उचित है परन्तु बहुतले विच्यारक यह न 
मान कर यदद ॒प्रगट करते हैं कि हतने बड़े बड़े 
कामोका द्ाथमे लेना राज्यका स्वाभाविक नियम- 
को भक्क॒ करना है। खासाविक नियम यही है 
कि इन यड़े बड़े कार्मोको जनता खयं बड़े बड़े 
संघ बनाकर करे। इसी स्थानपर एक औौर 
श्रेणीके विचारक राज्यक इन कामोको इस आधार 
पर उचित ठद्दराते हैं कि समाज द्वारा ये काम 
ठीक दक््षपर नहीं किये जा सकते है.। वास्त- 


डरे ४३& 


सेवा बलदबे 
कीमत लेनः 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


विक बात तो यद्द है कि यद भिन्न भिन्न समाज को 
खझ्वितिपर निर्भर हे। जिन देशामें रेलोके 
मालिक कम्पनियां हैं ओर उन्होंने इस कामको 
करनेमे जनताके साथ पक्क सद॒श व्यचद्दार न कर दे 
बडुतसे लोगोंकों नुक्सान पहुँचाया है, वर्दाँ जनता 
इन कामोको राज्यके दी द्वाथमें दे देना पसन्द 
करती है। परन्तु भारत जैसे देशो जदोँ कि 
राज्यने रेलोको अपनी राजनीतिका भाग बनए 
लिया है और रेलोको निरथ्थक फैल्ाते हुए जनताकः 
करोड़ों रुपया प्रति वर्ष पानीमे मित्ना दिया है. 
वहाँ यदि जनता रेल्लोका निर्माण कम्पनियों द्वारा 
ही उचित ठहरावे ओर गारैन्टी विधिका प्रयोग 
छोड़ दँवे तो इसपर श्राश्चर्य करना तथा है | 

औसु दा शक... (२) राज्यके उन कार्यो को प्रायः खभो पक्षन्द 
करते हैं जिनके करनेमे राज्य शुल्क लेता है। यह 
इसीलिये कि इनसे साधारण जअनोको खाधृहिक 
तौरफ्र लाभ पहुँचता है | नगरोमे सड़को, पुत्रों, 
नालियों तथा पानीके नत्नोऊके लगानेमे राज्य जो 
धन व्यय करता है उसको सभी उच्चित खमऊझ ते हैं 
क्योंकि इख से सभीका सुसत्र तथां खस्पत्ति बढ़ 
जाती है । 

व्माजहितस-.. (३) इली प्रकार अमरीक्षामे जहलात, नददरों 

ध्वंधी कायेसे तथा खानोंके कार्यो को राज्य करता है झोर उलके 

श् इस कार्यको जनता पसन्द करती है। भारतकी 
दशा भमरीकाले कुछ भिन्न है। यह क्यो? यदद 


$ ६ 


राजकीय व्ययका स्वरूप 


इश्लीलिये कि भारतीय जनता अति दरिद्र है! 
डसको भारतीय राज्यके जद्लातके' नियम्र भ्मति 
कठोर मालूम पड़ते है। इन नियमोके कारण 
द्रिंद्र जनताको लकड़ी मंहगी मिलने लगी है 
ओर पशुओको चारा मिल्नना कठिन दो गया 
है। इसी प्रकार नदरोंका मामिला है। नहरोके 
जल प्राप्त करनेके लिये बाधित रेटका जो प्रस्ताव 
प्रान्तीय सरकार पाख करना चादहतो है उससे 
किसानोंके कष्ट बहुत द्वी अधिक बढ़ जावगे। 
हमारी सम्मतिम भारतीय राज्यक्ना नहर तथा 
जकुल्ातका काम भी इस स्थानमे न रख करके 
पहिली संख्यामें ही रखा जांना चाहिये । # 
(३) 
राजकीय कायोकी वृद्धि 

ऐसे बहुतले सामाजिक कार्य हैं जिनके करने 
में मनुष्य पृथक्‌ पृथक तौरपर असमर्थ हैं। ऐसे 
कार्योका करना राज्यका ही कक्तेव्य है । राज्यका 
संरक्षण संबन्धी कार्य सामाजिक रोगोको ही दूर 
कर सकता है। समाजको विशेष तोरपर छश्नत 
करनेमें वह असमर्थ है। निम्नलिखित पाँच काम 
हैं जिनका करना राज्यके लिये आवश्यक है क्यों कि 
इनसे समाज घहुत जल्‍द उन्नति कर सकता है। 
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# बोस्टेबल: पड्लिक फाश्नन्स पूृ० १०००१ । 
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छोटी 


राष्ट्रीय आयव्यब शार् 


(१) शिक्षा सस्बन्धी कार्ये 
(२ ) आ्रमोद प्रमोद सम्बन्धी कार्य 
(३ ) वैयक्तिक उद्योग धन्धेको बढ़ानेवाले 
कार्य । 
( ४ ) गणना तथा अन्वेषण सम्बन्धी कार्य 
(५) सामाजिक तथा राष्ट्रीय उन्नति खम्बन्धी 
कार्य 


शिक्षा सम्बंधी ( १ ) शिक्षा सम्बन्धी काय्ये. 


बंभिये 

यरोपीय देशो राज्योने ही शिक्षा सम्बन्धी 
काम भी दाथमे ले लिया है। यद्द इस बातको 
प्रगट करता है कि उन देशोमे अनताको शिक्ता- 
की कितनी मांग है। यद्द क्यों ? यद्द इसी लिये 
कि समाज हा शिक्षण राज्योके द्वारा होना इस 
बातको सूचित करता हैं कि समाज शिक्षाको 
कितना आवश्यक समभता)है। भारतमें यह 
बात नहीं है। भारतमें प्रतिनिधि-राज्य नहीं है । 
राज्य जनताके प्रति उत्तरदायी नहीं है। अतः 
राज्यके काम जनताकी मांगको प्रकट नहीं करते हैं । 
यही कारण है कि भारतमें सेनापर जितना जातीय 
धन खर्च किया जाता है उसका अर्दाश भी 
शिक्षा आदिपर नहीं खर्च किया आता । परन्तु 
यरोपीय देशों यह बात नहीं है। वहाँ शिक्षा 
पर बहुत काफी धन खर्च किया जाता है | इस 
स्थानपर प्रायः यद्द प्रश्ष उठाया जाता है कि 


| इ४२ 


जहर 


राजकीय व्ययका स्वरूप 


शाज्य ब्यक्तियोकी शिक्षापर धन खर्च ही क्यों 
करे ? जो शिक्षा प्रात करे वह उसका खर्च झआाप 
दे ? यदि यद न सम्भव दो तो प्राचीन कालके 
सहश दानदे घनसे इस कामको क्यों न जारी 
किया जाय ? इसका उत्तर यह है कि लोग अभी 
तक शिक्षाकी भोजनादिके सरश आवश्यक नहीं 
समभते हैं। सारतीय ग्रामोर्में सी तो लोग बच्चों- 
से मजदूरी करवाना अधिक पसन्द करते हैं। 


उनको शिक्ता देनेमे वे लोग कुछु भी लाभ नहीं 


समभते है । भारतके सदरश ही यूरोपीय देशोकी 
भी दशा है । यद्दी कोरण है कि यूरोपमें प्रायः 
सभी देशोके अन्दर भ्रास्य शिक्षा अनिवार्य है। 
भारतवर्षमे इसकी बहुत द्दी भधिक आवश्यकता 
है। सारे सभ्य संसारका इतिहास इस बातका 
साक्षी है कि लोगोंको शिक्षित करना सुगम काम 
नहीं हे | इसमें राज्यकी सद्दायताकी ज़रुरत दोती 
भोर राज्यको बहुत द्वी अधिक घन खर्च करना 
पड़ता है। # 
प्रशाससताक राज्योम इसलिये भी शिक्षाकी 
शावश्यकता समझी जाती है कि जनता अपने 


राजनीतिक ददृश्योंको भच्छी तरहसे समभ सके 
शोर प्रतिनिधियोंके चुननेमे बुद्धिमत्तासे काम 


कर सके | धनिकोकी शक्तिको रोकनेके लिये 


कक जन निमरक्‍निम...3 बला जनम# 
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शेम्रे 


प्रजासत्ताक रा- 
ज्यॉमिं शिक्षाक 
अबदूरत 


आभमोद प्रमोद 
सम्बंधी कार्य 


कृषि तथा व्या- 


यारकी उन्नति 


राष्ट्रीय आयब्यय शास् 


शिक्षा ही काममे लायी जाती है। यहो कारण 
है कि आजकल प्रतिनिधिक्तत्ताक राज्यों दिन- 
पर दिन शिक्षापर अधिक अधिक धन खर्च किया 
जा रहा है। खमाजकी डन्नतिका यह पक चिन्ह 
लममा जाता है | 

( २ ) आमोद प्रमोद सम्बन्धी कार्य:-- 
भ्रामोद प्रमोद सम्बन्धी कायाले नोटक, गान- 
विद्या, श्रद्धुतालय, चिड़िया घर, पुस्तकालय, 
पत्रालय झादिकी स्थापनाका तात्पयं लिया जाता 
है | कम्पनी बाग, सरकारी बाग, पाक्स, मकान 
तथा उत्तम खड़के आदिका बनना भी ऐसे दही 
कार्योम सम्मिलित है। ऐसे कार्यो पर राज्यको 
धन खर्चे करना आवश्यक है, क्योकि यद ऊहार्य 
किशी एक व्यक्तिके हितके स्थानमे सर्च जनता- 
के द्वितसे सम्षद्ध है। जिनसे सारी जनताका 
दितद्दो उन कार्योका करना राज्यका दी कत्तेव्य है । 

(३) वैयक्तिक उद्योग धन्धेको बढ़ाने वाले 
कार्य:-व्यापार व्यवलाय तथा कृषिकी उन्चतिका 
राज्यके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । संरक्षित व्यापार- 
की नीति तथा खदेशीय व्यवसायोकी धन ही सद्दा- 
यता देना राज्यका परम कत्तव्य है। नोकाओकी 
तव्रद्धिके लिये व्यापारिक नदरो का बनाना राज्यके 
लिये आवश्यक है | विदेशीय स्पर्धा तथा सखददेशीय 
व्यवलायोके द्ानिकर एकाधथिकारोको राज्यको 
दृटाना चाहिये | यद्दीपर यस नहीं है। राज्य इन 


शंप 


शंजकीय व्ययका खदरूप | 


सम्पूर्ण बातोंको भी दटावे जिनसे श्रमियोंकी 
. कार्यच्मतांकों सुक्सान पहुँचता हो । इसी लिये 
फैक्टरी नियमोका बनाया ज्ञॉना ग्रावश्यक है। ॥फेक्टरी निय 
यूरोपीय देशोम सभी राज्य उद्योग-घन्धे लम्बन्धी 
कार्योमे जनताको सद्दायता पहुँचाते हे। परन्तु 
भारतवर्ष मे एकमात्र ऐसेदी क्रायोम आपल राज्य- 
को उदासीनताकी नीति है। खरकार उद्योग 
धन्धेके कार्योमं जनताकों बंहुतही कम आशिक 
सहायता देती है। यद्द क्यों ? यद्द इसीलिये कि 
खरकार भारतको एकमात्र कृषक देश हो बनाना 
चादती है| 

(४ ) गणना तथा अन्वेषण रलूम्बन्धी कार्ये:- गणना तक 
राज्ण्को गणना तथा अन्वेषण सम्बन्धी कार्योपर “वेश से 
पर्याससे अधिक धन्य व्यय करना चाहिये, क्योंकि 2 
इस्रीसे यह मालूम पड़ता है कि खमाज किस 
किस ओर उच्नति कर रहा है ओर किस किखल 
ग्ोर अवनति कर रहा है। प्राचीन ऐतिदा- 
सिक चीजोको खुद्वानां तथा उनको स्वरक्षित 
रखनेके लिये घन ख््चे करना भी आवश्यक हे 
क्योंकि पेसीही चीजोसे इतिहासकी रचनामे बड़ी 
भारी सद्दायता मिलती है। भिन्न भिन्न व्यवसायों 
तथा खानोंके कामोका निरीक्षण भी राज्यकों दी 
करना चाहिये। बेकोफे हिसाब किताबकों साच- 
धानीसे देखना चाहिये। जिन जिन स्थानोम कुछ 
भो गड़बड़ दो उसको दूर करना चाहिये और 


देर 


भारत 


राष्ट्रीय आयच्वय शारुर 


आवश्यकताके अनुसार अपनी झोरले भी खद्दा- 
'यता पहुँचाना चाहिये | 

श्वेत (५ ) सामाजिक तथा राष्ट्रीय उश्वति सम्बन्धो 

मम्बंधी कार्य काय:-बडी बड़ी रेल तथा बड़ी बड़ी नहरोह्तों 
बनाना राज्यका ही कर्तव्य है। नये जकूत बनाने 
ओर रोशनी, पानी आदिका प्रबन्ध भी यदि जनता 
किसी कारणसे हन कार्योमे अललप्रथं हो तो राज्य 
को ही करना चाहिये | सारांश यद्द है कि राज्य को 
पेसे समस्त कार्य ऋऊरने चाहिये जिन्दे जनता 
पृथक्‌ पृथक्‌ तोर॑पर करनेमे अ्खमर्थ दो। # 
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5 ह९, शक बा 
हताय पारच्छद 
राजकीय व्ययसिद्धान्त 
१--व्यघकी समानता 


राजकीय करकी समानताऊे सूत्रके सलदश हो 
शाजकीय व्ययकी समानताका सूत्र है। राजकीय 
उययमे प्रभुत्वशक्ति-सिद्धान्तका तात्पयं यदद होता 
कि राज्य प्रभुत्वशक्तिके निदंशके अनुखार ही 
शाघ्तीय घनका व्यय करे। अ्रब भ्श्न केवल यददी 
रद जाता है कि प्रभ॒ुत्वशक्तिका निर्देश कैसे 
जाना जाय ? इसका साधारण उत्तर यही है कि 
राजकीय घधनका उसां प्रकार व्यय किया ज्ञाय 
जिसमें प्रजाका अधिकसे अ्रधिक द्वित दो। 


प्रजाका अधिकसे अधिक हित किसमे है? 
यदि हम इसपर गम्भीर विचार करे तो मालूम 
पड़ेगा कि वद्द न्‍्यायपर आश्रित है। राज्यको 
चनका व्यय इस ठंगपर करना चाहिये जिससे 
सखभीको अधिकले अधिक लाभ पहुँचे। कठिनता 
तो यह है कि व्ययके लाभ लिद्धान्तकों कार्य रुप- 
में ले आना बहुत दी कठिन है। राज्यका श्रधिक 
व्यय राष्ट्र.संरक्ाया्थ सेना भादिपर द्वोता है। 
इसको व्यक्तियोंके समान लाभकी इछप्टिसे उत्तम 
 आ शज्जुत्तम प्रगट करना निरथरंक है। 


शेद्ज 


राजकीय व्यय- 
में प्रभुत्व शक्ति 
पि 


लरद्धानत 


प्रभुत्व॒ घांक्त 
का न्याय से 
सम्बद्ध 


राष्ट्रीय आयव्यय शार्ख 


बहुत से विचारक राजकीय व्ययका आधार 
लाभ सिद्धान्तपर रखते है। करकी अल्पतम 
व्ययका उपयो- अश्चुपयोगिताम दी ज्ययक्नी अधिकसे अधिक उप- 
दिता मिद्धान्न योगिता है। मदहाशय ग्लेंडस्टनने ठीक कदा है कि ' 
पक स्थानपर व्ययका बढ़ाना, दूसरे स्थानपर 
व्ययको कम छर देना है | आ्आय-व्ययमें दद्दी चतुर 
है जो सम्पूर्ण व्ययोका ध्यान करके बजट बनाता 
है| व्ययमें जब सीमान्तिक उपयोगिता खिर्धातको 
लगाते हैं तो इसका तात्पय यह होता है कि 
किसी विभागमे ज्यों ज्यो अधिक घन व्यय किया 
जाता है त्यों त्यों उस धनकी डपयोगिता कम दो 
जाती है, और किसी स्थानपर वही व्यय फजूल 
स्र्चोका रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही स्थानों- 
पर राजनीतिजश्ोंकी यह विचार करना पड़ता है 
कि घधनका व्यय अन्य क्रिस स्थांसपर किया जाय, 
किस विभागमें उछकी इपयोगिता अधिक है? 
साराश यह है कि प्रत्येक विभागर्म व्ययक्ी सीपमा- 
ल्तिक उपयोगिता लुएय होनी चाहिये ! 
| दरिद्रों तथा धनिको वर व्ययका डउफ्यथोगिता 
वृद्ध पर उप- सिद्धान्त इस प्रकार लगाया ज्ञाता है। भूखे 
गता मिद्धा- मरते हुए दरिद्रों तथा कार्य अशक्त चुद्धांको 
! राजकीय सहायता मिलनी चाहिये, क्योंकि ऐसे 
स्थलोम राजकीय घन-व्ययक्ली उपयोगिता जीव- 
नोपयोगी उपयोगिता है। जीवन-सरक्षणके 
सनन्‍्मुख शिक्षा आदिके सम्पूर्ण व्यय गोण हैं: 


छुद्णः 


कटा 


रोजकीय व्ययसिद्धान्त 


'इसी प्रकार दरिंद्र लोग शिक्षा प्राप्त करनेमे 
असमर्थ दोते हैं। अत: राजकीय धन-व्ययके द्वारा 
उनको शिक्षा मुफ्त दी जाती है । 


राजकीय व्ययमें शक्ति सिद्धान्त (फैकर्टी ध्यूरी- 
आफ एक्‍्लपेणडीचर) का तत्पये बाह्य (आव्जेकिव) 
अथमे लिया जाता है न कि अन्तरीय अर्थ (खब- 
ज्ञेकिव) में। प्रतिनिधि लभाये यह पास करती हैं कि 
राष्ट्रीय धनका व्यय भमतुक अम्तुक स्थलमे ही होना 
चाहिये। शक्ति खिद्धान्तके अनुसार लगे हुए राज्य- 
करो हा व्यय प्रज्ञाकी ऐली जरूरतोंके अत्चुसार दी 
होना चाहिये जो (जरूरत) खबपर प्रत्यक्त हो | प्रायः 
अरूरतोका निर्णय प्रतिनिधि खभाय ही करती हैं। 


व्यय के शक्ति-सिद्धान्तसे यह परिणाम निऋू- 
लता है कि राज्यको घन-व्यय इस प्रकार करना 
चाहिये जिससे जातिको उत्पादन-शक्ति अधिकले 
अधिक बढ़े | विज्ञान, व्यापार , व्यवसाय आदिकी 
उन्नतिमे शक्ति-सिद्धान्तके अनुसार ही राजकीय 


घनका व्यय किया जाता दे | मिन्न भिन्न यूरोपीय 


देशोने खंरक्तित व्यापार, बन्द्रगाहोंके निर्माण, 
रेलों तथा जहाओंके बनाने आदिके कार्यो मे जनता- 
को , अरबो रुपयोकी लद्दायता इसी बद्देश्यसे 
दी है। भारतकों आथिक खराज्य नहीं मिलता 
है, अतः भारत अपने व्यवसायों, अद्दाज़ों 
आदिकी उन्नतिमें धन-व्यय करनेमे भ्रसमर्थ है। 


डेष्5 


ब्युयह्ञा शक्ति 
सिद्धाम्त 


ध्य यऐसा ड!- 
ना चाहिये जे 
कि जातिकी 
शक्तिको बढ़ाते 


राजकीय व्यय 
स्थिर, निश्चित 
तथा प्रत्यक्ष 
होना चाहिये 


व्ययमें सुगमता 
होनी चाहिये 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


यदाँ पुफपत शिक्षा मी नहीं है | यही नहीं, राज्य- 
को जिन स्थानोपर घन व्यय करना चाहिये बह 
वहां घन व्यय नहीं करता है। भारतीय दरिद्र 
प्रजाका बहुतला घन सेनामे बद्ाया जा रहा है 
जो एक तरीकेले फजजूलखलींका रूप धारण 
कर रहा है # । 
२-व्यघकी स्थिरता । 
व्ययकी स्थिरता सूत्रंके अनुसार राजकीय 
व्यय स्थिर, निश्चित तथा खबपर प्रत्यक्ष होना 
चाहिये। जनताकी खतन्‍त्रता द्वोनी चादिये कि 
वह निर्भवय द्ोकर उसकी शालोचना कर खके। 
सम्पूर्ण सभ्य देशो मे आज कल घन-व्ययक्री कठोर 
आलोचनामें जनता खतनत्र है। भारतमें प्रेस 
पकक्‍टके द्वारा जनताके मुंह बन्द हैं। जो निर्भय 
हो कर इस प्रकारकी झालोयचना करते हैं. राज्य 
उनपर तीदण दृष्टि रखता है + 


३-व्यपकी सुगमता |. 


राजकीय घन-व्यय मे सुगमता दोनी चाद्िये, 
विभागपर विभाग बढ़ा कर बहुत बार राजकीय 
घनका इप्ट स्थानपर व्यय अत्यन्त कठिन हो 
जाता है। युद्ध आदिके कालमें राज्यपर विपत्ति 





» मिकेल्सन कृत भिसिपल्स आ्राफ एकानामी, जिलल्‍्द हे, ४० 
इएथ- शेघढ४ । 
+- बी पुस्तक ए० रेफ४ । 
डक 


| 
शजकीय व्ययसिद्धान्त 


पड़नेसे व्ययकी कठिनाइयाँ ओर भी भ्रधिक बढ़ 
जाती है 4... 
४-राज्यकी मितव्यायिता । 

राज्यको राष्ट्रीय धनके व्यय करनेमे मितव्य- 
बिता करनी चाहिये | परन्तु इसका यह मतलब 
नहीं है कि मितव्ययिता करते करते राज्यको राज- 
सेघर्कॉंकी तनखाद कम कर देनी चाहिये ओर 
प्रआासे अबरदरुती कम कीमतपर चीज मोल 
लेनी चाहिये, क्योंकि तनखाहोके घटानेसे राज- 
कीय सेवकौकी कार्यच्षमता घट जावेगी ओर 
क्म कीमतोपर पदार्थ मोल लेनेले न्याय तथा 
समानताका भंग होगा। मितव्ययिताका जो 
कुछ तात्पर्य है वह यही है कि राज्य राष्ट्रीय 
धनका फज्ूल खर्च न करे | भारतीय राज्य द्रिद्र्‌ 
प्रशाका धन किल प्रकार फजूल खर्चे कर रहा 
है इसपर आगे चलकर प्रकाश डाला जायगा | 
यहांपर यद्दी कद्दना दे कि इस प्रक्तारकी फज्जूल- 
सर्चाले जातिके उत्पादकसे डंत्पादक कामोकों 
किसी प्रकारकी भी सहायता नहीं मिलती है। 
यही नददीं, फजूल खचींके कारण आतिपर वृथा 
ही करका भार बढ़ता दे |: 

४-व्यघ अन्य नियम । 








राजकीय धन-व्ययके कुछ साधारण नियम 


+ वद्दी पुस्तक प० रे८५-८४६ । 
+ बद्दी पुस्तक १० रेंपरपर । 


डे? 


व्ययकी मिल- 
ब्वयिता न ड। 
नेसे न[तिपर 
कर का भरत 
वढ़ जातुः दे 


धन व्ययवे, पाँच 
गौर नियम 


राष्ट्रीय भायव्यय शारक्ष 


हैं जिनको कभी भी न भुल्ाना चाहिये । 

( १ ) राज्यको कुछ बड़े बड़े कार्यो मे घन-व्यय 
करना चादिये। जहां तक हो सके वह छोटे छोटे 
कार्यो मे घन्र व्यय करनेसे बचे । यदि कोई राज्य 
पेसा न ऋरे तो मितव्ययिताके नियमका संग हो 
जाना खाभाविक हो है| 


(२ ) राज्य छोटे छोटे सचों तथा सहायताओं- 
को प्रजाके दानके रुपयो द्वारा करे। प्रज्ञामें छोटे 
छोटे राष्ट्रीय कार्यों के दान देनेकी आदतको बढ़ाचे ! 

(३ ) धन-व्यय वही उत्तम है जो कि प्रजाकी 
अरूरतोके घटाव-बढ़ावके अनुसार स्वयं द्वी घट 
बढ़ जावे | | 

( ४ ) पुराने धन-ध्ययक्रे स्थानोको छोड़ क 
नवीन स्थानोमे| धन व्यय करनेका यल्ल करना 
चाहिये भौर जहां तक हो सके करको बढ़ानेसे 
बचना चाहदिये | 

(५ ) भिन्न श्षिन्न नियमोमे) विश्ध होने पर 
आवश्यक नियमका ही ध्यान करना चाहिये। 
डृष्ठान्तके तोरपर अखसमानता तथा स्थिरता -निय- 
मके विरोधमे स्थिरता द्वी सुख्य है, क्योंकि अस- 
मानतासे जहां-वैयक्तिक न्‍्यायका नाश दोता है 
वहां अस्थिरताले सखाराका सारा राष्ट्रीय शासन 
शिथिल हो जाता है | # 


२कनालिका» जौ; #रकनांयाक ममाकमवांक धमाक पंगंफा. न्‍पकबक मत अन्न 


# वेद्दी पुस्तक्ष ९० रे८६:६० ) 


६२ 


तृतीय परिच्छेद 
बज्ञट 


१-बजट सम्बन्धी विचार । 


आयव्यय सम्बन्धी नियमोकोी घिना जाने 
'बजटका बनाना तथा ढसको स्वीकृत करना देशमें 
आराथिक विक्ञोभको उत्पन्न कर खकता है । यही 
कारण है कि आजकल आयव्यय-शासत्रकों दिन 
पर दिन अत्यन्त अधिक महत्व प्रांत हो रद्दाा है। 
राजनीतिक भाषाम बजट शब्दले ढस रिपोर्टका 
'मतज्नब लिया जाता है जिसमें राष्ट्रीय कोषको 
वास्तविक दशा तथा राष्ट्रकी आधिक आवश्यकता 
प्रगट की जाती है। प्रजाखत्ताक राज्योमे प्रायः 
शासक-सभा नियामक-लभाके लिये बज्ञर बनातो 
है । इसका मुख्य उद्देश्य यही दोता है कि नियामक 
खभाको अर्थ सम्बन्धी संपूर्ण सुचनाय मिल जावे। 
अर्थ सस्बन्धी कोई भी बात उसले छिपी न रहे | 

बजटमे प्रायः भूत तथा भविष्यत्‌ दोनोका दी 
ध्यान रखा ज्ञाता हे, अर्थात्‌ बअटमें यद्द स्पष्ट 
तौरपर दिखा दिया जाता है कि गशुजरे हुए वर्ष 
पर राएके आाधथिक नियमोका क्या प्रभाव हुआ 
और भविष्यतम उन नियमोसे क्या भाशा को जाती 
है और अब क्या करना उचित है । बददी कारण है 


ड&रे 


बजेटक। त५ -. 
य्यं 


ब्रेजट॒पर जन - 
ताझ। प्रनुष 
नथ! अर्षाथक 


नवुगाफजय 


3ब्लडगे अ- 


9७४ 
थक स्वर सय 


7 । 


हालेणएड 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


कि बहुतसे श्र्थ सस्बन्धी राज्य-निगम बजटके 
समयमे ही बनते हें । 

बचिरकालसे बजटके प्रभुत्व द्वारा प्रतिनिधि 
सूमाने संपूर्ण राजक्रीय कलका समञ्ञालन अपने 
द्वाथर्में कर लिया दे | हमने इसी अर्थेमे इस पुस्त- 
कके अन्दर आर्थिक स्वराज्य शब्दका व्यवहार 
किया है। इस शब्दका व्यवद्दार करना किसी 
दृदतऋ बहुत उचित भी है, क्योंकि चिरकालसे 
राजनीतिक संसारमे यद्द लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 
राष्ट्रीय आय-व्ययपर जिसका स्वत्व होता है वही 
राजकीय कल को चलाता दे | इतिदास इस बात का 
साक्षी है। दृष्टान्तके तोर पर खंचत १३७२ ( खन 
१३१५ ) में ही इंग्लेणडने यह उद्धतेषित किया था 
कि राज्य स्वेच्छापूर्व क प्रत्रासे धनको ग्रददण नहीं 
कर सकता है । मेन्नाकार्टाके बारह नियममें- 
लिखा है कि--साम्राज्यकी साधारण समितिकी 
अनुमतिके बिना राज्य किसीसे भी धन सम्बन्धी 
सद्दायता नहीं ले लकता है |” यद्यपि इसी नियममें 
कुछ बातोंके लिये राज्ाको धन ग्रहण करनेमे 
खतन्त्रता दे दी गयी है तोभी साधारण तोर पर इस 
कार्यमे प्रजाने अपना द्वी अधिकार प्रगट किया है | 
इसी प्रकार संवत्‌ १८४४ ( सन्‌ १७८७ ) फ्रांसीसी 
प्रजाने राजाको यह स्पष्ट शब्दोंम कद्द दिया कि 
हमारा यद सबसे पुराना अधिकार है कि राजकीय 
आयका नियन्त्र० दम ही कर। दालेणडमे भो 


४३४ 


बजट 


शासककों कर बढ़ानेके लिये जन-समितिके 
सन्मुऊख स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। झाज 
कल तो बजट एकमात्र इसलिये भी बनाये जाते हैं 
कि जनता राष्ट्रीय आयव्यय पर अपना अधिकार 
स्थापित कर सके। प्रत्येक प्रतिनिधितन्त्र राज्यमें 
शाखन-पद्धतिकी धाराशौमे झावय-ब्यंय पर प्रज्ञाका 
अधिकार स्पष्ट शब्दोंम लिखा हुआ है । विषयको 
स्पष्ट करनेके लिये कुछ देशोंके आय-ब्यय सम्बन्धी 
'प्रज्ञाके अधिकारोको यहाँ पर दे देना आवश्यक है । 

(क) इंग्लैयडम प्रजाफे आय-व्यय-लस्बन्धी 
झाधिकार:--इंग्लेर्डमें प्रतिनिधि-खभाके निम्न- 
लिशित तीन आर्थिक अधिकार हैं। 

( १ ) नवीन करोंका लगाना, घराजीन करोंकी 2 अत 
रेट को बढ़ाना तथा प्रचलित करोंकों पुनः पास दक्ष स्वराज्य 
करना एकमात्र प्रतिनिधि सभाके द्वी दाथमें हे। संबंधी,वारायें 

( २ ) प्रत्येक दालतमें राजकीय ऋषणीकी 
स्वीकृति । ्््ि 

(३ ) राजकीय व्ययकी स्वीकृति शर्थात्‌ 
भिन्न भिन्न कार्योके लिये ग्रार्थिक लहायता देना 
तथा न देना आंग्ले प्रतिनिधि लभाके ही दृथमे है। 

(सर) फ्रान्खमे प्रजाके आय-व्यय-सम्बन्धी शान्‍्सको शा 

एणएयएएद//_ __  ै/ धिक स्वराज्य 
ऋझधिकार :-सं, १०४४४ की क्रान्तिके अनन्तर फ्रान्स मे सदी धाराओं 
१८ बार शासन पद्धतिका परिवत्तंन दो चुका है। 
प्रत्येक शासखन-पद्धतिमं आय-ब्यय-पर प्रञ्ञाका 


शेर डे ४ 


सम नोके आ- 
3७% रुतराज्य 
#बंधी नियम 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


अधिकार अख्नरणिडित रद्दा है। १८७६ संचत को 
शासन पद्धतिकी निम्नलिखित धाराय फरासीसी 
जनताके आय-व्यय-सम्बन्धी अधिकारको झाचार 
कही जा सकतो हैं । 


( १) नियम धारा ५ में लिखना है कि प्रति- 
निधि खभाको सीकृति हे दिना कोई भो कर प्रज्ञा 
से न लिया जा सकेगा! 

(१) नियम धारा ६ में लिखा है झि घन- 
ड्यय का निरीक्षण फराखीली जनताके ही दाथफे 
होगा । 

(३ ) इसी प्रक्रार नियम धारा ७ में लिखा है 
कि प्रत्येक परद्ारके राज्य-नियमके भक्नरके लिए 
राफ्र्लणिव प्रतिनिधि सभाकऊे प्रति उत्तरदायी दोगे | 

(ग ) जमनीमे प्रज्ाके आय-व्यय-सम्बन्धी 
अधिकार--जमं नीम मद्ायुद्धले पूवतक विचार में 
राष्ट्रीय धन-वयय पर जनताका द्वी नियन्त्रण था। 
काय रुपमभे कभी कभी यदद नियन्त्रण शिथित्र दो 
जाता था। इदृष्ठान्तक्े तौर पर खंबत्‌ १&९“&में 
जमंन प्रतिनिधि समामे जमेन राज्यकी ओरसे 
सैनिक सुधार सम्बन्धी बिल पेश हुआ परन्तु 
प्रतिनिधि खभांने इस बिलकों पाल न छिया।; 
यद द्ोते हुए भी राज्यने प्रतिनिधि समाकी 
इच्छाके दिरुद सैनिक सुधार किया ओर सेना 
पर खर्चा बढ़ाया | खंबत्‌ १६२३ में सेडोचा पर 


डे 


बअर 


(विजय प्राप्त करनेके अ्रनन्तर जमंन राज्यने पुनः 
सेनिक झुधार सस्बन्धी बिल पेश किया और 
अपने पुराने नियम विरुद्ध कार्यको नियमयुक्त 
पास करवा दिया। यही नहीं, जमंन शासन 


पद्धतिमे झाय-यय आवश्यक तथा ऐच्छिक : 


इन दो विभागोमे विभक्त किया गया है। आव- 
इयक आय-व्ययमे प्रतिनिधि खभाका अधिकार 
परिमित हे। राज्य प्रतिनिधि समाकी अन्न 
भतिके विनां भो ग्रावश्यक श्ाय प्राप्त कर सकता 
है ओर उलको खर्च 'कर सकता है। परन्तु 
ऐेच्छिक आय-व्ययमे राज्यका प्रतिनिधि सभाकी 
अज्जञुमतिको लेना श्रत्यन्त जरुरी है । 


(घ ) अमरीकामे प्रजाके आय-व्यय-सम्बन्धी 
अधिकार--शमरीका की भिन्न भिन्न रियासतों 
सथा मुख्य राज्यका यह आधारभूत नियम है कि 
शप्तीय आझाय-व्ययका नियन्रण अमरीकन जनता 
ही करे। प्रत्येक शासन-पद्धतिमे इली बात पर 
ज्ोर दिया गया है। यद्द क्यों? यद्द इसी लिये 
कि कोष ही राष्ट्रका हृदय दै। राष्ट्र-शरीरका 
, जीवन तथा प्राण राष्ट्रीय धन ही हे। राष्ट्रकी 
राजनीति डखीके दाथम होती हे जिसका कि 
राष्ट्रके आय-व्यय पर प्रभुत्व दोता है। बजट पर 
नियन्त्रण करके दी संपूर्०णं खभ्य देशोको जनता 
सुवतन्त्रताका उपभोग कर रही है। दम लोगोका 


डे&७ 


झछमरीका तथा- 
ऋआाधिक स्वराज्य 


भारत नथ। 
भाथिक स्व- 
राज्ज 


मायके बह . 
का परहुंमेन्ट 
दारा पास होना 
न्याययुक्त नहीं 


राष्ट्रीय आयब्यब शास्त्र 


दुर्भाग्य है कि हमको अपने धनके खचे करनेमे 
भी स्व॒सन्त्रता नहीं मिली हे। हमारे श्राय-ब्ययका 
नियन्त्रण निस्नलिखित प्रकारसे विदेशीय लोग 
दी करते है | +# 

(7 ) भारतवषधे में प्रजाके आय व्यय सम्बन्धी 
अधिकार-अपने आय-व्यय पर भारतीय जनताको 
कुछ भी अधिकार नहीं मिला हुआ है । भारतीय 
ग्राय-डयय तथा बजट पर झआंग्ल पालेयामेन्टका 
नियन्त्रण है। इसमें सन्देद भी नहीं है कि कार्य 
झूपमें निम्नलिखित दो स्थलोम ही आऑग्ल जनता 
भारतीय घन एर अपना प्रभुत्व प्रगट करती है। 

(१) भारतकी सीमाके बाहर भारतीय राज्य 
दोनों आँग्ल सभाओकी अजन्ुमतिके बिना किसी 
प्रकारका भी धन-व्यय युद्ध आदि पर नहों कर 
लकता दे । 

(२) संवत्‌ +*&२५ के राज्य नियमके अन्लु- 
सार सांरतीय बसरटकऊा आंग्ल प्रतिनिधि सभाएँं 
प्रत्येक वर्ष पेश होना धत्यन्त आवश्यक है ! यहाँ 
पर ओ कुछ प्रश्ष उठता है वद यह है कि भार- 
तीय आय व्यय तथा बजटका आँग्ल प्रतिनिधि 
शथा पालेभेन्टले क्या सम्बन्ध है? क्या भार- 
तीय राज्यका सश्ञालन आंग्ल अनता अपने धनके 
द्वारा करती है ? यदि ऐसा हो तथ तो भारतीय 
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छ&८ 


बजट 


झाय व्यय तथा बश्चटका आंग्ल प्रतिनिधि खभामे 
पेश द्वोना किसी दृद तक युक्तियुक्त दो खकता है। 
परन्तु वास्तविक बात क्या है ? भारतीय जनता 
से धन ग्रहण किया जाता है ओर भारतीय बजट 
आंग्ल प्रतिनिधि सभामे पेश होता है ? यद्द कदाँ- 
का न्याय दे ? यदि ऐसा विपरीत कार्य द्वी न्‍्याय- 
युक्त हो और खाम्नाज्य का घनिष्ट सम्बन्धका इसीखे 
पता लगे तो क्यों न इंग्लेण्डके आय-व्ययका बजट: 
भारतीय ज्ञनताकी प्रतिनिधि सभामे पेश दो? 
सारांश यद है कि भारतीय जनता पर, सारीकी 
सारी आंग्ल अनताका प्र्॒त्व है। प्रत्येक अंग्रेज 
शाजनीतिक दृष्टिसे हमारा राजा है। यद्दी कारण 
है कि भारतीय नियामक सभमाको भी यद्यपि यद्द 
भी भारतीय जनताकी पूर्ण प्रतिनिधि नहीं है-- 
' अपने द्वी बक्चट पर सम्मति तथा वीटो करनेका 
अधिकार नहीं है। यद्द सभा फझेवल - बजट पर 
विवाद कर और देशके शासनकी अच्छाई 
या बुराईकी आलोचना कर सकती है। सं० १६०६ 
के बजट सम्बन्धी नियमोसे भी नियामक सभाको 
क्रोई अधिकार न मिल्ा। बजट पर न यह 
खसम्मति दे खकती थो ओर न उसमें किसी 
प्रकारका संशोधन ही कर सकती थी। खसंबत्‌ 
१६६६ में पुनः रांज्य नियम बना | इसके द्वारा 
सी नियामक खभाको भारतीय घनके नियन्चरणमें 
कुछु भी भधिकार न मिला । शाखक सभा जैसा 


|] 


बजडटका काय 


क्रम । 


ॉँ। 


राष्ट्रीय श्रायव्यय शारस्र 


चाहे बजट बनावे, नियामक सभा इसमे कुछ भी 
परिवतंन नहीं कर सकती है | इन पिछले पचास 
वर्षोसे प्रत्येक नवीन कर सम्बन्धी बिल नियामक 
सभाके द्वारा पास करवाये जाते हैं परन्तु वे 
बजटमें शामिल नहीं समभे जाते । यदि नियामक 
समाको बजटके पास करने या न करनेका 
अधिकार दे भी दिया जावे तो भी हमको 
कया लाभ है, क्योकि नियामक सभा वास्तवमे 
भारतीय जनताके प्रति उत्तरदायी नहीं है। #(नूतन 
शासन व्यवस्थाके अनुलार सैनिक व्यय हइृ० छोड़ 
शेष बज्ञर पास करनेका अधिकार नियामक 
सभाको दियो गया है। खंपादक)-- 


२-बजटका लेयार करना 


बजट पर जनताका नियन्त्रण कदाँ तक आव- 
श्यक है झोर भिन्न भिन्न सभ्य देशोर्में बजटपर 
जनताका नियन्जण किस दृद्द तक है इसपर 
प्रकाश डात्ला जा चुका है। अब इस प्रकरणमें 
बज़टका स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी कुछ छोटी 
छोटी बातों पर प्रकाश डालनेका यत्न किया 
जायगा । 

प्रत्येक बजट सभ्य देशोके अन्दर प्रायः तीन 
ऋमोंके अन्दर गुजरता है । (१) बजटका 


क्ब्म्न 
जाने >सक-क पक कक) आम+ »+०- बअजलकनन केनन- कलननता अपन तापक ४४७. 
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०० 


बजद 


तैयार करना (२) बजटको राज्य नियमके अल्ु- 
कुल ठद्दराना (३) बजटको कार्य रूपमें लानां। 
इस प्रकरणमें बज़ट किख प्रकार तैयार किया 
जाता है यद्दी दिखाया जायगा | 

बजटके तैयार करनेके मामलेमे पहिला प्रश्ष 
यही डठता है कि राज्यका कौनला कर्मचारी 
तथा कौनसा राजकीय विभाग इसको तैयार 
करता है | 

जिन देशोमे शासक विभागकी नियामक 
विभागमे बैठनेकी आज्ञा होती है, वहाँ बजटकों 
शासक विभाग दी तेयार करता है। यह होना ही 
चाहिये, क्योंकि जो विभाग या व्यक्ति देशके 
शासनको करता दो वद्दी यह अच्छी तरहसे जान 
सकता है कि शाखनको उत्तम विधि पर करनेके 
लिये कितने धनकी जरूरत होगी ओर किन किन 
स्थानासे सुगमतासे द्वी धन प्राप्त किया जा सकता 
है। परन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि जनताकी स्वत- 
न्त्रताकी रक्षाके लिये ऐेली नियामक सभामे बज- 
टका पास करवाना अत्यन्त आवश्यक दे जो कि 
पक मात्र ज़नताकी प्रतिनिधि दो । इसमें खन्‍्देदद 
नहीं कि बजटका तैयार करना नियामक सभाके 
हाथमे जहां तक न दो वहां तक उत्तम ही है। 
क्योंकि शाखन-काय्येसे अनमभिश नियामक सभाके 
सभ्य बजट के बनानेमे बड़ी गड़बड़ मचा सकते 
हैं । नये नये आयव्ययके सिद्धान्तोंको लगा कर 
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शाप्तक विभाग 
का बनटको 
तेय्यार करना 


जजट तथा श्राय 
ज्यय सन्‍तृलन 


इंग्लेएडर्म, ब- 


राष्ट्रीय आयब्यब शार: 


वे लोग बजटकों ऐसा रूप दे सकते है जिस 
को काय्येमे लाना खवंधा कठिन दो जावे। बजर 
बनाते समय आय तथा व्ययमें सनन्‍्तुलन स्थाएित 
करना आवश्यक द्ोता हे । किन किन स्थानोंसे 
धन मिल सकता है ओर किन किन राष्ट्रीय विभा- 
गोकी कितना कितना धन मिलना चाहिये यह 
शासक विभाग ही उत्तम विधि पर पता लगा 
सकता है । परन्तु इस्तमें सन्‍्देद् करना भी चुथा है 
कि शाहक-विभाग शाखित-जनता के प्रति भवश्य हो 
उत्तरदायी होना चाहिये। भारतके सटश शास क 
विभागका दोनाओजो कि भांग्त जनताका उत्तर- 
दायी दो न॒ कि भारतीय अनताका कभी भी छिल्ल) 
अनताकी खतन्जताके लिये दवितकर नहीं दो 
खकता है। 





( क ) इज्ललेग्डम बज्जटका तैयार करना;-- 


+ भर, ॥ 
नटका तय्यार इंग्लेए्डमे मबन्त्रिमएडल आयव्यय खस्बन्धी 


फरना । 


माभलोम आंग्ल प्रतिनिधि खभाकी एक उपसमिति 
समझा जाता है । इसका उत्त रदायित्व प्रतिनिधि 
सभामें अपरिमित है | हमने अपने राजनीति 
शासत्रमे यह विस्तृत तोर पर प्रगट किया है कि 
किल प्रकार श्ग्ल मन्त्रि मरडलके दाथमें हो देश 
की शासक तया नियामक शक्ति है । शाखक खरू- 
पमे आंग्ल मन्त्रमरडल आंग्लप्रतिनिधि सभाके 
सामने वार्षिक विवरण पेश करता है फिलमे चद यद्द 


पक 


बजट 


अआपष्ट तोर पर दिखाता है कि देशमें आर्थिक निय- 


मओका सश्चालन किस प्रकार हुआ ओर नियामक 
स्वरूपमे वही प्रतिनिधि सभाको यद्द प्रगट करता 
है कि राज्यकी भावी आर्थिक नीति क्या होनी 
चांदिये । आग्ल मन्त्रिमणडलने देशके शास्तरन, 
 धनियमन तथा झायव्ययकों बड़ी उत्तम घचिथचिसे 
'खलाया है । यददी कारण है कि राजनीतिज्ञ लोग 
इस खंस्थाको मुक्तकएठले प्रशंला करते है । इंग्लैं- 
'शड़मे कोषाध्यक्ष (चान्लतर आफ दिएक्लचेकर) 
'दी बजट बनाता है। 


( ख ) अर्मनीमें बजटका तैय्यार कर॒ना:-जर्म- 
'नीकी शासन-पद्धति महायुद्धखे पू्वेतक अति 
 'पेचीदा थी | यदी कारण दे कि बजट पर एक 
मात्र नियन्त्रण अमन जनताका नहीं था। यह 


क्यों ? यद्द इसी लिये किजमेन चान्लत्रको राजा 
नियत करता था ओर प्रतिनिधि सभाके विरुद्ध 


होते हुए भी वह अपने पद्‌ पर स्थिर रद सकता 
'था। ऐसी दशामें जमन शासक सभाका किसी हृद्द 
तक खरच्छुन्द्‌ हो जाता खाभाविरू द्वी है। सेनिक 
झुधार सम्बन्धी बिलमें यही बात दो चुकी है। नि- 
'इसन्देद शासन-पद्धतिकी नियम घाराशोके अनु 
खार रोशटाग (ज्र्मेंन लोकसभा) के सभ्य आय 
व्यय सम्बन्धी बिल पेश ऋर लकते है ओर शासक 
च्वभा तथा राज्यकी अनुमतिझे दिना उलकोी पाल 
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जम॑नीमें वजट 
का तेयार करना 


असरोकाम व 
जटका तेयार 
ऋरलाः । 


सियामक बि- 
भागमें जानेके 
समय ब्रजट 
का स्वरुप ! 


राष्ट्रीय आयद्यय शास्त्र * 


भी कर खकते हें परन्तु अभी तक उन्होंने पेल्ला 
नदीं क्रिया है। यदि वे अब ऐसा कर तो जर्मन" 
शासन-पद्धतिमें क्रान्तिका दो जाना खाभमाविक 


ही है। यद्द सब दोते हुए भी जमेन राज्यने आय- 


व्ययके मामलेमें इंग्लेणडके सट॒श ही खफलता' 
प्रगट की है । 


(ग ) अमरीका बज्नटका तैयार करनाः-- 
अमरीकार्मे बमटका तैय्यार करना अ्रति विचित्र 
है । प्रभुत्व-शक्ति इंग्लेए्डस प्रतिनिधि खभाके पास 

ओर जरमभ॑नीमें सुख्य राज्यके पास है परन्तु 
अमरीकामे वद्द एक मात्र किसीके पाल भी नहीं 
है । शासक या नियामक विभागमेंलसे बज्मटको एक 
मात्र कोई भी पूर्ण तोर पर तैयार नहीं करता है । 
अमरीकार्म शासक विभाग बजटको तैयार करना 
प्रारम्भ करता हे ओर चजटको पूर्ण तौर पर समाप्त 
किये बिना दी नियारक विभागके पास उसको 
भेज देता है । नियामक विभागके पास पहुँचते 
समय बजटका निम्ध लिखित खरूप द्वोता है । 


(१) पिछले चर्षके आधथिक नियमों का विवरण: 

(२ ) राज्यको आगामी वर्षेमे कितने धनकी” 
जरूरत होगी | 

(३ ) आगामी वर्षोके लिये प्रतिनिधि समाको' 
झपनी आशिक नीति क्या रखनी चाहिये इस पर 
शाखक विभागकी अपनी सम्मति । 


५०७ 


$ 


बसर 


इस प्रकार स्पष्ट है किबजटका निर्माण करना 
ग्रमेरिकन शाखन खभाके पास न हो कर ए८5 
मात्र अमरीकन नियामक खभाके ही हाथमे है। 
नियामक सभा भिन्न भिन्न उपलमितियोको बल्मट 
बनानेका काम सखुपुर्द करती है जो कि स्वयं प्थक्‌ 
शासक विभागके सभ्योसे बजटके मामलेमें 
परामर्श ले लेती है। आजकल अमरीकहाके बजट 
सम्बन्धी इस कार्यक्रम पर निम्न लिखित तीन 
आक्ेप किये जाते हैं । 

(१) अमरीकन राज्यका कोष-लखिव बजटके 
मामलेमें एक मात्र क्लाकका ही काम करता है। 
बजटके बनानेमें उसको कुछ भी अधिक्वार नहीं 
है'। इससे एक भयंकर दोष, यद्द उत्पन्न दो खकता 
है कि कोष-लखिव बेपरवाहीसे बजट बनादें 
और दूसरे भिन्न शालन विभागके अधिकारी 
अपना अनुचित महत्व द्खिानेके लिये अपने अपने 
विभागोंका खर्चा वास्तविक ख्चेसे अधिक 
प्रगट कर। 

यद्द दूषण केवल एक दी तरीकैसे दूर किया 
जां सकता है कि बञ्ञट बनाने वात्ली उपसमि- 
तियां एक मात्र कोषाध्यक्ष से मिन्न भिन्न थिसागो- 
के सचोके विषयमे पूंछे | 


(२) झमरीकन आय तथा व्यय सस्‍्बन्धो 


बजट बनाने वाली उपलमितियां पृथक्‌ पृथक हैं । 
परिणाम इसका यह है कि आय. तथा व्ययका 
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अर "रीकाके य॑- 
ज्ञट सम्बन्धी 
का ऋण पर 
तीन आते 7 


बजट को ते- 
य्यार करने 
तथा नियमा- 
मनुकूल दरह- 
गनेमें भेद । 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


संतुलन उत्तम विधि पर नहीं हो सकता है । यहददी 
कारण है कि भारथिक नियमाोंके मामलॉमे अमरी- 
कन शासन-पद्धति अतिशिथिल है । 

( ३ ) अमरीका श्राय व्यय सम्बन्धी बशटके 
बनाने तथा पास करनेके मामलेमे अमरीकाफे 
प्रधानको कुछ भी शक्ति नहीं मिली हुई है। दोनों 
सभाओसे बजटके पास हो जाने पर अन्तिम 
स्वीकृतिके लिये बञ्ञट प्रधानके पास जाता है। 
ग्रधान बजटकों पास करनेसे निषेध. कर 
छकता हे परन्तु बम्नटमे किसी प्रकारका भी सुधार 
वद नहीं कर सकता है | # 


३-बजटको राज्य नियमके 
अनुकूल ठहराना । 


प्रायः संपूर्ण प्रतिनिधितन्त्र राज्यों बजटको 
राज्य नियमके अचुकूल ठदराना ओर बजटको 
तैय्यार करना भिन्न मिन्न कार्य समझा जाता है। 
प्रायः शब्द इख लिये जोड़ दिया है कि बहुत 
से प्रतिनिश्ि-तन्नत्र राज्योमे शासक तथा निया- 
मक विभाभमे पार्थक्ा द्ोता हे और नियामक 


-विभ्ागमे ही खारेके सारे प्रस्ताव पेश द्ोते हैं । 


३३+क आक सका क व्यव-- | बम 


आदमकृत--साइंस आफ फाश्नेस पृष्ठ १३६---१४४ 
रंगरवामी भ्रायंगरकृत--“इं डियन कॉस्ट्टीखयूरानश पृष्ठ २०१-- 
शर्‌२छ ह 


पृष्दे 


बजद 


ऐसे राज्यों बजटको तेय्य।र करना तथा डखको 


नियमानुकूल ठद्दराना दो भिन्न भिन्न काय नहीं" 


खमये जाते है। यही नहीं, भारतवर्ष जैसे परा 
धीन तथा आर्थिक खराज्य रहित देशो म॑ भी यही 
घटना काम करती है। 

संपूर्ण प्रतिनिधितन्‍त्र देशोमें खमतियोँके: 
द्वारा दी नियामक विभाग बजटके कार्यकोी निपा 
दन करते हैं | इंग्लेएडमे समितियोंका संघटन पति- 
निधि सखभामे ही समझा जाता है परन्तु फ्रान्लमे 
इससे स्वथा भिन्न तोर पर काम होता है। वहां 
दोनों समाओके नियमायुलार किली एक लमि- 
तिके दी हाथमें यह अधिकार है। अमेरिकाम तो 
स्थिर उएलसमितियां पालेम्रेन्टका ही भाग 
खपभी जाती है। सारतयषम शाखकविसाग दी 
बजटके कायको करता है। विषयक स्पष्ट करने के 
लिये प्रत्येक देशके बजट सम्बन्धी कांयको दे देना 
डखित प्रतीत दोता है । 


(क) इंग्लैणडमें बजट सम्बन्धी कार्य ऋमः-- 


इंग्लैणडम्म संपूर्ण कायंका आरस्म राजाकी बक्तता 
तथा इत्तरमे दिया हुआ एड्स है। राजाकी 
वक्ततासे कार्यका आरथ्भ इंग्लेंड्डमे चिरकालसे 
है। इसीमें साप्नाज्यकी आ्रार्थिक अचस्था तथा 
आर्थिक आवश्यकता प्रगट की ज्ञाती है ओर 
पालमेन्ट के संपूर्ण सभ्योसे सम्मति ल्ले ली 
ज्ञाती है कि राज्यको धनक्ती सहायता मिलनी 
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इंगलेण्डर्मे 
बजटकां कार्य: 
क्रम । 


प्रतिनिधिसभा 


का 


साधन 


समित्रिके रूप 


मे 
रहस्य 


बेठनेका 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्र 


चाहिये। यहाँतक संपूर्ण काम शान्तिसे दी होता 


' है। धनक्नी सहायता सम्बन्धी सम्मति के ले लेनेके 


अनन्तर वह दिन प्रतिनिधि सभाकफी खम्मतिसे 
नियत दोता है जिस दिन कि बजट सम्बन्धी विचार 
करना झावश्यक दो। दिनके नियत होने पर प्रति- 
निधि सभा बर्खास्त हो जाती है और नियत दिन 
पर प्रतिनिधि खभाके सभ्य पकत्न होते हैं और 


साम्राज्यका कितना खर्चा है ओर उसके लिये 


कितना घन झावश्यक है यह निश्चित कर लेते हैं । 
इस हे अनन्‍तर प्रतिनेधिसभा एक खमितिके 
रुपमें बेठती है भौर यद विचार करती है कि धन 
किन किन स्थानोंसे प्राप्त किया जा सकता है ! 
इस खमितिकों साधन-समिति (कमिटी आफ वेज्ञ 
एण्ड मीनन्‍ल) कहते हैं। इसी खमिति में कोषा- 
ध्यक्ष (चाॉसलर आफ दि एक्छचेकर) अपनी 
बजट सम्बन्धी वक्त॒ता देता है | 

प्रतिनिधि खभाका साधन-समितिके रझुपमें 
बैठनेका रहस्य यह है कि उसके सभ्योको विवाद 
करनेभे स्वतन्त्रता मिले ओर वह पालंमेन्टके 
कठोर नियमौसे बच जावे। ऐसा क्यों? यह 
इसीलिये कि बजटके काममे बड़े भारी चातुर्यकी 
आवश्यकता होती है और उसमे प्रत्येक श्रेणीके 
लोगोंफे खा्थोंका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे 
कठित कामको प्रतिनिधि खभा जैसी बड़ी सभा 
का सफलता पूचक करना कठिन द्वोता है। यदद 


घपुक्षप्ट 


बजर 


'कठिनता और भी अधिक बढ़ जाती यदि खभ्योंको 
पालेंमेन्टके रुपमे दी बैठना पड़ता। यहां पर 
यदद स्मरण रखना चादिये कि बजट खस्ब- 


'नथी कार्य आंग्ल प्रतिनिधि सभा जैसी बड़ी सभा 
'के द्वारा खब देशोमे खफलतापूर्वक नहीं किया : 


जा सकता है। यदि इस कार्यमे आंग्ल प्रतिनिधि 
खभाने सफल्नता प्राप्त की है तो इ्लका कारण है। 
बह इस प्रकार दिखाया जा सकता हे। 

इंग्लैयडम दुलोका राज्य है। दलके नेता लोग 
'ही अपने पक्षपातियां तथा अन्ुयाययोकी ओरसे 
'बो लते है और देशकी राजनीतिमे पूर्ण भाग लेते 
हैं । प्रतिनिधि खभाके संपूर्ण समय खाभ्नलमिति 
में उपस्थित हो सकते है परचण्जु प्रायः वे लोग 
पेलखा नहीं करते हैँ भिन्न सिश्व दल्लोके नेता दही 
साधन समितिमें जाते है ओर बजट बनानेमे साग 
लेते हैं। सारांश यह है कवि साधन समितिमे 
चतुर लोग ही जाते हैं ओर उनकी संख्या भी 
बहुत अधिक नहीं दोती है । 


(२) बजटपर विवाद प्रायः प्रश्नोके रूपमे दी 
होता है जिखसे बजट बनाते समय राज्यभो बड़ी 
सावधानी करनी पड़ती है ओर संपूर्ण बातोंका 
'रुयात्न रखना पड़ता है। सारांश यद्द है कि बजट 
पनिर्माण का आंग्ल ढंग ऐेतिदासिक है। धांग्लोके 


न्‍समकनभमवललीजसाकनाननना अर पलाकानककना काना जलन. 


आचार व्यवद्दारके दी यद अनुकूल है । खंखारके 
 पृ०& 


आंग्ल प्रति- 
निधि सभाकी 
बजट सम्बंध 
सफलता के 
मुख्य कारण 


फ्रान्म में जजट 
का कोये ऋम 


फ्रसंधा सी लु- 
अब्के. कार्य 
कऋमपर विज्ञार 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र ८ 


न्‍्य सभ्य देश इसका अनुकरण नहीं कर खकते हैं: 
(ख) फ़ान्लमें बजट सस्वन्धी काये क्रमः-- 
फ्रान्समें बज़टका कायक्रम बहुत ही कृत्रिम है। 
बजञटके कार्यके लिये फरांसीसो प्रतिनिधि समए 
लाटरी द्वारा ११ भिन्न भिन्न खमूहोंमें बांट दी 
जाती है। प्रत्येक नियम सम्बन्धी प्रस्ताव इन्हीं: 
समूद्दोंके द्वारा पाल जिया जाता है| प्रत्येक खसूह 
श्रपना एक एक सभ्य चुनता है जो कि नियामक 
उपसमिति (लेजिस्लेटिक कमिटी) के रूपमे बैठते 
है। यह उपसमिति ही भिन्न भिन्न नियमों पर 
विचार करती है परंतु बजटके मामलेमें विचार 
करनेके ज़िये प्रत्येक समुदकों तीन तीन सभ्य 
चुनने पड़ते हैं ओर इस प्रकार ३३ सभयोक्ती 
डपलमिति बन जाती हैं जो कि बञट जैस्के 
गम्भीर प्रश्षपर विचार करती है | 
अब प्रश्ष यद उपस्थित होता है कि बजट 
जैसे गम्भीर मामलेके किये फरांसीछो कार्यक्रम 
कहां तक उचित है ? क्‍योंकि लॉटरी द्वारा बजट' 
बनानेफे लिये सभ्योकों खुनना एक प्रकारस्ते 
साधारण योग्यताके आद मियोक्े हाथमें इस महान' 
कामको देना दे। इससे कार्य का उत्तम विधिपर 
न दो खकना स्राभाविक ही है। इस दोषको' 
फरांसीखियोने खयंभसी अनुभव किया 
था झोर यद्दी कारय है कि संबत श&घ४ 
में बजट खमितिको लादरी द्वारा ना 
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बजट 


चुन कर उसे समितियोंके द्वारा चुना। शोक है 
कि ऋन्खने इस विधिको पुनः प्रचलित न किया 
झोर लायरीके द्वारा ही अगले वर्षोमे बजट समिति 
के सभ्योको चुनना शुरू कर दिया। फर्रांखीसी 
बजट समिति तथा आंग्ल खाधन-खमितिम बड़ा 
भारी भेद है। फर्रांसोली बजट समिति धन 
सम्बन्धी प्रस्तावोका ही एकमाश्र. निरीक्षण 
करती है और ऐसा डपाय करती है जिखसे थबि- 
वाद खुगमता रहे। आंग्ल-सलाधम खमितिके 
साथ यद्द बात नहीं है। घढद बहुत कुछ अन्तिम 
निर्णय करती है। वह एक मात्र विवादकी सुग- 
मताके लिये नहीं है । वह अपने विचारों तथा 
निर्णंयोके लिये उत्तरदायों है अबक्ति फरांसीसी 
बजर सम्मिति इस प्रकारकी जिस्मेदारियोसे 


सवंथा मुक्त है। गंभीर तौर पर विचारनेसे मा- 


लूम पड़ा है कि फ्रान्लका बजट सम्बन्धी छायें- 
क्रम दोषपूर्ण होते हुए भी फरांखीसी जनताके 
स्वभावके सवेथा अनुकूल है | अन्य जातिके लोग 
फरांखीसी घिधिका अद्छुकरण नहीं कर खकते हैं 
क्योंकि भतिनिधि सभामें जो फरांसीसी बजटपर 
विवाद द्ोता दे ओर भिन्न भिन्न दूलके क्ाग सिख 
प्रकार डसकी काट-छांट करते हैं डससे बजटमें 
गड़बड़ीका दो जाना स्वाभाविक दी है। यदि 
फ्रान्समें इस प्रकारकी गड़बड़ी नदीं होती तो इस का 
घुख्य कारण फरांसीखियोका आचारव्यघंहार है। 


डे भ११ 


आंगरल स|बन 
स्तं मितति | 


ऋमरीकामे ब- 
अट संबंधी 
आर्येक्रम 


अ्रमरीकन उप- 
समितियोंका 
स्वरूप । 


राष्ट्रीय आवब्यद शाख्र 


( ग) अमरीका बजट सम्बन्धी कार्यक्रम 
झमरीकार्मं मिस खमय प्रतिनिधितन्त्र शाखन 
पद्धतिका निर्माण हुआ था डल खमय नियम- 
सम्बन्धी संपूर्ण काम कांग्रेलके दी दाथमे थे | यदद 
क्यो ? यदद इसी लिये कि ढल समय काम बहुत 
थोड़े थे और कांग्रेल डन कामोको बड़ी. सुगमतासे 
कर खकती शी | परन्तु अरू यद् बात नहीं रह गयी 
है। यही कारण दे कि खंवत्‌ १८४६ में पति- 
निधि सभाको ५स्थिर उपसमितियाँ बनायी गयीं। 
संवत १८७३ में सीनेटने भ्री स्थिर उपसमितियां- 
का होना आवश्यक मान लिया। झआज्ञ कल अम- 
रीकार्म ५० से ६० तक प्रतिनिधि समाकी स्थिर 
उपखमितियां विद्यमान है और सीनेटकी ४० 
स्थिर उपसलमितियां हैं । इन उपसमितियोका 
चुनाव कांग्रेस के द्वारा हुआ है | अमरीकाकी स्थिर 
उपसमितियोंके विच्ित्च अधिकार हे ओर यही 
कारण है कि किसी भी देशकी उपलमितियोले 
उनकी तुलना नहीं की जा सकती हे। 


(१) अमरीकन प्रतिनिधि सभाकी उपखल- 
मितियोंका चुनाव प्रतिनिधि सभाका प्रधान दी 
करता है। वह प्रायः अपने द्वी दलके लोगोंको 
मिन्न सिन्न उपसमितियांम रखता है| इससे नियम 
निर्माण तथा बजटमें भी बल सस्‍्बन्धी मामलौका 
प्रवेश दो जाता दे | फऋानलमे यद बात नहों होतो 


११२ 


बअट 


दे, क्योंकि व्ाँ बल्चट खमितिके सभ्योका चुनाव 
खसाटरीके द्वार होता है। 


(२) अमरीकन प्रतिनिधि-खभाका प्रधान 
डपलमितियों फ्े चुनावम अन्य दलके लोगोको भी 
स्थान देता है शोर मिन्न सिश्न रुथानां तथा व्यक्ति- 
योौके स्वार्थेका पर्याप्त तौर पर ध्याव रखता है | 
अमरीकाकी यही राजनीतिक प्रथा है। इसका 
झपलाप कोई भी प्रधान नहीं कर सकता है। 
इंग्लेण्डमं यही बात अन्य विधि पर स्वयं ही दो 
जाती है जिलका वर्णन भरमी किया जा चुका है | 


(५) अमरीकन डपसमितियंःम संपूर्ण 
मामलों पर बहुत द्वी भम्भीर तोर पर विचार 
किया जाता है । भिन्न दल्ौके लोगोंसे सम्मतियाँ 
ली जाती है ओर उन पर सोचा जाता है । यही 
कारण है कि एक प्रकारले डप्समितियोौका 
निर्णय प्रायः अन्तिम निर्णय होता है, यद्यपि 
डसत्र निशुयको प्रतिनिधि सभा ही पाखे करती 
है। प्रतिनिधि-लभाके बीचमे यदि कोई सभ्य 
डपसमिलिके प्रस्तावोका संशोधन भी करे तो वद्द 
संशोधेन प्रायः पास नहीं होता है, क्योंकि प्रति- 
निधि सखभाके खम्पोका बदुपत्त प्रायः दपसमिति- 
के प्रस्तावोकों ही पाख करता है। &  > 


# आदम्सका फायनन्स (१८५१८) पेज १४६-१५०५ | 
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आरतंगें बजट 


सम्बन्धी कार्य- 
क्रम ! 


राष्ट्रीय आयव्यब शास्त्र 


( थ ) भारतमें बजट खस्‍्बन्‍्धी कार्यक्रम: --- 
भारतवर्ष बजट सम्बन्धी डपरिलिखित कार्य 
क्रम नहीं है। यहाँ प्रतिनिधितन्त्र या उत्त रदायी 
राज्य नहीं है। डपरिलिखित कार्यक्रम उत्तर- 
दायी राज्योम दी दोता दे। स्वेज्छाचारों भजु- 
त्तरदायी राज्यों इस प्रकारका कार्यक्रम कभी 
भी खम्भव नहीं है। भारतमें सरकारी शालक 
खभी स्थिर है | वे जैसा चाहे बजट बनाव , जनता 
उसमे किसी प्रकारका विशेष परिवतेन नहीं 
कर सकती है। श्ााज कत्त नाममात्रका अधि- 


कार जनताको मिला है | _ बज्ञट तथा घन 
सम्बन्धी व्याख्यान (फाइनेन्शल स्टेटमेणट ) 


में आज कल सेद्‌ कर दिया गया है | धन संबंधी 
व्याख्यान या प्रारस्‍स्भिक बजटके समयमे निया- 
मक सभा ( १ ) राज्य करमें परिवर्तन (२) नवीन 
जातीय ऋणके लेने तथा (३ ) स्थानीय राज्यको 
कुछ अधिक घनकी सद्दायता आदि देनेके 
मामलेमें नये नये प्रत्ताव पेश कर सकती है। 
इन प्रस्तावों पर सम्मति ले ली जाती है । इसके 
अनन्तर नियामक सभा भिन्न भिन्न खसूदोंमे विभक्त 
हो कर धन खम्बन्धी सिन्न भिन्न शीर्षकोन्तथा 
विभागों पर उस विभागके शासखककी अध्यक्षतामें 
विचार करती है। इस कार्यक्रमके बाद्‌ बजटको 
शासक सभा झन्तिम तौर पर पासख करती है। 
इस बजटमें नियामक खूभा कुछ भी परिवर्तन 


सरछ 


यबजर 
जहीं कर सकती है। # 
९ 


४-क्था सारे धनपर प्रतिवर्ष बहु सम्मति 
ला जावे?! 

बजटको पास करने तथा राज्य नियमानुकूल 
हरानेसे पूर्वा यह निर्णय करना शब्त्यन्त आव- 
श्यह् प्रतीत होता है कि क्या खारे धन पर प्रति 
वर्ष बहु सम्मति ली जावे या नद्दीं ? इस प्रश्मका 
उत्तर जनताके उत्तरदायित्व पर निर्भर रहता है । 
यदि जनतामे शांसनपद्धति सम्बन्धी कुछ भी 
"विवाद न दो, राज्यका कार्य प्रतिनिधियोके द्वारा 


किया जाता हो और जनताको अपने श्रधिकारोंके 


खो देनेका कुछ भो भय न हो, तो डंल दालतमे 
राज्यको कुछ धनकी राशि छिर तोर पर दी जा 
सकती है । परन्तु स्वरक्षित भार्ग यही है कि 
भ्रति वर्ष ही संपूर धन नियामक खभाके द्वारा 
पाख किया जावे | भारत प्रतिनिधि तन्‍्त्र राज्य 
नहीं है। राज्यके अधिकार अन्तिम दृद तह 
पहुँचे हुए है। जब कभी भारतको दउत्तरदायी 
राज्य मिले, भारतको यददी चाहिये कि घह संपूर्ण 
घन पर प्रतिवर्ष सम्मति दिया करे ओर राज़्यको 
ख्िर तोर पर घनकी राशि कभी भी न देवे। 
यद्यपि ऐसा करनेमे बहुतसे भमेलते हैं परन्तु स्वत- 
च्चताकी रकच्तामे इन फमेलोको सह लेना ही उत्तम 


'गदे इंडियन कान्स्टीव्यशन” लेखक श्रो रंग स्वामी एगय्यंगर । 
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संपूर्ण घन पर 
बहु सम्मतिके , 
प्रयोग विषयक 
समस्या | 


भारतवर्षकौ 
द्शा 


बूरोपीय देशों 
की दशा 


राष्ट्रीय आयब्यब शादा 


है। यूरोपीय देशो प्रतिनिधि तन्‍्त्र राज्य खिर- 
कांतसे हैं। झब बनको राज्यके स्वेच्छाचारका 


कुछ भी भय नहीं है। यद्दी कारण है कि आज 
कल ये दिन पर दिन राज्यको कुछु घनकी राशि 


. खिर तोर पर दे देना पसन्द कर रहे हैं। यह 


शसका स्थिर 
“ दौर पर कुछ 
बन दे देनेका 
रहृस्थ । 


इसी लिये किः--- 

(१) सारे धनपर प्रतिवर्ष बहु खम्मति लेना 
खमयको वृथा गँवाना है | अतः धनकी कुछ राशि 
राज्यको सदाके लिये दे देना हो डचित है| इसमें 
मितब्बयिता है | 

( २) बजटमें जितना अधिक धन भिन्न सिश्न 
कार्योके लिये होता है उतना दी कम उसके प्रयोग 
पर गस्सीर विचार हो सकता है। यदि आवच- 
श्यक धन राज्यको स्थिर तोर पर दे दिया जावे 
भोर अवशिष्ट धन पर विचार किया ज्ञावे तो 
बहुतसे मामलों पर गम्भीर विचार हो खकता है 
ओर नियामक खभाको सोच विचार करके काम 
करनेकी आदत पड़ खकती हे | 

(३ ) प्रतिवर्ष यदि खारा धन पास किया 
जावे तो राज्य बहुतसे ऐसे काम नहीं कर 
सकता है जिनके पूरा करनेमे पर्यापले अधिक 
समय लगता दो  लस्बे युद्धोका खफलतापूर्वक 
करना भी राज्यके लिये कठिन दो सकता हे । 

सारांश यद्द दे कि यदि कोई देश पूर्ण तोर 
पर प्रतिनिधि तनन्‍्न्न नहो या उसमें अभी प्रति- 
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'बदधट 


निधितन्ञ् राज्य सिर नइुझा दो तो उस दालतमे ' 
झारे धनका प्रतिवर्ष पाल करना ही उत्तम है 
झोर राज्य पर बहुत विश्वाख करना द्वानिकर 
है। इसमें सन्देद भी नहीं है कि स्थिर उत्तरदायी 
राज्य वाले देशोको कुछ धनकी राशि राज्यका 
स्थिर तोर पर भी दे देनी चाहिये। 

(क) इंग्लेण्डमं कार्यक्रम--इंग्लेए्डमें बहुतसे इंन्लेण्ड्ें रा 
विभागोके लिये राज्यको स्थिर तौर पर घनकी ** 
राशि दे दी जाती है, जोकि कुल वार्षिक व्ययका 
१६ के लगभग है। इस स्थिर घनका व्यय खर- 
कारी नोकरीकी तनसाहे, जातीय ऋणके व्याज़ 
तथा इली प्रकारके स्थिर कामोमे होता है। यद 
स्थिर धन कान्शालिडेटड फन्‍्डके नाम से 
पुकारा जाता है। 

( स्र ) फ्रान्समे कार्यक्रम-फ्रांन्खमें संवत्‌ फ्रान्समें कार्यक्रर 
१८४६, १०७४८ तथा रूप में रिथिर धन विधिको 
काममें लानेके प्रस्ताव किये गये परन्तु नियामक 
छमाने स्वीकृत न किया। अ्रतः फ्रान्खमं अभी 
तक खारा धन दी प्रति वर्ष पास किया जाता है | 

(ग) अमरीका कार्य क्रम--भमरीकाम अप्रेरिकार्े 
स्थिर धन विधिका प्रयोग है । भिन्न २ तरीकोखे कार क्रम । 
यह स्थिर धन वहां लर्च किया आता है| इसका 
विस्त॒त वर्णन निरथ क हे अतः इसको यहां पर दी 
छोड़ देते दें । 
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लम नी में 
कार्य क्रम । 


भसारतमें 
कार्य क्रम । 


धनकी कमी 
केसे पूरी को 


जाय | 


शघ्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


(घ ) जमंनीमे कार्यक्रम--मद्दायुद्धले पूर्व 
अमंनी में स्थिर चन विधिका प्रयोग था। सैनिहझ 
व्ययका घन सात लखात्रोंके लिये स्थिर तोर पर 
पास कर दिया जाता था ।इसो प्रहार भ्रन्य 
कार्योके लिये सो घनकही राशि र्थिर तौर दर 
राज्यको मिलो हुई थी | जनताकऊो जो कुछ अशि- 
कार था वह यद्द था छि वह नये नये कार्योश्ले 
लिये घनकी राशि पाल करें या न ऋर। 

(हू ) भारतमें कार्य ऋम--मारतमे बजञ्जरका 
पाल करना भारतीयोंके द्ाथमे नहीं है। पूर्णतः 
ऐसी दशामे भारतीयोका पहिला पसुख्य काम 
यदद दे कि पूर्ण आर्थिक खराज्य प्राप्त फरनेका 
यल कर और झपने घनको स्वेच्छानुलार खर्च 
करनेका अधिहार प्राप्त कर, क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्तिका यह जन्म सिद्ध अधिहार है कि वा 
अपने धनको जैसे चाददे खर्च करे # 

४--आप-व्यय-संतुलन 

बजटके पास कर लेने पर हो राज्यकी सारी 
कठिनाइयां दल दो जाती द्वो, यद्ध बात नहों हे। 
बजटको काममें लाने पर सालके अन्त झालु- 


मानिक आयसले घालु पानिझ व्यय बढ़ लकता दे । 
ऐली दालतमें क्या किया जाय? घनकी कभी 


सनक के. 


# आदम्स कृत फीइनन्स पृ० १५३--१६२ 
- प्र शेड: 


. बजट 


पकेस प्रकारसे पूरी की जाय ? क्या पकदही 
खलालके बीचमे पुनः दूखरां बजट तेयार किया 
जाबक और वद पास किया जाय ? परन्तु यह 
कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इससे बहुतसे 
अमेले खड़े हो सकते है| प्रायः ऐला हो जाता 
है कि दु्मित्त पड़नेसे या किसी अन्य प्रक्तारक्ी 
आर्थिक दुर्घटनाके न्ञा जानेसे राज्यको आज 
मानिक आय प्राप्त नहीं होती है! इस कमीको 
दूर करनेके लिये नये नये टेकक्‍्लोको पाल करवाना 
और नये नये नियमोकों बनाता भयंकर भूल 
करना होगा क्योकि इससे अगले वर्षो राज्य 
कोषम धन बचना शुरू दो जायगा ओर अनता 
पर व्यर्थेंकोही करका भार डाला जायगो।। यही 
कारण है कि बजटमे धनकी कमोके प्रश्नको इल 
करनेसे पूर्व निम्न लिखित तीन बातों पर विचार 
कर सेना चादिये। ु 

(९१) आय-व्यय-शास्य का विचार--आय-ब्यय 


शासत्रका यद्द मुख्य सिद्धान्त है कि जहां ु 


तक हो लके वययसे अधिक घन बहूटमे पास 
करवावे | आय-व्यय-लखिवका कर्तव्य है कि 
'झाय तथा व्ययमे सनन्‍्तुलन स्थापित रखे | शासकों 
पर कड़ी नज्ञर रखे कि वे अधिक धन न खर्च 
'कर | जितना घन जिस विभाग हे त्रिये बजटमें 
नियमित द्वो उतना दी धन उस्र विभागमें खर्च 
'ईकेया आय | ' 
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आयव्यय शास्त्र 
का विचार । 


शासन संदंधी 
विचार | 


शासनपदति 
संबंधी विचार 


सद्दायक या 
पुरक बजट । 


राष्ट्रीय आयव्यय शार 


(२) शाखन सम्बन्धी विचार--शास्तनकीः 
उत्तमता तथा खफलताका यद्द चिन्द्र है कि जो 
काम शुरू किया जाय वह घधनकी कमीहे 
कारण बीचद्दीम न छोड़ा जाय। प्रायः देखा 
गया है कि राज्यको बीसों काम धनकी कमीके 
कारण बीचमें दी रोक देने पड़ते हैं. परन्तु यह 
उचित नहीं है। इससे शासलनकी रउत्तमता नष्ठ 
हो जाती है | 


(३ ) शासनपद्धति सम्बन्धी विचार--- 
प्रतिनिधितन्त्र राज्योर्मं प्रजाके भतिनिधि ही 
बज़टकों पास करते हैं। सफलतापूर्वक बजटके 
न चलनेमे प्रतिनिधि सभांकी या शासकोकी 
बेवकूफी समभी जाती है। अतः जहां तक हो 
सके इस बुराईलसे बचना चाहिये ओर आयके 
अनुसार दी वार्षिक व्यय दोना चाहिये । 

घनकी कमीको भिन्न भिन्न यूरोपीय जातियाँ 
भिन्न भिन्न तरीकोसे दूर करती हे जिनमेंले निम्न 


' लिखित तीन तरीके मुख्य हैं । 


(१) सद्दायक बजटः--खालके मध्यम वाषिक 
बजटके सद॒श दो सदहायक बजट पाउ्न किया 
जाता है, जिसके पासख करनेमें भी वार्षिक बजटके 
सरश दी विवाद दोता दे | सदायक बजटके पक्त- 
में मुख्य युक्ति यह है कि इस्तके पाख करनेसे 
वार्षिक बज़टकी त्रुटि सन्मुख झा जाती है | जिन 
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चर 


जिन स्थानोपर बज्ञटमें गलती दो गयी होतो हे 
दखका पता लग जाता है | परन्तु मद्ाशय 
झादम सदायक बजटके विदद्ध हैं। उनका कथन 
है कि बजटका लमय जितना लम्बा दो उतना 
दी भ्च्छा है, क्योकि इसौसे शाखकोके शासनकी 
उत्तमताका ज्ञान प्राप्त किया जा खकता है। यदि 
५ या ८े मास बाद पुनः खहायक बजट पाल कर 
दिया जाय तो इसका पता दी कैसे लग सकता 
है कि शालकोने जातीय घनके व्यय करनेमे कितनी 
मितव्ययिता की ओर कितनों फजूल खर्ची । यहीं 
पर बल नदीं। इस प्रकारके खहायऋ बजञजटसे 
व्यवस्थापक समाका बहुत खरा अमूल्य, समय 
बूथाददी नष्ट द्ोता है । अतः घनकी कमीखे बचनेके 
लिये खलद्दायक बजटके तरीकेको काममे लाना 
बचित नहीं हे । 

(२ ) खद्दायक धन--सद्दायक बजटके तरीके 
को कासमे न ला कर प्रायः खभ्य देश सहायक घन 
( डेफीशियेन्सी बिहल या सप्लेमेण्टरी क्रेडिट्ल ) 
पास करनेके तरीकेको काममें लाते हेँ। सद्दायक 
बजट तथा सहायक धन पास करनेकी विधिमें 
बड़ा भारी" भेद है सद्दायक बजटके द्वारा जदाँ 
वार्षिक बजटमें परिव्तंत कर दिये जाते है वहां 
सहायक घनमें यद बात नहीं है। सहायक धनवाली 
विधि वार्षिक बजटकी मुख्य रखती है भोर जिस 
विभाग में घनकी कमो मालूम पड़तो है इल 
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सहायक दे 
पूरक बन 


महा शय आ- 
दमका सहायक 
घन शहोके 
विषयमें विचार 


राष्ट्रीय आयव्यय शख्त' 


विभाष को धनकी सद्दायता पहुँचा देती है । इससे 
वार्षिक बजट ज्योक्ता त्यों बना रहता है और 
डखके स्वरूपमें किसो प्रकारका भी भेद नहीं 
झाता है। सलद्दायक धनके विरोधियोंका कथन 
है कि सहायक बजटकी विधि द्वी उत्तम है क्योंकि 
उससे शासकोकी च्लुटि, शालनकी शिथिलता 
तथा प्रबन्ध कर्ताभोकोी फजूल खर्चीका शान 
पूएे तौर पर दो जाता है। सद्दायक्त चन विधिमें 
इसी वबातका ज्ञान नहीं होता है। सहाशय भादम 
इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं । 

(१) शासनकी शिथिम्बता तथा शाखकोरी 
फजूल ,खर्त्नी शा उत्तरदाणित्वि मुख्य शासक या 
देशके प्रधान पर निर्भर रहता है। नियामक 
खभाका इससे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। 
यदि नियामक खा वार्षिक बजटकफे साथ सहा- 
यक बजटकों भी पास करे तो क्या इससे किसी 
भी तरीकेसे शासन ही शिधित्तता या शासखकोकी 
फजूल खर्ची दूर दो सकती है ? क्यौकि सदायक 
बजट पाख करने के समयमे सुरूुष शासक तथा 
रज्याधिकारियोंका फिरसे चुनाव होता द्वी नहीं 
है, जिलखसे शाखनमे कुछ भी सुधार“दो खके। 
ओ शालक तथा प्रबन्धकर्ता वार्षिक बजटके 
समयमें दोते है वद्दी सहायक बअटके समयमें भी 
दोते हैं, इससे शाखनके सुघारकी आशा करना 
बुड्धाशामात्र दे । 
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बजट 


(२) यदि सहायक बअटके बनाते समय 
शासकीके शासनकी भल्राई लुराइका निरीक्षण 
भी किया ज्ञाय तो भी ए्लसे कुछ भी पता नहीं 
लग सकता है, क्योंकि इस प्रशारके निरीक्षण- 
का समय दाषिक द्वोना चाहिये न कि मध्य 
वार्षिक । ४ या ६ मासके बाद ही किलीके शासन- 
का निरीक्षण करना और उसकी सफलता या 
असफलताफा अनुमान करना भयंकर भूल करना 


होगा | 


अद्दातिक हो सके सहायक धन विधिकों भी 
प्रति वर्ष काममे न जाना चाहिये, क्योकि श्सले 
बहुत,उुक्सान दो सकता है। वार्षिक बजटके 
बनानेमे उपसम्ितियाँ या शाखलक विभाग शिथि- 
लता कर खकते है शोर अखावधानीके साथ 
बजट बना सकते है। अतः जहाँ तक हो सके 
सहायक घन विधिकों विपत्तिके समयमें ही 
काममें लाना चाहिये। यह प्रायः देखा गया है 
कि शासख्कोंने अपनी मितव्ययिता तथा शाखनकी 
उच्तमताकों दिखानेके लिये वाषिक बजटमें इतना 
धन न माँखा जितना कि उनको मॉाँगना चाहिये 
झोर वर्ष के मध्यम खाल्ल खाल कारणोंकों दिखा 
कर सद्दायक घन प्राप्त कर लिया। परन्तु यह 
बहुत चुरी बात दे। इससे राजनीतिक भाचार 
गिर जाता हे । 
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संद्यायक पतन 
विधिको प्रति- 
वर्ष कामरमें न 
लाना चाहिये 


“शासक बिभाग 
' की स्वतन्त्रता 


शासक विभाग 
निम्नलिखित 
तोन तरीकॉाँसे 
घनकी कमी- 
पूरी करता हे । 


राष्ट्रीय झायध्यव शा 


( हे ) शाखन विभागकी स्वतन्त्रता सहायक 
घन तथा सद्दायक बजट विधिके दोषोसे तहु 
झाकर प्रतिनिधितन्त्र राज्याने शासक विभ।गोौको 
यदद स्वतन्ञता दे दी हे कि राज्य-नियमको संग 
न करते हुए वद जिस प्रकार चाहे धनकी कमी- 
को दूर कर लेवे | यद्दी कारण है कि श्राज कल 
निम्नलिखित तीन तरीकोसे शालक विभाग घन- 
की कमीके प्रश्कों दल करता है। 

१ शाखक विभागकों यह अधिकार हे कि 
नियामक खभा द्वारा स्वीकृत कार्योंमे स्वेच्छा- 
लुखार धनको व्यय करे, परन्तु इसमे सन्देद्द भी 
नहीं है कि उसके इस अधिहक्नारमे भिन्न भिन्न 
देशोने पर्याप्त बाधाय डाली है | फ्रान्लके १८७१ 
तथा १८७& के राज्य नियम इन बाधाओकों बहुत 
बत्तम विधिपर प्रगट करते हैं । 

२ शासक विभागकों यह अधिकार हे कि 


एक विभागके विशेष विशेष सखमयामे एक विभाग के धनकी कमी- 
पनकी कमीको को किली दूसरे लविभागफे धनकी बचतसले दुर 
दूसरे विभागके कर दे। भारत जैसे देशोंमें शासक विभागकों 


वनसे पूरा 
करना ! 
भारतमें यह 
विधि हानि 
कर हे | 


इस प्रकारका अधिकार दोना बहुतली बुराश्यों को 
उत्पन्न कर सकता है क्योंकि यहाँ शासक विभाग 
झपने किसी भी कामके लिये अनताके प्रति उत्तर- 
दायी नहों हे । प्रतिनिधितन्त्र राज्योमे किखी 
हुद तक यह अधिकार शासक विसागकों दिया 
जा खकता है। “ किलो ह॒इ तक ” इखस्रतिये 


५१२४ 


बट 


कटा है कि इस झधिकारको अन्तिम दृदद तक 
यदि शालक विभाग काममे लावे तो नियामक 
समा द्वारा बजटका पाल करना और भिन्न भिन्न 
विभागोके लिये धनका नियत करना कोई अर्थ 
नहीं रखता हे | 
३ उपरि लिखित दोनों तरीकोंके सदश ही 
तीखरा तरोका यह र कि कुछ धन प्रति वर्ष ''फित पन 
(नियामक सभा पाल कर दिया करे और उल 
धघनको कहाँ ख्चे करना है यह निश्चित न करे | 
शासक विभाग जद्दाँ धनकी कमीको देखे स्वेच्छा 
पूर्वक उल धनको वहाँ खर्चे कर देवे । इंग्लैण्डमें 
नियामक खभाने एक उपसमिति नियत की है 
जो इस संरक्षित धनके खचका भो निरीक्षण 
करती है भोर घन-व्ययमें राज्यकी स्वेच्छाचारिता 
रोकती है। # ड 
६<६--जाताय धन कहा रखा जावे । 
राज्य जातीय धनको किल स्थान पर रखे १ 
इस प्रश्षका उत्तर भिन्न मिन्न सभ्य देशौका इति- पोय पन्‍क 
दास दी प्रगण कर सकता है। इंग्लैरड, फ्रांल, हा 
अर्मनी आदि देशोमे राष्ट्रीय बेंकका प्रचार है। 
इन देशोके राज्य अपनी आयको इन्हीं देंकौमे 
रखते हैं । संयुक्त प्रान्त अमेरिका राष्ट्रीय बेंकके 
स्थान पर साराका सारा जातीय धन राज्य कोषमें 


# टाड, पालेमेए्टरी गवर्न॑मेरट आफ इंग्लेर्ड जिरश २, १० २०-२३ 
आदम्स, फाश्नन्स पृ० <७३-१६१ 
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के रा स्‍& 
बेंक।व पं 


कोषदिधि 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


रखा जाता है! इलका मुख्य उद्देश्य यही है कि: 
अमेरिकन राज्य का घन व्या पर आदिम न लग सके । 

आतीय धन किल स्थान पर रखा जाय, इस्ल 
प्रक्ष पर विस्लार करनेसे पूर्व यह पूर्ण तौर पर 
लममभ सेना यादिये कि राज्यका घन डसी 
स्थान पर रखा जाना चादिये जहाँ पर कि वह 
रक्तित तौर पर रहे शोर उस घधनका इस प्रकार 
प्रयोग होना चाहिये कि उल्लकके धनके वाज़ारमे 
सहसा दी पहुँचने तथा सहरसा नमिकलनेसे सारे 
बाझारमे गड़बड़ी न मच जाये | 

(क ) इंग्लेग ड, फ्रॉस, अमनोमे कार्य क्रम: 
अभी लिखा जा चुका है कि इंग्लेंड, फ्रांस, जमेनी 
आदि देशो जातीय धवन राष्ट्रीय बैड्ञोमे दी रखा 
जाता दे। इंग्लेएडमें राज्य करके द्वारा प्राप्त 
सम्पूर्ण घन बैक ध्यफ इंग्लेएड के पास रखा जाता 
है। उसके हिलाब किताबका निरीक्षण इंग्लेंडका 
राज्य दी करता है | इसी प्रकार फ्रांस तथा जमें- 
नीम भी अपने अपने राष्ट्रीय बेड्लोमें जातीय घन 
रखा ज्ञाता है | 

(ख ) अमरीकारमें जातीय धन खज़ाडेमे दो 
रखा जाता है। भारतवर्षमें भी छशिखी दृद तक 
यद्दी"विधि प्रचलित है। राष्ट्रीय आय-व्यय-शास्त्रः 
में इस विधिकों कोष विधि ( ट्रेज़री खिस्टम );, 
यह नाम दिया गया है। 

साकभम्ापवाशामारेजदतरम तरल किदक डिक िंमितिकरपकिशाडकाउत्तप बिक क कह 
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